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बि�ग-टेेक काा वि�नि�यमन: भाारत और वि�श्व
गूूगल (Google) जैैसीी प्रमुुख प्रौौद्योोगि�कीी 

दि�ग्गज कंंपनीी और वि�भि�न्न भाारतीीय कंंपनि�योंं केे 
बीीच संंघर्षष कीी शुुरूआत कुुछ वर्षष पूूर्वव हुई जब ऐप 
डेेवलपर्सस नेे भाारतीीय प्रति�स्पर्द्धाा� आयोोग 
(Competition Commission of 
India- CCI) केे समक्ष शि�काायत दर्जज करााई 
थीी। इस शि�काायत मेंं आरोोप लगाायाा गयाा कि� गूूगल 
एंंड्रॉॉइड और प्लेे स्टोोर पाारि�तंंत्र मेंं अपनीी 
प्रभुुत्वशाालीी स्थि�िति� काा दुुरुपयोोग कर रहाा हैै। 
वि�शेेष रूप सेे, गूूगल सर्चच इंंजन पर आरोोप लगाायाा 
गयाा कि� यह ऐप डेेवलपर्सस पर गूूगल केे प्रोोप्रााइटरीी 
बि�लिं�ंग सि�स्टम काा उपयोोग करनेे, अन्यथाा कि�सीी 
अन्य प्रति�स्पर्द्धीी कीी सेेवाा कोो चुुननेे केे लि�येे एक 
शुुल्क काा भुुगताान करनेे काा दबााव बनाा रहाा हैै।

स्थि�िति� लगााताार बि�गड़तीी जाा रहीी हैै, जहाँँ� 
CCI नेे अपनेे महाानि�देेशक कोो माामलेे कीी जाँँ�च 
करनेे और 60 दि�नोंं केे भीीतर एक रि�पोोर्टट सौंंपनेे काा 
नि�र्देेश दि�याा हैै। संंभव हैै कि� नि�ष्कर्षष मेंं , जैैसाा कि� 
CCI द्वााराा अनुुमाान लगाायाा हैै, गूूगल कीी 
काार्ररवााइयोंं कोो प्रति�स्पर्द्धाा� अधि�नि�यम, 2002 काा 
उल्लंंघन माानाा जााएगाा।
बि�ग-टेेक फर्मोंं सेे संंबंंधि�त  
वि�भि�न्न पहलूू:
z	 परि�चय
z	 बि�ग टेेक (Big Tech) शब्द वैैश्वि�क 

स्तर पर सबसेे बड़ीी और सबसेे प्रभाावशाालीी 
प्रौौद्योोगि�कीी कंंपनि�योंं कोो संंदर्भि�ित करताा हैै। येे 
कंंपनि�याँँ� अपनेे वि�शााल बााजाार पूंं�जीीकरण, 
नवोोन्मेेषीी उत्पाादोंं एवंं सेेवााओं और व्याापक 
उपयोोगकर्ताा� आधाार केे काारण वि�भि�न्न क्षेेत्रोंं 
मेंं महत्त्वपूूर्णण शक्ति� एवंं प्रभााव रखतीी हैंं।

z	 इसकेे कुुछ प्रमुुख उदााहरण Google, 
Facebook, Amazon, Apple 
आदि� हैंं।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/regulating-bnig-techs-india-s-abroad
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/competition-commission-of-india-2
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/competition-commission-of-india-2
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/competition-commission-of-india-2
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z	 बााज़ाार पर प्रभुुत्व और प्रभााव:
�	बि�ग टेेक कंंपनि�याँँ� आमतौौर पर अपनेे संंबंंधि�त बााज़ाारोंं पर 

हावी होती हैैं, जहाँ प्रायः एकाधिकारवादी या 
अल््पपाधिकारवादी स््थथिति (monopolistic or 
oligopolistic positions) रखती हैैं। वे उद्योग 
के रुझान, उपभोक्ता व््यवहार और यहाँ तक कि सार््वजनिक 
नीति पर भी व््ययापक प्रभाव डालती हैैं।
�	अमेेज़ॅॅन (Amazon): यह अपनेे Amazon.

com प््ललेटफ़़ॉर््म और अमेज़़ॅन वेब सर््वविसेज़ 
(AWS) के साथ ई-कॉमर््स एवं क्लाउड कंप््ययूटिंग 
पर प्रभुत््व रखता है।

�	गूूगल (Google - Alphabet): यह अपनेे 
सर््च इंजन और यूट्यूब (YouTube) एवं गूगल 
एड््स (Google Ads) जैसी सहायक कंपनियोों 
के माध््यम से अधिकांश ऑनलाइन सर््च ट्रैफ़़िक और 
डिजिटल विज्ञापन राजस््व को नियंत्रित करता है।

�	फ़ेेसबुुक (Facebook - Meta): यह फ़ेेसबुुक 
(Facebook), इंस््टटाग्राम (Instagram) 
और व््हहाट््सएप (WhatsApp) जैसे अपने 
प््ललेटफ़़ॉर्ममों के साथ सोशल मीडिया क्षेत्र का नेतृत््व 
करता है, जहाँ ऑनलाइन संचार और कंटेेंट उपभोग 
को आकार देता है।

z	 प्रौौद्योोगि�कीीय नवााचाार:
�	बि�ग टेेक कंंपनि�याँँ� अपनेे नि�रंंतर नवााचाार केे लि�येे जाानीी 

जाती हैैं, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप््ययूटिंग 
और डिजिटल मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्ररों मेें उन्नति का 
नेतृत््व कर रही हैैं।
�	एप्पल (Apple): यह iPhone, iPad और 

MacBook जैसे अपने अग्रणी उत््पपादोों के साथ-
साथ Apple Music और iCloud जैसी 
सेवाओं के लिये प्रसिद्ध है ।

�	मााइक्रोोसॉॉफ्ट (Microsoft): यह विं�ंडोोज़ 
ऑपरेटिंग सिस््टम (Windows operating 
system), ऑफिस सूट (Office suite), 
एक््सबॉक््स गेमिंग कंसोल (Xbox gaming 
consoles) और एज़़्ययोर क्लाउड प््ललेटफ़़ॉर््म 
(Azure cloud platform) जैसे उत््पपादोों 
के साथ सॉफ््टवेयर, हार््डवेयर एवं क्लाउड सेवाओं मेें 
नवाचार को आगे बढ़ा रहा है।

�	टेेस्लाा (Tesla): यह इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं, 
नवीकरणीय ऊर््जजा समाधानोों और स््ववायत्त ड्राइविंग 
तकनीक के साथ ऑटोमोटिव उद्योग को आमूल-चूल 
रूप से रूपांतरित कर रहा है।

z	 डेेटाा संंग्रहण और गोोपनीीयताा संंबंंधीी चिं�ंतााएँँ:
�	बड़ीी टेेक कंंपनि�याँँ� अपनेे प्लेेटफ़ॉॉर्मोंं और सेेवााओं केे 

माध््यम से बड़़ी मात्रा मेें उपयोगकर््तता डेटा एकत्र करती हैैं, 
जिससे गोपनीयता, निगरानी और डेटा सुरक्षा के बारे मेें 
चिंताएँ बढ़ जाती हैैं।
�	गूूगल: यह सर्चच क्वेेरीी, ईमेेल संंचाार, लोोकेेशन ट्रैैकिं�ंग 

और ब्राउज़़ििंग हिस्ट्री के माध््यम से उपयोगकर््तता डेटा 
एकत्र करता है तथा लक्षित विज्ञापन एवं वैयक्तिकृत 
सेवाओं को बढ़़ावा देता है।

�	फेेसबुुक: इसकेे डेेटाा संंग्रह अभ्याासोंं केे लि�येे इसकीी 
संवीक्षा की जा रही है। इसमेें कैैंब्रिज एनालिटिका 
स््कैैंडल (Cambridge Analytica 
scandal) भी शामिल है जहाँ राजनीतिक 
प्रोफ़ाइलिंग के लिये लाखोों फेसबुक उपयोगकर््तताओं 
के डेटा का अनधिकृत उपयोग किया गया था।

�	अमेेज़ॅॅन: यह उत्पााद अनुुशंंसााओं, मूूल्य नि�र्धाा�रण 
रणनीतियोों और आपूर््तति शृृंखला प्रबंधन को अनुकूलित 
करने के लिये ग्राहकोों की खरीदारी की आदतोों एवं 
प्राथमिकताओं का विश्लेषण करता है।

z	 वि�नि�याामक संंवीीक्षाा और एंंटीी-ट्रस्ट (Anti-trust) 
संबंधी चिंताएँ:
�	बड़ीी टेेक कंंपनि�योंं कोो प्राायःः अपनेे बााज़ाार प्रभुुत्व, कथि�त 

प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी व््यवहार और उपभोक्ता अधिकारोों के 
संभावित उल्लंघन के कारण नियामक संवीक्षा एवं एंटी-
ट्रस््ट जाँच का सामना करना पड़ता है।
�	गूूगल: कथि�त एकााधि�काारवाादीी अभ्याासोंं, अनुुचि�त 

प्रतिस््पर्द्धा और इसके सर््च इंजन, विज्ञापन व््यवसाय 
एवं एंड्रॉइड पारितंत्﻿र से संबंधित एंटी-ट्रस््ट उल्लंघनोों 
के लिये दुनिया भर मेें सरकारी एजेेंसियोों और नियामक 
निकायोों द्वारा इसकी  जाँच की जा रही है।

�	फेेसबुुक: इंंस्टााग्रााम और व्हााट्सएप जैैसेे संंभाावि�त 
प्रतिस््पर्द्धियोों के अधिग्रहण के साथ ही डिजिटल 
विज्ञापन एवं सोशल नेटवर््कििंग बाज़ारोों पर इसके 
नियंत्रण के बारे मेें मौजूद चिंताओं को लेकर इसे एंटी-
ट्रस््ट मुक़दमोों और नियामक जाँच का सामना करना 
पड़ रहा है।
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�	अमेेज़ॅॅन: इसकेे ई-कॉॉमर्सस प्लेेटफ़ॉॉर्मम पर तीीसरेे पक्ष केे 
विक्रेताओं के साथ व््यवहार, आक्रामक मूल््य निर््धधारण 
(predatory pricing) के आरोपोों और 
खुदरा विक्रेता एवं बाज़़ार ऑपरेटर दोनोों के रूप मेें 
हितोों के संभावित टकराव के संबंध मेें इसकी एंटी-ट्रस््ट 
समीक्षा की जा रही है।

नोट:
एंटी-ट्रस््ट (Antitrust):
z	 एंंटीी-ट्रस्ट काानूून ऐसेे वि�नि�यम हैंं जि�नकाा उद्देेश्य 

एकाधिकारवादी अभ््ययासोों, मूल््य निर््धधारण और अन््य 
गतिविधियोों (जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुुँचा सकते हैैं 
या प्रतिस््पर्द्धा को दबा सकते हैैं) को नियंत्रित कर बाज़ार मेें 
निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा देना है।
�	एंंटीी-ट्रस्ट काानूूनोंं, जि�न्हेंं प्रति�स्पर्द्धाा� काानूूनोंं 

(competition laws) के रूप मेें भी जाना 
जाता है, का लक्षष्य यह सुनिश्चित करना है कि 
उपभोक्ताओं को उचित मूल््य पर विभिन्न प्रकार के उच्च 
गुणवत्तापूर््ण उत््पपादोों तक पहुुँच प्राप््त हो।

z	 एंंटीी-ट्रस्ट काानूूनोंं काा उद्देेश्य कंंपनि�योंं कोो एकााधि�काार शक्ति� 
प्राप््त करने से रोकना है, जो तब उत््पन्न होता है जब कोई 
एकल कंपनी या समूह बाज़ार के एक बड़़े हिस््ससे को नियंत्रित 
करता है। ऐसे एकाधिकार से उच्च कीमत, निम््न गुणवत्तापूर््ण 
उत््पपाद और नवाचार की कमी की स््थथिति बन सकती है।

‘बिग टेक’ को विनियमित करने के लिये हाल ही मेें 
कौन-से कदम उठाये गए हैैं?
z	 अमेेरि�काा काा फेेडरल ट्रेेड कमीीशन (FDC):

�	FDC केे अध्यक्ष कीी नि�युुक्ति� केे सााथ यह परि�वर्ततन आयाा 
है। अमेरिकी न््ययाय विभाग और 16 राज््योों ने एप््पल 
(Apple) पर स््ममार््टफ़ोन बाज़ार पर एकाधिकार करने 
और इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए मुक़दमा 
दायर किया है।
�	एप्पल केे वि�रुद्ध मुुक़दमाा बााज़ाार कीी शक्ति� काा 

दुरुपयोग करने के लिये गूगल, फ़ेसबुक और अमेज़़ॅन 
के विरुद्ध मुक़दमोों की लंबी होती सूची का अनुसरण 
करता है। प्रतिद्वंद्वी उत््पपादोों की कार््यक्षमता को अवरुद्ध 
करने, दबाने, अपवर््जजित करने, कम करने और तीसरे 
पक्ष के वॉलेट को सीमित करने के रूप मेें इनकी 
कार््यप्रणाली एक जैसी है।

z	 यूूरोोपीीय संंघ (EU) कीी पहलेंं:
�	डि�जि�टल माार्केेट एक्ट (DMA), 2022 केे प्राावधाानोंं 

के अनुरूप ‘डिजिटल क्षेत्र मेें प्रतिस््पर्द्धी एवं निष््पक्ष बाज़ार’ 
सुनिश्चित करने के उपायोों की एक शृृंखला के तहत यूरोपीय 
आयोग ने मार््च 2024 मेें तथाकथित बिग टेक (एप््पल, 
मेटा और अल््फ़फ़ाबेट) के विरुद्ध ‘गैर-अनुपालन अन््ववेषण’ 
की शुरूआत की है। यह अमेज़़ॅन के मार्केटप््ललेस मेें उसके 
रैैंकिंग अभ््ययासोों की भी जाँच करेगा।

z	 भाारत काा रुख:
�	प्रति�स्पर्द्धाा� अधि�नि�यम, 2002: भाारत मेंं एंंटीी-ट्रस्ट केे मुुद्देे 

प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होते हैैं और 
CCI एकाधिकारवादी अभ््ययासोों पर नियंत्रण रखता है।
�	CCI नेे वर्षष 2022 मेंं ‘प्रति�स्पर्द्धाा�-वि�रोोधीी अभ्याासोंं’ 

के लिये विभिन बाज़ारोों मेें अपनी प्रमुख स््थथिति का 
दुरुपयोग करने के लिये गूगल पर 1,337.76 करोड़ 
रुपए का अर््थदंड आरोपित किया।

�	प्रति�स्पर्द्धाा� संंशोोधन वि�धेेयक, 2022: सरकाार नेे 
प्रतिस््पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022 के माध््यम से 
प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम मेें संशोधन का प्रस््तताव किया। 
विधेयक को अप्रैल 2023 मेें राष्ट्रपति की सहमति प्राप््त हुई।
�	CCI कि�सीी उद्यम केे भाारत मेंं पर्याा�प्त व्यवसााय 

संचालन का आकलन करने के लिये आवश््यकताओं 
को निर््धधारित करने वाले विनियम बनाएगा।

�	यह आयोोग केे समीीक्षाा तंंत्र कोो, वि�शेेष रूप सेे डि�जि�टल 
एवं अवसंरचना क्षेत्र मेें, सुदृढ़ बनाएगा, जिनमेें से 
अधिकांश की रिपोर््टििंग पूर््व मेें नहीीं की गई थी, क््योोंकि 
संपत्ति या टर््नओवर मूल््य क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं 
को पूरा नहीीं करते थे।

बिग टेक के कार््यकरण से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:
z	 घरेेलूू सेेवााओं कोो प्रााथमि�कताा देेनाा:

�	गैैर-अनुुपाालन जाँँ�च अल्फ़ााबेेट द्वााराा अपनेे ग्रााहकोंं कोो अपनेे 
प्रतिस््पर्द्धियोों की तुलना मेें स््वयं के इन-हाउस सेवाओं की 
ओर ले जाने या निर्देशित करने वाले कथित नियमोों के 
उपयोग पर केेंद्रित है। एप््पल की उसके ऐप स््टटोर मेें कथित 
तौर पर इसी तरह के अभ््ययासोों के साथ-साथ उसके द्वारा 
सफ़़ारी ब्राउज़र की तैनाती के तरीकोों के लिये जाँच की 
जाएगी। इसी तरह, मेटा की उसके ‘भुगतान या सहमति 
मॉडल’ के लिये जाँच की जाएगी।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/digital-india-act-2023
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/anti-competitive-practices-by-big-tech-companies#:~:text='
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/competition-commission-of-india-2
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/competition-amendment-bill-2022#:~:text=
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z	 EU केे डि�जि�टल माार्केेट एक्ट, 2022 (DMA) काा गैैर-अनुुपाालन:
�	अल्फ़ााबेेट, अमेेज़ॅॅन, एप्पल, बााइटडांं�स (टि�कटॉॉक कीी पैैरेंंट कंंपनीी) और मााइक्रोोसॉॉफ्ट कोो सि�तंंबर 2023 मेंं ‘गेेटकीीपर’ केे रूप मेंं नि�र्दि�िष्ट 

किया गया था। उनसे उम््ममीद की गई कि वे 7 मार््च, 2024 तक DMA के तहत सभी दायित््वोों का पूरी तरह से पालन करना शुरू कर 
देेंगे।

�	यूूरोोपीीय आयोोग नेे DMA प्राावधाानोंं केे गैैर-अनुुपाालन कीी जाँँ�च शुुरू करनेे सेे पहलेे इन कंंपनि�योंं द्वााराा प्रस्तुुत अनि�वाार्यय अनुुपाालन रि�पोोर्टट 
का आकलन किया और हितधारकोों से प्रतिक्रिया (कार््यशालाओं के संदर््भ मेें भी) एकत्र की।

z	 बि�ग टेेक द्वााराा अपनाायाा गयाा भेेदभाावपूूर्णण दृष्टि�कोोण:
�	यूूरोोपीीय आयोोग काा लक्ष्य यह आकलन करनाा हैै कि� क्याा गूूगल केे सर्चच परि�णााम पूूर्वाा�ग्रह रखतेे हैंं, वि�शेेष रूप सेे यदि� कंंपनीी प्रति�स्पर्द्धि�ियोंं 

की सेवाओं पर अपनी स््वयं की सेवाओं को प्राथमिकता देती हो।
�	इसनेे आशंंकाा जतााई कि� DMA केे अनुुपाालन केे अल्फााबेेट केे प्रयाास गूूगल कीी अपनीी सेेवााओं कीी तुुलनाा मेंं गूूगल केे सर्चच 

रिज़ल््ट पृष्ठ पर थर््ड पार्टी सेवाओं के प्रति निष््पक्ष व््यवहार की गारंटी नहीीं भी दे सकते हैैं।
�	इसकेे अलाावाा, CCI नेे भीी माार्चच 2024 मेंं गूूगल द्वााराा इसकीी प्लेे स्टोोर मूूल्य नि�र्धाा�रण नीीति� पर कथि�त भेेदभाावपूूर्णण अभ्याासोंं केे लि�येे 

प्रथम दृष्टया प्रतिस््पर्द्धा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उसके विरुद्ध विस््ततृत जाँच का आदेश दिया।

z	 ग्रााहकोंं केे लि�येे वि�कल्प कम करनाा:
�	अक्टूूबर 2020 मेंं अमेेरि�कीी न्यााय वि�भााग (DoJ) नेे गूूगल पर “सर्चच और सर्चच वि�ज्ञाापन बााज़ाारोंं मेंं प्रति�स्पर्द्धाा�-वि�रोोधीी एवंं अपवर्जजनकाारीी 

अभ््ययासोों के माध््यम से गैर-कानूनी रूप से एकाधिकार बनाए रखने” का आरोप लगाया और इससे “प्रतिस््पर्द्धी हानि का समाधान” करने 
की मांग की।
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�	DoJ केे अनुुसाार, इस आचरण नेे उपभोोक्तााओं कोो 
उनके सर््च की गुणवत्ता को कम करने, विकल््पोों को 
कम करने और नवाचार मेें बाधा डालने के रूप मेें 
नुकसान पहुुँचाया है। अमेज़़ॅन को भी अपने मार्केटप््ललेस 
मेें लिस््टटििंग को इसी तरह व््यवस््थथित करने के लिये 
आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

z	 पाारि�तंंत्र बंंधन (Ecosystem Captitvity) केे बाारेे 
मेें चिंताएँ:
�	यूूरोोपीीय आयोोग यह आकलन करनाा चााह रहाा हैै कि� क्याा 

एप््पल उपयोगकर््तताओं को iOS पर किसी भी प्री-इंस््टटॉल््ड 
(या वर््तमान मेें डिफ़़ॉल््ट) सॉफ़्टवेयर एप््ललीकेशन को 
आसानी से अन-इंस््टटॉल करने या डिफ़़ॉल््ट सेटिंग््स को 
बदलने मेें सक्षम बनाता है और क््यया उन््हेें पसंद का स्क्रीन 
या इंटरफेस प्रदान करता है जो उन््हेें डिफ़ॉल््ट सेवाओं के 
बदले प्रभावी ढंग से एवं आसानी से विकल््प चुनने की 
अनुमति देता हो। 
�	जाँँ�च कीी आवश्यकताा आयोोग कीी इस चिं�ंताा सेे उत्पन्न 

हुई है कि संभव है कि एप््पल द्वारा किये गए उपाय 
उपयोगकर््तताओं को “एप््पल पारितंत्र के साथ वास््तव 
मेें अपनी पसंद की सेवाओं का उपयोग करने” से 
बाधित कर रहे हैैं जो वास््तव मेें “पारितंत्र बंधन या 
पारितंत्र की क़ैद” से संबद्ध चिंता के समान है।

z	 मेेटाा कीी ‘बााइनरीी-चॉॉइस’ सेे संंबद्ध चिं�ंतााएँँ:
�	मेेटाा नेे एक सब्स्क्रि��िप्शन मॉॉडल प्रस्तुुत कि�याा हैै जोो EU, 

यूरोपीय आर््थथिक क्षेत्र (EEA) और स््वविट््ज़रलैैंड के 
लोगोों को बिना किसी विज्ञापन के फेसबुक एवं इंस््टटाग्राम 
का उपयोग करने का विकल््प प्रदान करता है। वैकल््पपिक 
रूप से, वे अपने लिये प्रासंगिक विज्ञापन देखते हुए (दूसरे 
शब््दोों मेें वैयक्तिकृत विज्ञापन के लिये सहमति के साथ) इन 
सेवाओं का निःशुल््क उपयोग जारी रख सकते हैैं।
�	यह मॉॉडल नि�याामकोंं कोो पर्याा�प्त आश्वस्ति�िकाारीी नहींं 

लगा। माना गया कि मॉडल की ‘बाइनरी चॉइस’ की 
पेशकश उपयोगकर््तताओं की सहमति नहीीं होने की 
स््थथिति मेें वास््तविक विकल््प नहीीं भी प्रदान कर सकती 
है; इस प्रकार, ‘गेटकीपर््स’ द्वारा व््यक्तिगत डेटा के 
संचय को रोकने का उद्देश््य पूरा नहीीं भी हो सकता है।

z	 नि�याामक नि�र्वाा�त:
�	बि�ग टेेक कंंपनि�योंं द्वााराा द्रुुत गति� सेे नवााचाार और उन्नति� 

आगे बढ़ाने के कारण, नियामक केवल प्रतिक्रिया दे सकने 
मेें ही सक्षम हैैं, पूर््व-तैयारी कर सकने मेें नहीीं। इन दिग््गज 
प््ललेटफ़़ॉर्ममों का कहना है कि वे केवल मध््यस््थ हैैं और 
इसलिये, उन््हेें कंटेेंट के लिये उत्तरदायी नहीीं ठहराया जा 
सकता है।

z	 मनमाानाा मूूल्य नि�र्धाा�रण:
�	गैैर-डि�जि�टल क्षेेत्र मेंं मूूल्य नि�र्धाा�रण बााज़ाार शक्ति�योंं केे 

माध््यम से होता है। लेकिन डिजिटल क्षेत्र मेें नियम बड़़े 
पैमाने पर बड़़े प््ललेटफ़़ॉर्ममों द्वारा तय किये जाते हैैं। इन 
प््ललेटफ़़ॉर्ममों पर उपभोक्ता स््वयं उत््पपाद भी हैैं। बिग टेक फर्ममों 
द्वारा गेटकीपिंग के साथ ही नेटवर््क इफ़ेक््ट और ‘विनर््स-
टेक-इट-ऑल’ जैसी अवधारणाएँ समस््यया को और बढ़़ा 
देती हैैं।

बिग टेक को विनियमित करने के लिये कौन-से कदम 
उठाये जा सकते हैैं?

वित्त संबंधी स््थथायी समिति ने दिसंबर, 2022 मेें 'बिग टेक 
कंपनियोों द्वारा प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं' पर अपनी रिपोर््ट प्रस््ततुत की। 
समिति की प्रमुख टिप््पणियोों और सिफारिशोों मेें शामिल हैैं:
z	 डि�जि�टल बााज़ाारोंं काा वि�नि�यमन:

�	डि�जि�टल बााज़ाार लााखोंं उपयोोगकर्ताा�ओं वाालीी इंंटरनेेट-
आधारित कंपनियोों से निर््ममित है। भौतिक बाज़़ारोों के विपरीत, 
डिजिटल बाज़़ारोों मेें प्रायः कंपनी के आकार के साथ रिटर््न 
बढ़ता हुआ देखा जाता है, जो लर््नििंग और नेटवर््क प्रभावोों से 
प्रेरित होता है।

�	इससेे कुुछ प्रमुुख खि�लााड़ीी नीीति�योंं और एंंटीी-ट्रस्ट उपाायोंं 
के लागू होने से पहले ही तेज़ी से उभर सकते हैैं। समिति ने 
वस््ततुस््थथिति के बाद मूल््ययाांकन करने के मौजूदा अभ््ययास के 
बजाय बाज़़ारोों पर एकाधिकार कायम होने से पहले ही 
प्रतिस््पर्द्धी व््यवहार का मूल््ययाांकन कर लेने का सुझाव दिया।

z	 डि�जि�टल गेेटकीीपर्सस:
�	समि�ति� नेे सुुझााव दि�याा कि� भाारत कोो डि�जि�टल बााज़ाारोंं मेंं 

उन प्रमुख खिलाड़़ियोों की पहचान करनी चाहिये जो 
प्रतिस््पर्द्धा को नुकसान पहुुँचा सकते हैैं और उन््हेें राजस््व, 
बाज़ार पूंजीकरण एवं उपयोगकर््तता आधार जैसे कारकोों के 
आधार पर व््यवस््थथित रूप से महत्तत्वपूर््ण डिजिटल मध््यस््थोों 
(Important Digital Intermediaries- 
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SIDIs) के रूप मेें वर्गीकृत करना चाहिये। SIDIs के 
लिये फिर निर््ददिष्ट किया जाना चाहिये कि वे अनिवार््य 
आवश््यकताओं को पूरा करने के अपने प्रयासोों की रूपरेखा 
बताते हुए भारतीय प्रतिस््पर्द्धा आयोग (CCI) को वार््षषिक 
रिपोर््ट प्रस््ततुत किया करेें।

z	 डि�जि�टल प्रति�स्पर्द्धाा� अधि�नि�यम:
�	समि�ति� नेे माानाा कि� भाारत कोो डि�जि�टल बााज़ाार कीी ज़रूरतोंं 

को पूरा करने के लिये अपने प्रतिस््पर्द्धा कानून को बेहतर 
बनाने की आवश््यकता है। इस बाज़़ार के आर््थथिक चालक 
कुछ खिलाड़़ियोों को पारितंत्र पर हावी होने मेें मदद करते 
हैैं।

�	समि�ति� नेे सि�फ़ाारि�श कीी कि� सरकाार कोो एक नि�ष्पक्ष, 
पारदर्शी एवं प्रतिस््पर्द्धी डिजिटल पारितंत्र सुनिश्चित करने 
के लिये एक डिजिटल प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम पेश करना 
चाहिये।

z	 स्व-प्रााथमि�कताा (Self-Preferencing):
�	कि�सीी इकााई केे पाास मंंच प्रदाान करनेे और उसीी मंंच पर 

प्रतिस््पर्द्धा करने की दोहरी भूमिका हो सकती है। स््व-
प्राथमिकता ऐसा अभ््ययास है जहाँ कोई मंच अपनी स््वयं की 
सेवाओं या अपनी सहायक कंपनियोों की सेवाओं का पक्षधर 
होता है।

�	समि�ति� नेे कहाा कि� प्लेेटफ़ॉॉर्मम तटस्थताा कीी कमीी सेे 
डाउनस्ट्रीम बाज़़ारोों पर नकारात््मक प्रभाव पड़ सकता है। 
इसने सिफ़ारिश की कि SIDIs को पहुुँच मेें मध््यस््थता 
करते समय अपने प्रतिस््पर्द्धियोों की तुलना मेें स््वयं द्वारा प्रदत्त 
सेवाओं का पक्षधर नहीीं होना चाहिये।

z	 डेेटाा उपयोोग:
�	समि�ति� नेे पाायाा कि� वृृहत उपयोोगकर्ताा� डेेटाा तक पहुँँच रखनेे 

वाले प्रमुख बाज़ार खिलाड़़ी और बड़़े होते जा रहे हैैं, जबकि 
नए प्रतिस््पर्द्धी पकड़ हासिल करने के लिये संघर््ष कर रहे 
हैैं। इसे संबोधित करने के लिये यह अनुशंसा की गई कि 
SIDIs को उन अंतिम उपयोगकर््तताओं के व््यक्तिगत डेटा 
को संसाधित नहीीं करना चाहिये जो SIDIs की मुख््य 
सेवाओं पर निर््भर थर््ड पार्टी सेवाओं का उपयोग करते हैैं।

�	इसकेे अति�रि�क्त, उन्हेंं अपनीी मुुख्य सेेवााओं केे व्यक्ति�गत 
डेटा को अन््य मुख््य सेवाओं के डेटा के साथ विलय नहीीं 
करना चाहिये, न ही उन््हेें स््पष्ट उपयोगकर््तता सहमति के 
बिना अपनी मुख््य सेवाओं के व््यक्तिगत डेटा का उपयोग 

अन््य अलग से प्रदान की गई सेवाओं मेें करना चाहिये। 
उपयोगकर््तताओं को अन््य प््ललेटफ़़ॉर््म सेवाओं मेें स््वचालित 
रूप से साइन-इन नहीीं किया जाना चाहिये जब तक कि 
उन््होोंने ऐसा करने के लिये स््पष्ट रूप से सहमति न दी हो।

z	 CCI काा पुुनरुद्धाार:
�	CCI भाारत मेंं बााज़ाार प्रति�स﻿्�्पर्द्धाा� कोो नि�यंंत्रि�त करताा हैै। 

समिति की राय है कि डिजिटल बाज़ार मेें प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी 
समस््यया से निपटने के लिये CCI को सशक्त  किया जाना 
चाहिये। इसने CCI मेें एक विशेष डिजिटल बाज़ार इकाई 
के निर््ममाण का सुझाव दिया।
�	यह इकााई: (i) स्थाापि�त और उभरतेे SIDIs कीी 

निगरानी करेगी, (ii) SIDIs को निर््ददिष्ट करने के 
मामले मेें केेंद्र सरकार को सिफ़ारिशेें देगी, और (iii) 
डिजिटल बाज़ारोों से संबंधित मामलोों पर न््ययाय-निर््णयन 
करेगी।

z	 थर्डड पाार्टीी एप्लीीकेेशन (Third-Party 
Applications):
�	समि�ति� नेे पाायाा कि� गेेटकीीपर इकााइयाँँ� थर्डड पाार्टीी एप्लीीकेेशन 

की इंस््टटॉलिंग या संचालन को प्रतिबंधित करती हैैं। उसने 
माना कि SIDIs को थर््ड पार्टी सॉफ़्टवेयर एप््ललीकेशन की 
इंस््टटॉलिंग और उपयोग की अनुमति देनी चाहिये और इसे 
प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम करना चाहिये।
�	ऐसेे सॉॉफ़्टवेेयर एप्लीीकेेशन याा सॉॉफ़्टवेेयर एप्लीीकेेशन 

स््टटोर प््ललेटफ़़ॉर््म की प्रासंगिक मुख््य सेवाओं के अलावा 
अन््य माध््यमोों से अभिगम््य होने चाहिये। हालाँकि, 
SIDIs से किसी विदेशी प्रतिद्वंद्वी की सरकार को 
डेटा हस््तताांतरित नहीीं किया जाना चाहिये।

z	 बंंडलिं�ंग और टााइंंग (Bundling  and Tying):
�	कई डि�जि�टल कंंपनि�याँँ� उपभोोक्तााओं कोो संंबंंधि�त सेेवााएँँ 

खरीदने के लिये बाध््य करती हैैं। समिति ने कहा कि इससे 
मूल््य निर््धधारण मेें विषमता पैदा होती है और बाज़ार से 
प्रतिस््पर्द्धा समाप््त हो जाती है।

�	यह अग्रणीी खि�लााड़ि�योंं कोो एक मुुख्य मंंच सेे दूूसरेे मंंच पर 
अपनी बाज़ार शक्ति का लाभ उठाने मेें भी सक्षम बनाता है। 
यह राय दी गई कि SIDIs द्वारा व््यवसायोों या अंतिम 
उपयोगकर््तताओं को अपनी मुख््य प््ललेटफ़़ॉर््म सेवा का उपयोग 
करने मेें सक्षम होने के लिये किसी भी अन््य सेवा की 
सदस््यता लेने के लिये विवश नहीीं किया जाना चाहिये।



9    एडिटोरियल अप्रैल, 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

z	 एंंटीी-स्टीीयरिं�ंग (Anti-Steering):
�	एंंटीी-स्टीीयरिं�ंग प्राावधाान ऐसेे खंंड हैंं जि�नमेंं कोोई प्लेेटफ़ॉॉर्मम अपनेे व्याावसाायि�क 

उपयोगकर््तताओं को अपने ग्राहकोों को प््ललेटफ़़ॉर््म द्वारा प्रदान किये गए ऑफ़र 
के अलावा अन््य ऑफ़र की ओर ले जाने से रोकता है।

�	समि�ति� नेे सि�फ़ाारि�श कीी कि� SIDIs कोो अपनेे प्लेेटफ़ॉॉर्मम तक पहुँँच केे 
लिये ऐसे अन््य उत््पपादोों या सेवाओं की खरीद/उपयोग की शर््त नहीीं रखनी 
चाहिये जो उस प््ललेटफ़़ॉर््म का अंग नहीीं हैैं या उसके लिये अंतर््भभूत नहीीं हैैं।

निष््कर््ष:
यूरोपीय आयोग और CCI ने निष््पक्ष एवं प्रतिस््पर्द्धी डिजिटल बाज़ारोों की 

सुनिश्चितता के लिये कई महत्तत्वपूर््ण कदम उठाये हैैं और प््पल, मेटा, अल््फफाबेट और 
अमेज़़ॅन जैसी तकनीकी दिग््गज कंपनियोों के विरुद्ध गैर-अनुपालन जाँच शुरू की है। 
ये जाँच कथित प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी अभ््ययासोों पर केेंद्रित है, जिसमेें उपयोगकर््तताओं को 
अपनी सेवाओं के उपयोग, रैैंकिंग अभ््ययासोों और सदस््यता मॉडल की ओर ले जाना 
शामिल है। ये जाँच ‘गेटकीपर््स’ को विनियमित करने और निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा को 
बढ़़ावा देने के डिजिटल बाज़ार अधिनियम के उद्देश््य से संरेखित है। हालाँकि, एप््पल 
जैसी कंपनियोों ने DMA के प्रावधानोों के विरुद्ध तर््क दिया है और कहा है कि संभव 
है कि वे उपभोक्ताओं और व््यवसायोों के लिये व््ययापक लाभोों के अनुकूल नहीीं सिद्ध 
होों।

HIV/AIDS उपचार मेें  
ART की भूमिका

1 अप्रैल भारत मेें एचआईवी/एड््स (HIV/AIDS) महामारी पर 
प्रतिक्रिया के इतिहास मेें एक अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण दिवस है। बीस वर््ष पहले, 1 अप्रैल 
2004 को भारत सरकार ने एचआईवी पीड़ित व््यक्तियोों (Persons living 
with HIV- PLHIV) के लिये एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (Antiretroviral 
Therapy- ART) की शुरूआत की थी, जो एचआईवी/एड््स के विरुद्ध संघर््ष 
मेें एक सफल एवं महत्तत्वपूर््ण हस््तक्षेप साबित हुआ है। 

एचआईवी/एड््स (HIV/AIDS):
z	 परि�चय:

�	एचआईवीी/एड्स एक वि�षााणुुजनि�त याा वाायरल 
संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से 
संक्रमण से लड़ने मेें प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद 
करने वाली CD4 कोशिकाओं (T cells) 
पर हमला करता है।अनुपचारित छोड़ दिए जाने 
पर, एचआईवी शरीर मेें CD4 कोशिकाओं 
की संख््यया को कम कर देता है, जिससे व््यक्ति 
के संक्रमित होने या उसमेें संक्रमण-संबंधी 
कैैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।

�	एड्स वस्तुुतःः एचआईवीी संंक्रमण काा अंंति�म 
चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से 
क्षतिग्रस््त हो जाती है और संक्रमण से लड़ 
सकने मेें अक्षम हो जाती है।

z	 एचआईवीी/एड्स केे काारण:
�	एचआईवीी संंक्रमण ह्यूमन इम्युुनोोडेेफि�शि�एंंसीी 

वायरस (human 
immunodeficiency virus- 
HIV) के कारण होता है। यह वायरस 
संक्रमित शारीरिक तरल पदार््थ, जैसे रक्त, 
वीर््य, योनि तरल पदार््थ, मलाशय तरल पदार््थ 
और स््तन के दूध के संपर््क से फैलता है।

�	यह यौौन संंपर्कक, सुुई याा सीीरिं�ंज सााझाा करनेे सेे 
अथवा बच्चे के जन््म या स््तनपान के दौरान 
माता से बच्चे मेें फैल सकता है। रक्त आधान 
(blood transfusions) या अंग 
प्रत््ययारोपण के माध््यम से इसके फैलने का 
खतरा दुर््लभ पाया गया है।

z	 एचआईवीी/एड्स केे लक्षण:
�	एक्यूूट एचआईवीी संंक्रमण (Acute 

HIV Infection):
�	इसकेे लक्षण फ्लूू जैैसेे होो सकतेे हैंं, जि�नमेंं 

बुखार आना, लिम््फ नोड््स का सूजन, 
गले मेें खराश, दाने/चकत्ते, मांसपेशियोों 
एवं जोड़ों मेें दर््द और सिरदर््द शामिल हैैं।

�	नैैदाानि�क अव्यक्त संंक्रमण (Clinical 
Latent Infection):

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/art-s-intervention-in-hiv-aids-treatment
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/art-s-intervention-in-hiv-aids-treatment
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/unaids-report-progress-challenges-in-hiv-aids-fight
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�	ऐसेे माामलोंं मेंं एचआईवीी सक्रि�य होोताा हैै लेेकि�न अत्यंंत नि�म्न स्तर पर प्रजनन करताा हैै। पीीड़ि�तोंं मेंं लक्षणोंं काा अभााव होोताा हैै याा 
हल््कके लक्षष्ण प्रकट होते हैैं।

�	एड्स (AIDS):
�	एड्स केे लक्षण गंंभीीर होोतेे हैंं और इनमेंं तेेज़ीी सेे वजन कम होोनाा, बाार-बाार बुुखाार आनाा याा राात मेंं अत्यधि�क पसीीनाा आनाा, अत्यधि�क 

एवं अस््पष्ट कारणोों से थकान महसूस होना, लिम््फ ग्रंथियोों (काँख, कमर या गर््दन की) मेें लंबे समय तक सूजन, एक सप््तताह से 
अधिक समय तक रहने वाला दस््त, छाले (मुँह, गुदा या जननांग मेें), निमोनिया और त््वचा पर या उसके नीचे अथवा मुँह, नाक 
या पलकोों के अंदर लाल, भूरे, गुलाबी या बैैंगनी रंग के धब््बबे शामिल हैैं।

z	 एचआईवीी/एड्स काा नि�दाान (Diagnosis of HIV/AIDS):
�	एचआईवीी एंंटीीबॉॉडीी/एंंटीीजन परीीक्षण: येे परीीक्षण वाायरस द्वााराा उत्पाादि�त एंंटीीबॉॉडीी याा एंंटीीजन काा पताा लगाातेे हैंं और आमतौौर पर 

रक्त या लार पर किये जाते हैैं।
�	न्यूूक्लि�क एसि�ड परीीक्षण (NATs): येे परीीक्षण स्वयंं वाायरस कीी तलााश करतेे हैंं और एंंटीीबॉॉडीी परीीक्षणोंं कीी तुुलनाा मेंं पहलेे 

एचआईवी संक्रमण का पता लगा सकते हैैं।
z	 उपचाार एवंं प्रबंंधन:

�	एंंटीीरेेट्रोोवााइरल थेेरेेपीी (ART): ART मेंं प्रति� दि�न एचआईवीी दवााओं काा एक संंयोोजन ग्रहण करनाा शाामि�ल हैै। ART एचआईवीी 
का इलाज नहीीं कर सकती है, लेकिन यह वायरस को नियंत्रित कर सकती है, जिससे एचआईवी पीड़़ित लोग लंबे समय तक और 
अपेक्षाकृत स््वस््थ जीवन जी सकते हैैं तथा वायरस को दूसरोों तक प्रसारित करने का जोखिम कम किया जा सकता है।

�	प्रीी-एक्सपोोज़र प्रोोफि�लैैक्सि�िस (Pre-exposure prophylaxis- PrEP): PrEP उन लोोगोंं केे लि�येे एक दैैनि�क गोोलीी 
है, जिन््हेें एचआईवी नहीीं है, लेकिन इसका जोखिम रखते हैैं। इसे नियमित रूप से लेने से एचआईवी संक्रमण का खतरा कम हो सकता 
है।

एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART):
z	 परि�चय:

�	एंंटीीरेेट्रोोवााइरल थेेरेेपीी (ART) एचआईवीी/एड्स—जोो ह्यूमन इम्युुनोोडेेफि�शि�एंंसीी वाायरस (HIV) केे काारण होोनेे वाालाा एक दीीर्घघकाालि�क 
या क्रोनिक वायरल संक्रमण है, के प्रबंधन के लिये एक आधारशिला उपचार है।
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�	इस थेेरेेपीी काा उद्देेश्य शरीीर मेंं एचआईवीी कीी प्रति�कृृति� 
(replication) को दबाना है; इस प्रकार, ‘वायरल 
लोड’ को कम करना, प्रतिरक्षा कार््य को संरक्षित करना और 
एचआईवी/एड््स से पीड़़ित व््यक्तियोों के जीवन की गुणवत्ता 
मेें सुधार लाना है।

z	 एंंटीीरेेट्रोोवााइरल थेेरेेपीी कीी काार्ययप्रणाालीी:
�	एंंटीीरेेट्रोोवाायरल दवााएँँ एचआईवीी प्रति�कृृति� चक्र केे वि�भि�न्न 

चरणोों को लक्षित करती हैैं, कोशिकाओं मेें वायरल प्रवेश 
को रोकती हैैं, डीएनए मेें वायरल आरएनए का रिवर््स 
ट््राांसक्रिप््शन करती हैैं, मेजबान जीनोम मेें वायरल डीएनए 
का एकीकरण करती हैैं और वायरल असेेंबली एवं रिलीज 
को रोकती हैैं।

�	इन प्रक्रि�यााओं कोो बााधि�त करकेे, ART वाायरल प्रति�कृृति� 
को दबा देती है और शरीर मेें वायरल लोड को कम कर 
देती है।

z	 एंंटीीरेेट्रोोवााइरल थेेरेेपीी केे घटक: ART मेंं आमतौौर पर 
विभिन्न वर्गगों की एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं का एक संयोजन होता 
है, जिनमेें शामिल हैैं:
�	न्यूूक्लि�योोसााइड रि�वर्सस ट्रांं�सक्रि�पटेेज़ अवरोोधक 

(Nucleoside Reverse Transcriptase 
Inhibitors- NRTIs): ये दवाएँ रिवर््स 
ट््राांसक्रिप््शन प्रक्रिया मेें हस््तक्षेप करती हैैं, जिससे वायरल 
आरएनए के डीएनए मेें परिवर््तन को रोका जा सकता है। 
इसके उदाहरणोों मेें टेनोफोविर (tenofovir), 
एमट्रिसिटाबाइन (emtricitabine) और अबाकावीर 
(abacavir) शामिल हैैं।

�	गैैर-न्यूूक्लि�योोसााइड रि�वर्सस ट्रांं�सक्रि�पटेेज़ अवरोोधक 
(Non-Nucleoside Reverse 
Transcriptase Inhibitors- NNRTIs): 
NNRTIs एचआईवी रिवर््स ट््राांसक्रिपटेज़ एंजाइम की 
गतिविधि को बांधते हैैं और रोकते हैैं, जिससे वायरल 
प्रतिकृति अवरुद्ध हो जाती है। इसके उदाहरणोों मेें एफेविरेेंज़ 
(efavirenz), नेविरापीन (nevirapine) और 
रिलपीविरिन (rilpivirine) शामिल हैैं।

�	प्रोोटीीएज़ अवरोोधक (Protease Inhibitors- 
PIs):  PIs एचआईवी प्रोटीएज़ एंजाइम की गतिविधि 
को अवरुद्ध करते हैैं, वायरल पॉलीप्रोटीन के क्लीवेज एवं 
संक्रामक वायरल कणोों की परिपक्वता को रोकते हैैं। इसके 

उदाहरणोों मेें रिटोनाविर (ritonavir), एटाज़़ानाविर 
(atazanavir) और डारूनाविर (darunavir) 
शामिल हैैं।

�	इंंटीीग्रेेज़ स्ट्रैंंड ट्रांं�सफर अवरोोधक (Integrase 
Strand Transfer Inhibitors- 
INSTIs): INSTIs मेजबान जीनोम मेें वायरल 
डीएनए के एकीकरण को रोकते हैैं, जिससे एक स््थथायी 
वायरल भंडार की स््थथापना को रोका जा सकता है। इसके 
उदाहरणोों मेें राल््टटेग्राविर (raltegravir), डोलूटेग्राविर 
(dolutegravir) और बिक््टटेग्राविर 
(bictegravir) शामिल हैैं।

�	प्रवेेश अवरोोधक (Entry Inhibitors): प्रवेेश 
अवरोधक वायरल प्रोटीन और मेजबान सेल रिसेप््टर््स के 
बीच अंतःक्रिया को अवरुद्ध करते हैैं, जिससे कोशिकाओं 
मेें वायरल प्रवेश को रोका जा सकता है। इसके उदाहरणोों मेें 
माराविरोक (maraviroc) और एनफ््ययूवर््टट﻿ाइड 
(enfuvirtide) शामिल हैैं।

z	 एंंटीीरेेट्रोोवााइरल थेेरेेपीी केे लााभ:
�	वाायरल दमन: ART शरीीर मेंं वाायरल लोोड कोो कम 

करती है, रोग की प्रगति को धीमी करती है और प्रतिरक्षा 
कार््य को संरक्षित करती है।

�	अवसरवाादीी संंक्रमणोंं कीी रोोकथााम: ART प्रति�रक्षाा 
कार््य को पुनर््बहाल कर अवसरवादी संक्रमणोों 
(opportunistic infections) और एड््स से 
संबंधित जटिलताओं को रोकने मेें मदद करती है।

�	जीीवन कीी गुुणवत्ताा मेंं सुुधाार: प्रभाावीी ART एचआईवीी/
एड््स से पीड़़ित व््यक्तियोों को स््वस््थ और अधिक उत््पपादक 
जीवन जीने की अनुमति देती है; रुग््णता और मृत््ययु दर मेें 
कमी लाती है।

�	संंचरण कीी रोोकथााम: ART केे मााध्यम सेे प्रााप्त वाायरल 
दमन यौन साझेदारोों मेें एचआईवी संचरण और गर््भभावस््थथा 
एवं प्रसव के दौरान माता से बच्चे मेें ऊर््ध्ववाधर संचरण के 
जोखिम को व््ययापक रूप से कम कर देता है।

प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने मेें ART किस प्रकार 
विकसित हुई है?
z	 वि�काास:

�	1980 केे दशक केे आरंंभ मेंं एचआईवीी/एड्स केे उभाार केे 
समय इस बीमारी को मौत की सज़ा जैसा देखा जाता था 
और यह अत््ययंत भय, कलंक एवं भेदभाव का कारण था।
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�	US FDA द्वााराा माार्चच 1987 मेंं पहलीी एंंटीीरेेट्रोोवाायरल दवाा 
AZT (zidovudine) को मंज़ूरी दी गई, जबकि 
वर््ष 1988 मेें तीन अन््य दवाओं को भी मंज़ूरी प्राप््त हुई। 
एंटीरेट्रोवायरल दवाओं का एक नया वर््ग प्रोटीएज़ अवरोधक 
(PIs) वर््ष1995 मेें पेश किया गया। हालाँकि इन दवाओं 
तक पहुुँच कुछ उच्च आय वाले देशोों को छोड़कर दुनिया 
की अधिकांश आबादी के लिये सीमित ही रही।

z	 वैैश्वि�क प्रयाास:
�	इस चुुनौौतीी कोो चि�ह्नि�त करतेे हुए वर्षष 2000 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र 

महासभा के सहस्राब््ददी शिखर सम््ममेलन मेें वैश्विक नेताओं 
ने एक विशिष्ट लक्षष्य निर््धधारित किया और एचआईवी के 
प्रसार को रोकने एवं व््ययुत्कक्रमित करने के लिये एक घोषणा 
जारी की।

�	एड्स, टीीबीी और मलेेरि�याा हेेतुु वैैश्वि�क फंंं�ड 
(Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria) का गठन वर््ष 
2002 मेें किया गया, जिसने एचआईवी की रोकथाम, 
उपचार, देखभाल और सहायता सेवाओं तक सार््वभौमिक 
पहुुँच की वकालत की।
�	वर्षष 2004 मेंं भाारत मेंं 0.4% जनसंंख्याा प्रसाार केे सााथ 

एचआईवी पीड़ित लोगोों (PLHIV) की संख््यया 
5.1 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। उनमेें 
से बहुत कम लोग (केवल 7,000) एंटीरेट्रोवाइरल 
थेरेपी प्राप््त कर रहे थे। 

z	 ART केे वि�काास मेंं बााधााएँँ:
�	ART केे लि�येे मुुख्य बााधाा इसकीी उच्च लाागत एवंं व्यक्ति�योंं 

के लिये उच्च वहनीयता और उपचार तक भौगोलिक पहुुँच 
की कमी थी।

�	वाास्तव मेंं, तथााकथि�त ‘कॉॉकटेेल थेेरेेपीी’ याा HAART 
(highly active antiretroviral 
therapy)—जो तीन या अधिक एंटी-रेट्रोवायरल 
दवाओं का एक संयोजन था, वर््ष 1996 मेें उपलब््ध हो गया 
था, लेकिन इसकी लागत निषेधात््मक रूप से उच्च थी 
(10,000 डॉलर प्रति वर््ष)।

�	एचआईवीी सेे संंक्रमि�त लोोगोंं कोो कलंंकि�त कि�याा जाा रहाा थाा 
और वे जान गँवा रहे थे, जबकि स््ववास््थ््य देखभाल प्रदाता 
ART की अनुपलब््धता या उच्च वहनीयता के कारण 
असहाय महसूस कर रहे थे।

z	 निः�ःशुुल्क इलााज कीी आवश्यकताा:
�	एचआईवीी सेे पीीड़ि�त कि�सीी भीी वयस्क केे लि�येे ART कोो 

निःशुल््क बनाना एक क््राांतिकारी निर््णय था। नवंबर 2006 
से बच्चचों के लिये भी निःशुल््﻿क ART उपलब््ध करा दी 
गई।

�	निः�ःशुुल्क ART पहल केे दोो दशकोंं मेंं ART कीी 
पेशकश करने वाली सुविधाओं की संख््यया 10 से भी कम 
से बढ़कर लगभग 700 ART केेंद्ररों तक पहुुँच गई है। 
1,264 लिंक ART केेंद्ररों ने लगभग 1.8 मिलियन 
PLHIV को इलाज के लिये निःशुल््क ART दवाएँ 
प्रदान की हैैं और प्रदान कर रहे हैैं।

z	 ART कीी प्रभाावशीीलताा:
�	ART केेवल एचआईवीी पीीड़ि�त व्यक्ति� काा इलााज शुुरू 

करने तक सीमित नहीीं है। यह वायरल लोड को कम रखने 
और दबाने के लिये भी उतना ही महत्तत्वपूर््ण है ताकि  
सुनिश्चित हो कि बीमारी के संचरण पर भी रोक लगी है।

�	इसकाा असर यह हुआ हैै कि� वर्षष 2023 मेंं 15-49 आयुु वर्गग 
मेें एचआईवी का प्रसार घटकर 0.20 (0.17%-0.25% 
का कॉन््फफिडेेंस इंटरवल) रह गया है और अनुमानित 
PLHIV के संदर््भ मेें बीमारी का बोझ 2.4 मिलियन तक 
कम हो गया है।

z	 भाारतीीय जनसंंख्याा केे लि�येे उपयोोगि�ताा:
�	वैैश्वि�क स्तर पर PLHIV मेंं भाारत कीी हि�स्सेेदाारीी घटकर 

6.3% (दो दशक पहले लगभग 10% से) हो गई है। वर््ष 
2023 के अंत तक, सभी PLHIV मेें से अनुमानित 82% 
को अपनी एचआईवी स््थथिति पता थी, 72% ART प्राप््त 
कर रहे थे और 68% मेें वायरस को दबाये रखा गया था।

�	भाारत मेंं वाार्षि�िक नए एचआईवीी संंक्रमणोंं मेंं वैैश्वि�क औसत 
31% (आधार वर््ष 2010) की तुलना मेें 48% की गिरावट 
आई है। एड््स से संबंधित वार््षषिक मृत््ययु दर मेें वैश्विक 
औसत 47% (आधार वर््ष 2010) के मुकाबले 82% की 
गिरावट आई है।

वे कौन-से कारक थे जिन््होोंने ART हस््तक्षेप को 
सफल बनाया?
z	 सेेवााओं केे लि�येे रोोगीी-केंंद्रि�त दृष्टि�कोोण:

�	सफलताा काा श्रेेय अकेेलेे ART कोो देेनाा अनुुचि�त होोगाा। 
ऐसी कई पूरक पहलेें की गई थीीं जिन््होोंने समग्र रूप से 
एचआईवी महामारी को रोकने मेें योगदान दिया है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/global-fund-for-aids-tb-and-malaria
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�	इनमेंं निः�ःशुुल्क नि�दाान सुुवि�धााओं काा प्राावधाान; मााताा-पि�ताा 
से बच्चे मेें एचआईवी संक्रमण की रोकथाम (PPTCT) 
सेवाओं पर ध््ययान देना; टीबी जैसे सह-संक्रमणोों के प्रबंधन 
सहित अवसरवादी संक्रमणोों की रोकथाम, निदान एवं 
प्रबंधन करना शामिल थे।

z	 गति�शीील संंशोोधनोंं कोो शाामि�ल करनाा:
�	काार्ययक्रम नेे चुुस्तीी और गति�शीील संंशोोधन भीी दि�खाायाा हैै। 

ART की आरंभिक शुरूआत और ‘ट्रीट ऑल’ की नीति 
गुज़रते वर्षषों के साथ विकसित हुई, जहाँ ART पात्रता 
मानदंड मेें धीरे-धीरे ढील दी गई। यह 200 सेल््स/मिमी3 से 
कम CD4 संख््यया (2004 मेें) से 350 सेल््स/मिमी3 से 
कम (2011 मेें) और फिर 500 सेल््स/मिमी3 से कम 
(2016 मेें) के रूप मेें आगे बढ़ी।

z	 साार्ववभौौमीीकरण कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	वर्षष 2017 सेे ‘ट्रीीट ऑल’ काा दृष्टि�कोोण अपनाायाा गयाा जोो 

यह सुनिश्चित करता है कि CD4 की संख््यया कुछ भी हो, 
ART शुरू की जा सकती है। यह एक वास््तविक 
सार््वभौमिकीकरण रहा है और इसने व््यक्तिगत और 
सामुदायिक दोनोों स््तरोों पर वायरस संचरण को कम करने मेें 
योगदान दिया है।

नोट:
z	 वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन (WHO) केे सि�तंंबर 2015 केे 

‘ट्रीट ऑल’ मार््गदर््शन मेें यह सिफ़ारिश की गई कि एचआईवी 
संक्रमण और निदान के बाद सभी व््यक्तियोों का जल््द से जल््द 
इलाज किया जाए।

z	 इसकेे अलाावाा, कचूँँ�कि� एचआईवीी वाायरल लोोड कोो नगण्य 
स््तर तक कम करने से आगे के संचरण का खतरा समाप््त हो 
जाता है, ‘ट्रीट ऑल’ दृष्टिकोण मेें एचआईवी के मामलोों को 
कम कर आबादी को स््ववास््थ््य लाभ प्रदान करने की क्षमता 
है।

z	 वहनीीय और निः�ःशुुल्क ART:
�	काार्ययक्रम नेे उपचाार केे दौौराान सभीी PLHIV केे लि�येे 

नि:शुल््क वायरल लोड परीक्षण को भी अपनाया, जहाँ 
‘स््टटेबल’ PLHIV को दो-तीन माह की दवाएँ प्रदान 
की गईं, जिससे ART केेंद्ररों मेें रोगियोों की संख््यया कम 
हो गई। इससे रोगियोों के लिये यात्रा के समय और लागत 
मेें कमी आई।

�	यह दृष्टि�कोोण औसत दैैनि�क OPD कोो कम कर 
ART केेंद्ररों पर भीड़ कम करने के अलावा उपचार के 
प्रति अनुपालन को भी बढ़़ाता है, जिससे स््ववास््थ््य 
देखभाल कर््ममियोों को अन््य रोगियोों की देखभाल के लिये 
अधिक समय मिल पाता है।

z	 नई दवााओं कोो शाामि�ल करनाा:
�	भाारत नेे काार्ययक्रम मेंं नई और अधि�क प्रभाावशाालीी दवााओं 

को (उनकी उपलब््धता के अनुसार) को शामिल करना 
जारी रखा। उदाहरण के लिये, वर््ष 2020 मेें बेहतर 
वायरोलॉजिकल प्रभावकारिता एवं न््ययूनतम प्रतिकूल 
प्रभाव रखने वाली नई दवा डोलूटेग्राविर (DTG) को 
शामिल किया गया।

�	वर्षष 2021 मेंं भाारत नेे द्रुुत ART शुुरूआत कीी एक नीीति� 
अपनाई जहाँ किसी व््यक्ति मेें एचआईवी निदान के सात 
दिनोों के भीतर और कुछ मामलोों मेें तो उसी दिन ART 
शुरू की गई।

ART से संबद्ध चिंताएँ:
z	 सर्ववप्रथम, ART सुुवि�धााओं केे लि�येे नाामांं�कन मेंं देेरीी इस 

राष्ट्रीय कार््यक्रम के लिये सबसे बड़़ी चुनौती है। भारत मेें 
ART केेंद्ररों मेें CD4 संख््यया 200 से कम के साथ आने वाले 
मरीज कुल संख््यया मेें लगभग एक-तिहाई हिस््ससेदारी रखते हैैं।

z	 दूूसराा, ART शुुरू करनेे और जाारीी रखनेे केे बााद रोोगीी अच्छाा 
महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, वे खुराक 
छोड़ना शुरू कर देते हैैं या पूरी तरह से बंद कर देते हैैं। इसके 
परिणामस््वरूप प्रतिरोध का विकास होता है। अनुपालन की इस 
कमी पर ध््ययान देने की आवश््यकता है।

एचआईवी की रोकथाम के लिये भारत द्वारा किये गए 
प्रयास:
z	 एचआईवीी और एड्स (नि�वाारण एवंं नि�यंंत्रण) अधि�नि�यम, 

2017:
�	इस अधि�नि�यम केे अनुुसाार, केंंद्र और रााज्य सरकाारेंं 

एचआईवी या एड््स के प्रसार को रोकने के लिये उपाय 
करेेंगी।

z	 ART तक पहुँँच:
�	भाारत नेे दुुनि�याा मेंं एचआईवीी सेे पीीड़ि�त 90 प्रति�शत सेे 

अधिक लोगोों के लिये एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) 
को सस््तता एवं सुलभ बना दिया है।
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z	 समझौौताा ज्ञाापन (Memorandum of 
Understanding- MoU):
�	स्वाास्थ्य और परि�वाार कल्यााण मंंत्राालय नेे एचआईवीी/एड्स 

संबंधी जागरूकता बढ़़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग 
के पीड़़ितोों तथा एचआईवी /एड््स से पीड़़ित बच्चचों एवं अन््य 
लोगोों के विरुद्ध सामाजिक दुर््व््यवहार एवं भेदभाव की 
घटनाओं को कम करने के लिये वर््ष 2019 मेें सामाजिक 
न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता 
ज्ञापन पर हस््तताक्षर किये। 

z	 प्रोोजेेक्ट सनरााइज़:
�	स्वाास्थ्य और परि�वाार कल्यााण मंंत्राालय द्वााराा वर्षष 2016 मेंं 

उत्तर-पूर्वी राज््योों मेें बढ़ते एचआईवी के प्रसार से निपटने 
हेतु (विशेष रूप से ड्रग््स इंजेक््शन का प्रयोग करने वाले 
लोगोों मेें इसके प्रयोग को रोकने हेतु) ‘प्रोजेक््ट सनराइज़’ 
(Project Sunrise) शुरू किया गया था। 

ART उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिये 
आवश््यक कदम:
z	 सतत आपूूर्ति�ि और उपलब्धताा सुुनि�श्चि�त करनाा:

�	रााष्ट्रीीय काार्ययक्रम द्वााराा ART कीी सतत आपूूर्ति�ि एवंं 
उपलब््धता को देश के हर हिस््ससे मेें और विशेष रूप से 
दुर््गम, पहाड़़ी एवं दूरदराज के क्षेत्ररों मेें सुनिश्चित करने की 
आवश््यकता है।

�	PLHIV कीी देेखभााल मेंं नि�जीी क्षेेत्र कीी भाागीीदाारीी पर भीी 
ध््ययान केेंद्रित करने की आवश््यकता है, जो अपनी विशेषज्ञता 
से कुशल आपूर््तति सुनिश्चित कर सकते हैैं।

z	 नि�रंंतर प्रशि�क्षण कीी आवश्यकताा:
�	नि�रंंतर वि�काास केे लि�येे आवश्यक हैै कि� स्वाास्थ्यकर्मीी 

अपने क्षेत्र मेें नवीनतम प्रगति एवं तकनीकोों के प्रति अद्यतन 
ज्ञान रखेें। इसके अलावा, प्रशिक्षण मेें व््ययावहारिक अधिगम 
पर बल दिया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा 
सके कि कर्मी सैद््धाांतिक ज्ञान को व््ययावहारिक स््थथितियोों मेें 
प्रभावी ढंग से लागू कर सकेें।

�	यह दृष्टि�कोोण न केेवल उनकेे कौौशल कोो बढ़ााताा हैै बल्कि�ि 
उनकी समस््यया-समाधान क्षमताओं और नई चुनौतियोों के 
प्रति अनुकूलन क्षमता मेें भी सुधार करता है।

z	 अन्य काार्ययक्रमोंं केे सााथ एकीीकरण कोो सुुदृढ़ करनाा:
�	हेेपेेटााइटि�स, गैैर-संंचाारीी रोोग (मधुुमेेह एवंं उच्च रक्तचााप) 

और मानसिक स््ववास््थ््य जैसे अन््य कार््यक्रमोों के साथ 
एकीकरण को सुदृढ़ करने पर ध््ययान देने की आवश््यकता है 
क््योोंकि सामान््य जीवन जी रहे PLHIV अन््य स््ववास््थ््य 
समस््ययाओं के शिकार हो सकते हैैं।

�	नि�वाारण योोग्य मृृत्युु दर कोो कम करनेे केे लि�येे एक केंंद्रि�त 
दृष्टिकोण अपनाने की आवश््यकता है जिसमेें व््यवस््थथित 
मृत््ययु समीक्षा करना और उन्नत निदान की उपलब््धता 
शामिल है।

z	 बहु-क्षेेत्रीीय दृष्टि�कोोण अपनाानाा:
�	भाारत मेंं निः�ःशुुल्क ART पहल कोो रााजनीीति�क इच्छााशक्ति� 

और क्रमिक सरकारोों के निरंतर समर््थन को सुनिश्चित कर 
और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस क्रम मेें निरंतर 
एवं पर््ययाप््त वित्तपोषण, नियमित कार््यक्रम समीक्षा और 
क्षेत्र-आधारित निगरानी, पूरक पहलोों की एक शृृंखला; 
समुदाय और हितधारकोों की संलग््नता एवं भागीदारी; सेवा 
वितरण मेें जन-केेंद्रित संशोधन; कार््ययान््वयन संबंधी कमियोों 
को दूर करने के लिये नीतिगत मंशाओं को पाटना और 
एचआईवी से पीड़़ित अधिकाधिक लोगोों को कवर करने के 
लिये सेवाओं का निरंतर विस््ततार करना महत्तत्वपूर््ण होगा।

z	 रााष्ट्रीीय एड्स नि�यंंत्रण काार्ययक्रम (NACP) काा 
कार््ययान््वयन:
�	रााष्ट्रीीय एड्स नि�यंंत्रण काार्ययक्रम केे वर्ततमाान मेंं जाारीी 

पाँचवेें चरण का लक्षष्य (2025 तक) वार््षषिक नए एचआईवी 
संक्रमणोों को 80% तक कम करना, एड््स से संबंधित मृत््ययु 
दर को 80% तक कम करना और एचआईवी एवं सिफलिस 
के ऊर््ध्ववाधर संचरण को समाप््त करना है।

�	इसकेे लि�येे NACP केे पाँँ�चवेंं चरण मेंं वर्षष 2025 तक 
95-95-95 के महत््ववाकांक्षी लक्षष्ययों को प्राप््त करने का 
आह्वान किया गया है, जहाँ एचआईवी पीड़़ित 95% लोग 
अपनी एचआईवी स््थथिति से अवगत होों; एचआईवी संक्रमण 
से पीड़़ित सभी लोगोों मेें से 95% को लगातार एंटीरेट्रोवाइरल 
थेरेपी (ART) प्राप््त होती हो और एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी 

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/resolution-75-260-of-unga-hiv-aids#:~:tex
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/resolution-75-260-of-unga-hiv-aids#:~:tex
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प्राप््त करने वाले सभी लोगोों मेें से 95% लोग वायरल दमन 
की स््थथिति प्राप््त कर लेें। ये लक्षष्य UNAIDS द्वारा 
सहमत वैश्विक लक्षष्ययों के साथ संरेखित हैैं।

निष््कर््ष:
नि:शुल््क ART पहल ने निश्चित रूप से भारत मेें एचआईवी/

एड््स महामारी वक्र को मोड़ने का मार््ग प्रशस््त किया है। यह इस बात 
का प्रमाण है कि अगर इच््छछाशक्ति हो तो सरकार द्वारा संचालित 
सार््वजनिक स््ववास््थ््य कार््यक्रम सभी के लियेनिःशुल््क, उपलब््ध एवं 
सुलभ गुणवत्तापूर््ण स््ववास््थ््य सेवाएँ प्रदान कर सकता है। निःशुल््क 
ART के 20 वर््ष और NACP के तहत उसके बाद के कदमोों मेें 
देश मेें अन््य सार््वजनिक स््ववास््थ््य कार््यक्रमोों का मार््गदर््शन करने की 
भी क्षमता है। उदाहरण के तौर पर, भारत मेें राष्ट्रव््ययापी निःशुल््क 
हेपेटाइटिस C उपचार पहल शुरू करने और हेपेटाइटिस C उन््ममूलन 
की दिशा मेें प्रगति मेें तेज़ी लाने के लिये प्राप््त अनुभव का उपयोग 
किया जा सकता है और किया जाना चाहिये।

PMLA, 2002 का पुनर््वलोकन
धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of 

Money Laundering Act- PMLA), 2002 को 
एक विशिष्ट उद्देश््य के साथ अधिनियमित किया गया था। अंतर््रराष्ट्रीय 
मादक पदार््थ तस््करी के माध््यम से उत््पन्न भारी मात्रा मेें काले धन 
(black money) ने कई देशोों की अर््थव््यवस््थथा के लिये गंभीर 
खतरा पैदा कर दिया है। इस बात को व््ययापक रूप से अनुभव किया 
गया कि मादक पदार्थथों के फलते-फूलते व््ययापार के माध््यम से उत््पन्न 
एवं वैध अर््थव््यवस््थथा मेें एकीकृत हो रहा काला धन विश्व अर््थव््यवस््थथा 
को अस््थथिर करने और राष्ट््रों की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे मेें 
डालने की संभावना रखता है। PMLA, 2002 के तहत कई 
राजनीतिक नेताओं की हाल मेें गिरफ़््ततारी और सरकार की इस पर 
निर््भरता, इसके प्रावधानोों की गहन जाँच की आवश््यकता को उजागर 
करती है।

धन शोधन या ‘मनी लॉन््ड््रििंग’:
z	 परि�चय:

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग एक जटि�ल प्रक्रि�याा हैै जि�सकाा उपयोोग 
व््यक्तियोों और संगठनोों द्वारा अवैध रूप से प्राप््त धन के 

उद्गम/उत््पत्ति को छिपाने के लिये किया जाता है। इसमेें 
लेन-देन की एक शृृंखला के माध््यम से अवैध धन को वैध 
की तरह प्रकट करना शामिल है।

z	 मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग केे चरण:
�	धन काा प्रवेेश (Placement): यह प्राारंंभि�क चरण 

जहाँ अवैध धन को वित्तीय प्रणाली मेें प्रवेश कराया जाता 
है। इसमेें बैैंक खातोों मेें धन जमा करना, मुद्रा विनिमय या 
मूल््यवान संपत्तियोों की खरीद शामिल हो सकती है।

�	स्तरीीकरण (Layering): यह जटि�ल वि�त्तीीय लेेनदेेन 
की एक शृृंखला के माध््यम से अवैध धन को उनके स्रोत से 
पृथक करने की प्रक्रिया है। इसमेें प्रायः धन के उद्गम को 
अस््पष्ट करने के लिये विभिन्न खातोों के बीच या सीमाओं 
के पार धनराशि स््थथानांतरित करना शामिल होता है।

�	एकीीकरण (Integration): यह मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग काा 
अंतिम चरण है जहाँ शोधित धन को वैध धन के रूप मेें 
अर््थव््यवस््थथा मेें पुनः शामिल कराया जाता है। इसमेें 
व््यवसायोों मेें निवेश करना, अचल संपत्ति की खरीद करना 
या धन को वैध बनाने के अन््य साधन शामिल हो सकते हैैं।

z	 मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग केे तरीीकेे:
�	स्ट्रक्चरिं�ंग याा स्मर्फिं�ंग (Structuring/

Smurfing): यह नकदी की बड़़ी मात्रा को छोटी 
और कम ध््ययानाकर्षी राशि मेें तोड़ने की प्रक्रिया है, जिन््हेें 
फिर बैैंक खातोों मेें जमा किया जाता है।

�	व्याापाार-आधाारि�त शोोधन (Trade-Based 
Laundering): धन को सीमाओं के पार ले जाने 
और अवैध धन के स्रोत को छिपाने के लिये व््ययापार लेनदेन 
का उपयोग करना।

�	शेेल कंंपनि�याँँ� (Shell Companies): वैैध 
प्रकट होने वाले लेनदेन के माध््यम से अवैध धन के प्रवाह 
के लिये ऐसी कंपनियोों का निर््ममाण करना जो किसी वैध 
व््ययावसायिक गतिविधियोों से संलग््न नहीीं होतीीं।

�	अचल संंपत्ति� (Real Estate): अवैैध धन सेे अचल 
संपत्ति खरीदना और फिर मूल््य को वैध संपत्ति मेें बदलने 
के लिये इसे बेच देना।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/introspecting-pmla,-2002
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/prevention-of-money-laundering-act-1
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PMLA, 2002:
z	 परि�चय:

�	धन शोोधन नि�वाारण अधि�नि�यम, 2002 (PMLA) भाारत 
की संसद का एक अधिनियम है जिसे मनी लॉन््ड््रििंग को 
रोकने और मनी लॉन््ड््रििंग से प्राप््त संपत्ति को जब््त करने का 
प्रावधान करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

�	इसकाा उद्देेश्य ड्रग टैैफि�किं�ंग, स्मगलिं�ंगऔर आतंंकवााद केे 
वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियोों से संबंधित मनी लॉन््ड््रििंग 
से मुकाबला करना है।

z	 PMLA केे प्रमुुख प्राावधाान:
�	अपरााध और दंंड: PMLA मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग संंबंंधीी 

अपराधोों को परिभाषित करता है और ऐसी गतिविधियोों के 
लिये दंड आरोपित करता है। इसमेें अपराधियोों के लिये 
कठोर कारावास और अर््थदंड शामिल है।

�	संंपत्ति� कीी कुुर्कीी-जब्तीी: अधि�नि�यम मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग सेे 
संबद्ध संपत्ति की कुर्की-जब््तती की अनुमति देता है। यह इन 
कार््यवाहियोों की निगरानी के लिये एक  न््ययाय निर््णय 
प्राधिकरण (Adjudicating Authority) की 
स््थथापना का प्रावधान करता है।

�	रि�पोोर्टिं�ंग आवश्यकतााएँँ: PMLA बैंंकोंं एवंं वि�त्तीीय 
संस््थथानोों जैसी कुछ संस््थथाओं को लेनदेन के रिकॉर््ड बनाए 
रखने और वित्तीय आसूचना इकाई (Financial 
Intelligence Unit- FIU) को संदिग््ध लेनदेन 
की रिपोर््ट करने का आदेश देता है।

�	नि�र्दि�िष्ट प्रााधि�करण और अपीीलीीय न्याायााधि�करण: 
अधिनियम मनी लॉन््ड््रििंग संबंधी अपराधोों की जाँच एवं 
अभियोजन मेें सहायता के लिये एक निर््ददिष्ट प्राधिकरण की 
स््थथापना करता है। यह न््ययाय निर््णयन प्राधिकरण के आदेशोों 
के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न््ययायाधिकरण 

(Appellate Tribunal) की स््थथापना का भी 
प्रावधान करता है।

z	 PMLA केे उद्देेश्य:
�	नि�वाारण (Prevention): कड़ेे उपााय लाागूू कर और 

वित्तीय लेनदेन की निगरानी कर मनी लॉन््ड््रििंग को रोकना।
�	पताा लगाानाा (Detection): उचि�त प्रवर्ततन और 

नियामक तंत्र के माध््यम से मनी लॉन््ड््रििंग के मामलोों का पता 
लगाना और इसकी जाँच करना।

�	जब्तीी (Confiscation): अपरााधि�योंं काा भयाादोोहन 
कर उन््हेें अपराध से रोकने और अवैध वित्तीय प्रवाह को 
बाधित करने के लिये मनी लॉन््ड््रििंग गतिविधियोों से प्राप््त 
संपत्तियोों को जब््त करना।

�	अंंतर्राा�ष्ट्रीीय सहयोोग (International 
Coorperation): मनी लॉन््ड््रििंग और आतंकवादी 
वित्तपोषण गतिविधियोों से निपटने मेें अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग को 
सुविधाजनक बनाना।

z	 वर्षष 2023 मेंं PMLA, 2002 मेंं संंशोोधन:
�	अपरााध सेे प्रााप्त आय याा संंपत्ति� कीी स्थि�िति� बाारेे मेंं 

स््पष्टीकरण: अपराध से प्राप््त आय या संपत्ति 
(Proceeds of Crime) मेें न केवल अनुसूचित 
अपराध से प्राप््त संपत्ति शामिल है, बल््ककि इसमेें अनुसूचित 
अपराध से संबंधित या इसके समान किसी भी आपराधिक 
गतिविधि मेें संलग््नता से प्राप््त की गई कोई अन््य संपत्ति भी 
शामिल होगी।

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग कोो पुुनःः परि�भााषि�त कि�याा गयाा: मनीी 
लॉन््ड््रििंग एक स््वतंत्र अपराध नहीीं था बल््ककि यह किसी अन््य 
अपराध पर निर््भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित 
अपराध के रूप मेें जाना जाता है। संशोधन का उद्देश््य मनी 
लॉन््ड््रििंग को स््वयं मेें एक अपराध घोषित करना है।
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किन कारकोों के कारण PMLA, 2002 को अपनाना आवश््यक हो गया?
z	 वैैश्वि�क स्तर पर माादक पदाार्थोंं काा फलताा-फूूलताा व्याापाार:

�	संंयुुक्त रााष्ट्र नेे इस पर गंंभीीरताा सेे ध्याान दि�याा और वर्षष 1988 मेंं ‘नाारकोोटि�क ड्रग्स और सााइकोोट्रोोपि�क पदाार्थोंं केे अवैैध व्याापाार 
के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम््ममेलन’ का आयोजन किया। सभी देशोों से मादक पदार्थथों से जुड़़े अपराधोों और अन््य संबंधित गतिविधियोों से 
प्राप््त आय के शोधन को रोकने के लिये तत््ककाल कदम उठाने का आग्रह किया गया।

z	 वि�त्तीीय काार्ररवााई काार्ययबल काा गठन:
�	साात प्रमुुख औद्योोगि�क देेशोंं नेे वर्षष 1989 मेंं पेेरि�स मेंं एक शि�खर सम्मेेलन काा आयोोजन कि�याा और मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग कीी समस्याा कीी जाँँ�च 

करने और इस खतरे से निपटने के उपायोों की सिफ़ारिश करने के लिये वित्तीय कार््रवाई कार््यबल (Financial Action Task 
Force- FATF) का गठन किया।

�	इसकेे बााद, वर्षष 1990 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा (UNGA) नेे ‘रााजनीीति�क घोोषणाा और वैैश्वि�क काार्यययोोजनाा’ (Political 
Declaration and Global Programme of Action) शीर््षक संकल््प/प्रस््तताव को अंगीकृत किया, जहाँ सभी सदस््य 
देशोों से मादक पदार्थथों से प्राप््त धन के शोधन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये उपयुक्त कानून बनाने का आह्वान किया गया।

z	 भाारतीीय संंसद द्वााराा अंंगीीकरण:
�	संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा केे इस प्रस्तााव केे अनुुसरण मेंं भाारत सरकाार नेे ड्रग मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग कोो रोोकनेे केे लि�येे एक काानूून बनाानेे हेेतुु FATF 

की सिफ़ारिशोों का उपयोग किया।
�	चूँँ�कि� माादक पदाार्थोंं कीी तस्करीी एक सीीमाा-पाारीीय काार्ररवााई हैै, संंयुुक्त रााष्ट्र नेे वर्षष 1998 मेंं ‘वैैश्वि�क माादक पदाार्थथ समस्याा काा मि�लकर 

मुकाबला करना’ (Countering World Drug Problem Togethe) शीर््षक थीम के साथ एक विशेष सत्र का 
आयोजन किया और मनी लॉन््ड््रििंग से निपटने की तत््ककाल आवश््यकता पर एक और घोषणा जारी की।
�	तदनुुसाार, भाारतीीय संंसद नेे वर्षष 2002 मेंं धन शोोधन नि�वाारण अधि�नि�यम बनाायाा जोो 2005 मेंं लाागूू कि�याा गयाा।
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z	 नरसि�म्हम समि�ति� कीी सि�फ़ाारि�शेंं:
�	वर्षष 1998 मेंं भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक (RBI) द्वााराा गठि�त 

बैैंकिंग क्षेत्र सुधारोों पर नरसिम््हम समिति ने भारतीय वित्तीय 
प्रणाली के भीतर मनी लॉन््ड््रििंग संबंधी चिंताओं को संबोधित 
करने के महत्तत्व को रेखांकित किया। इन सिफ़़ारिशोों ने 
विधायी कार््रवाई को प्रेरित किया।

z	 पूूर्वववर्तीी वि�धाानोंं केे प्राावधाानोंं काा पाालन:
�	काानूून काा मुुख्य ध्याान माादक पदाार्थोंं सेे संंबंंधि�त धन केे 

शोधन से निपटने पर है। तदनुसार, वर््ष 2002 के अधिनियम 
मेें भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा ‘स््ववापक औषधि 
और मन:प्रभावी पदार््थ अधिनियम, 1985’ मेें सूचीबद्ध 
कुछ अपराध शामिल किये गए।

�	संंयुुक्त रााष्ट्र केे प्रस्तााव और FATF कीी सि�फ़ाारि�शेंं, सभीी 
मादक दवाओं की लॉन््ड््रििंग से होने वाले धन की रोकथाम 
पर केेंद्रित हैैं। हालाँकि, भारत के PMLA ने समय-समय 
पर संशोधनोों के माध््यम से एक अलग चरित्र प्राप््त कर 
लिया।

नोट:
z	 PMLA कोो भाारत कीी संंसद द्वााराा अनुुच्छेेद 253 केे तहत 

अधिनियमित किया गया था जो इसे अंतर््रराष्ट्रीय अभिसमयोों 
को लागू करने के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है।

z	 यह अनुुच्छेेद इंंगि�त करताा हैै कि� कि�सीी अंंतर्राा�ष्ट्रीीय नि�कााय 
के किसी भी निर््णय को लागू करने के लिये संसद जो कानून 
बनाएगी वह उस निर््णय की विषय वस््ततु तक ही सीमित 
होगी।

z	 संंवि�धाान कीी साातवींं अनुुसूूचीी कीी संंघ सूूचीी मेंं मद 13 इस 
बिंदु पर स््पष्ट है।

PMLA, 2002 के संबंध मेें विभिन्न चिंताएँ:
z	 ‘अपरााध कीी आय’ कीी अत्यंंत व्याापक परि�भााषाा:

�	PMLA केे संंदर्भभ मेंं ‘अपरााध कीी आय’ (proceeds 
of crime) पद की व््ययाख््यया के संबंध मेें बहस छिड़ गई 
है। कुछ लोगोों का तर््क है कि परिभाषा अत््यधिक व््ययापक है 
और इसमेें वैध वित्तीय लेनदेन को भी संलग््न कर लेने की 
क्षमता है, जिससे इसके दुरुपयोग की स््थथिति बन सकती है।

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग पर काानूून अपरााध सेे प्रााप्त उस आय केे इर्दद-
गिर््द घूमता है जिसका शोधन किया जाता है। न केवल 

अपराध और अपराध से आय के सृजन मेें सीधे तौर पर 
शामिल व््यक्ति, बल््ककि ऐसे व््यक्ति भी, जिनका अपराध से 
कोई लेना-देना नहीीं है, लेकिन बाद के चरण मेें उनकी 
लॉन््ड््रििंग प्रक्रिया मेें कुछ भागीदारी रही, इस कानून के तहत 
दोषी हैैं।

z	 अपरााधोंं कीी बड़ीी संंख्याा:
�	PMLA काा सबसेे गंंभीीर पहलूू यह हैै कि� इसमेंं बड़ीी 

संख््यया मेें ऐसे अपराध शामिल किये गए हैैं जिनका इस 
कानून के मूल उद्देश््य, यानी ड्रग मनी की लॉन््ड््रििंग से 
मुकाबला करना, से कोई लेना-देना नहीीं है।

�	संंयुुक्त रााष्ट्र केे जि�स प्रस्तााव केे आधाार पर भाारत मेंं लॉॉन्ड्रिं��ंग 
पर कानून बनाया गया था, उसमेें केवल ड्रग मनी की 
लॉन््ड््रििंग के अपराध के बारे मेें बात की गई थी। इसे सबसे 
गंभीर आर््थथिक अपराध माना गया था, जिसमेें वैश्विक 
अर््थव््यवस््थथा को अस््थथिर करने और राष्ट््रों की संप्रभुता को 
खतरे मेें डालने की क्षमता थी।

z	 सााक्ष्य काा भाार अभि�युुक्त पर:
�	सााक्ष्य केे भाार (Burden of Proof) केे संंबंंध मेंं 

आलोचकोों का कहना है कि यह PMLA के तहत 
अभियुक्ततों के लिये अनुचित रूप से बोझिल है। साक्षष्य का 
भार अभियुक्त पर डालने से कई बार निष््पक्ष विचारण 
(fair trial) सुनिश्चित करने मेें चुनौतियाँ उत््पन्न हो 
सकती हैैं।

z	 अधि�काारि�योंं काा अति�रेेक याा अत्यधि�क हस्तक्षेेप:
�	तर्कक दि�याा गयाा हैै कि� यह वि�धाान अधि�काारि�योंं कोो अत्यधि�क 

शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से इसके 
दुरुपयोग और अतिरेक (overreach) की स््थथिति बन 
सकती है। कानून प्रवर््तन को सशक्त बनाने और व््यक्तिगत 
अधिकारोों की सुरक्षा करने के बीच संतुलन रखना एक सूक्षष्म 
चुनौती प्रस््ततुत करता है।

z	 जमाानत कीी कठोोर शर्तेंं:
�	भाारत मेंं PMLA मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग अपरााधोंं केे आरोोपीी 

व््यक्तियोों पर कठोर जमानत शर्ततें लागू करने की अनुमति देता 
है।

�	एंंग्लोो-सैैक्सन न्याायशाास्त्र काा एक बुुनि�याादीी सि�द्धांं�त यह हैै 
कि किसी व््यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना 
जाए। PMLA इस सिद््धाांत को पूरी तरह पलट देता है।
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�	कि�सीी आरोोपीी कोो अदाालतोंं केे पूूरेे पदाानुुक्रम द्वााराा जमाानत 
से वंचित कर दिया जाएगा क््योोंकि PMLA की धारा 45 
मेें निहित जमानत प्रावधान कहता है कि एक न््ययायाधीश 
केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि 
आरोपी निर्दोष है।

z	 गि�रफ़्ताारीी केे आधाार कीी लि�खि�त सूूचनाा केे बि�नाा व्यक्ति� 
की गिरफ़््ततारी:
�	संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 22(1) और PMLA कीी धााराा 

19(1) का उल्लंघन करते हुए गिरफ़््ततारी के लिये केवल 
मौखिक संचार पर निर््भर रहना अपर््ययाप््त माना जाता है। 
प्रवर््तन निदेशालय (ED) के अधिकारियोों ने एक 
उल्लेखनीय अवधि के लिये लगातार इन प्रावधानोों का 
उल्लंघन किया है।

PMLA, 2002 मेें सुधार के लिये किन सुझावोों को 
लागू करने की आवश््यकता है?
z	 ‘अपरााध कीी आय’ कीी परि�भााषाा काा परि�शोोधन:

�	वि�त्तीीय संंचाालन कोो बााधि�त कर सकनेे वाालीी संंभाावि�त 
अस््पष्टता को कम करने के लिये PMLA मेें ‘अपराध 
की आय’ की अधिक सटीक परिभाषा प्रस््ततुत की जाए।

�	अंंतर्राा�ष्ट्रीीय माानकोंं केे अनुुरूप एक स्पष्ट, व्याापक परि�भााषाा 
का मसौदा तैयार करने के लिये कानूनी विशेषज्ञञों, वित्तीय 
संस््थथानोों और संबंधित हितधारकोों से इनपुट ग्रहण किये 
जाएँ।

z	 सााक्ष्य केे भाार काा पुुनर्मूू�ल्यांं�कन करनाा:
�	अभि�युुक्त पर सााक्ष्य केे भाार काा मूूल्यांं�कन कि�याा जााए, 

विशेष रूप से अन््य अभियुक्ततों या व््यक्तियोों के बयानोों पर 
निर््भरता के संबंध मेें।

�	सााक्ष्य काा एक उचि�त भाार सुुनि�श्चि�त करनेे पर वि�चाार करेंं 
जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारोों की सुरक्षा करते 
हुए निष््पक्ष विचारण की आवश््यकता को संतुलित करे।

�	अभि�योोजन पक्ष और अभि�युुक्त केे बीीच सााक्ष्य केे भाार केे 
अधिक न््ययायसंगत वितरण के लिये आवश््यक संशोधनोों पर 
विचार करेें।

z	 अधि�काारि�योंं केे अति�रेेक केे वि�रुद्ध सुुरक्षाा उपााय:
�	अधि�काारि�योंं द्वााराा संंभाावि�त अति�रेेक कोो रोोकनेे केे लि�येे, 

विशेष रूप से राजनीतिक विरोधियोों से जुड़़े मामलोों मेें, 
अतिरिक्त नियंत्रण एवं संतुलन लागू करेें।

�	व्यक्ति�गत अधि�काारोंं और नि�जताा कीी रक्षाा केे लि�येे जाँँ�च केे 
तरीकोों के बारे मेें स््पष्ट दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल स््थथापित 
करेें; कानूनी रूप से उचित संपत्ति जब््तती और उचित प्रक्रिया 
का पालन सुनिश्चित करेें।

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग माामलोंं मेंं काानूून प्रवर्ततन अधि�काारि�योंं केे काार्योंं 
की समीक्षा एवं निगरानी के लिये एक स््वतंत्र निरीक्षण तंत्र 
स््थथापित करेें।

z	 जमाानत कीी कठोोर शर्तोंं कीी समीीक्षाा करनाा:
�	जमाानत कीी कठोोर शर्तोंं कीी आवश्यकताा और आरोोपीी 

व््यक्तियोों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये, 
विशेष रूप से PMLA की धारा 45 के तहत, इसकी 
व््ययापक समीक्षा करेें।

�	कथि�त पूूर्वाा�ग्रह याा अनुुचि�त कठि�नााई कोो दूूर करतेे हुए, मनीी 
लॉन््ड््रििंग मामलोों के लिये जमानत प्रक्रियाओं को अन््य 
वित्तीय अपराधोों पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं के साथ 
संरेखित करने पर विचार करेें।

�	जाँँ�च कीी सत्यनि�ष्ठाा सेे समझौौताा कि�येे बि�नाा जमाानत नि�र्णणय 
प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित करने के विकल््पोों की तलाश करेें।

z	 PMLA कीी आवधि�क समीीक्षाा और संंशोोधन:
�	PMLA कीी प्रभाावशीीलताा और प्राासंंगि�कताा काा आकलन 

करने, उभरती चुनौतियोों का समाधान करने और अंतर््रराष्ट्रीय 
मानकोों को विकसित करने के लिये एक आवधिक समीक्षा 
तंत्र स््थथापित करेें।

�	काानूूनीी वि�शेेषज्ञोंं, वि�धि� नि�र्माा�तााओं और वि�त्तीीय संंस्थाानोंं केे 
प्रतिनिधियोों को शामिल करते हुए PMLA मेें संभावित 
संशोधनोों पर संसदीय चर््चचा एवं बहस को प्रोत््ससाहित करेें।

z	 ED कीी स्वतंंत्रताा और पाारदर्शि�िताा मेंं वृृद्धि� करनाा:
�	प्रवर्ततन नि�देेशाालय (ED) कीी स्वतंंत्रताा कोो सुुदृढ़ कि�याा 

जाए, जहाँ सुनिश्चित किया जाए कि उसकी कार््रवाइयाँ 
राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होों।

�	ED केे काार्ययकरण मेंं (नि�यमि�त रि�पोोर्टिं�ंग एवंं प्रबंंधि�त 
मामलोों का खुलासा करने, दोषसिद्धि सुनिश्चित करने और 
कार््रवाई करने सहित) पारदर््शशिता बढ़़ाने के उपाय पेश करेें।

z	 जन जाागरूकताा और शि�क्षाा:
�	PMLA केे उद्देेश्य, प्रक्रि�यााओं और नि�हि�ताार्थोंं केे बाारेे मेंं 

नागरिकोों को शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता 
अभियान चलाये जाएँ।
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�	व्यक्ति�गत अधि�काारोंं एवंं काानूूनीी सुुरक्षाा उपाायोंं कीी समझ कोो 
बढ़़ावा दिया जाए; कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों एवं जनता के 
बीच सहयोग को प्रोत््ससाहित किया जाए।

z	 पराामर्शीी दृष्टि�कोोण:
�	नीीति� नि�र्माा�ण प्रक्रि�याा मेंं पराामर्शाा�त्मक एवंं समाावेेशीी 

दृष्टिकोण अपनाया जाए, जहाँ कानून विशेषज्ञञों, नागरिक 
समाज संगठनोों, वित्तीय संस््थथानोों और आम लोगोों से इनपुट 
ग्रहण किया जाए।

�	चिं�ंतााओं कोो संंबोोधि�त करनेे और प्रस्ताावि�त सुुधाारोंं पर 
विविध दृष्टिकोण प्राप््त करने के लिये खुले संवाद एवं 
परामर््श मेें संलग््न होों। सुधारोों के कार््ययान््वयन की सतत 
निगरानी एवं मूल््ययाांकन के लिये तंत्र स््थथापित किये जाएँ।

�	वैैश्वि�क माानकोंं पर अद्यतन बनेे रहनेे केे लि�येे अंंतर्राा�ष्ट्रीीय 
मंचोों पर सक्रिय रूप से भागीदारी करेें और मनी लॉन््ड््रििंग के 
विरुद्ध अंतर््रराष्ट्रीय प्रयासोों को आकार देने मेें योगदान करेें।

निष््कर््ष:
PMLA के अधीन मामलोों मेें जमानत के लिये वर््तमान 

न््ययायिक दृष्टिकोण अत््यधिक तकनीकी प्रतीत होता है। न््ययायमूर््तति 
वी.आर. कृष््णणा अय््यर ने वर््ष 1978 मेें गुडिकंती नरसिम्हुलु मामले मेें 
व््यक्तिगत स््वतंत्रता के महत्तत्व पर बल दिया था और कहा था कि 
जमानत से इनकार करना अनुच््छछेद 21 के तहत एक गंभीर न््ययायिक 
उत्तरदायित््व है, जिसके लिये व््यक्ति और समाज पर इसके प्रभाव पर 
सावधानीपूर््वक विचार करने की आवश््यकता है। समय के साथ 
विभिन्न संशोधनोों ने ड्रग मनी लॉन््ड््रििंग से परे के अपराधोों को शामिल 
करने के लिये PMLA के दायरे का विस््ततार किया है, जिससे इसके 
मूल इरादे के बारे मेें चिंताएँ उत््पन्न हुई हैैं। PMLA का विकास 
मनी लॉन््ड््रििंग को संबोधित करने मेें जारी चुनौतियोों को रेखांकित करता 
है और वित्तीय अपराध से निपटने तथा कानूनी प्रणालियोों के भीतर 
निष््पक्षता एवं न््ययाय के सिद््धाांतोों की सुरक्षा करने के बीच संतुलन पाने 
के महत्तत्व पर प्रकाश डालता है।

कच्चातीवू द्वीप: सामरिक क्षेत्र
चाहे वह मालदीव हो (जो अब चीन के साथ बढ़ते समुद्री संघर््ष 

के बीच भारत के लिये अधिक महत्तत्व रखने लगा है) या प्रशांत द्वीप 
समूहोों मेें से संसाधन-संपन्न पापुआ न््ययू गिनी के साथ भारत की नई 
संलग््नता, मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर अवसंरचना का संयुक्त 
विकास हो या पूर्वी हिंद महासागर के द्वीपोों मेें ऑस्ट्रेलिया के साथ 
सहयोग या पूर््व मेें स््थथित अंडमान, पश्चिम मेें स््थथित लक्षद्वीप एवं 
श्रीलंका से सटे कच्चातिवु को विकसित करने पर सरकार का ध््ययान—
द्वीप क्षेत्र भारत की नई भू-राजनीति का एक महत्तत्वपूर््ण अंग बनकर 
उभरे हैैं।

आसन्न लोकसभा चुनाव के परिदृश््य मेें एक बार फिर 
कच्चातिवु द्वीप चर््चचा मेें आया है। तमिलनाडु के मतदाताओं को लुभाने 
के लिये यह एक उपयुक्त विषय प्रस््ततुत कर रहा है, जहाँ श्रीलंका के 
साथ मछुआरोों का मुद्दा लंबे समय से विमर््श मेें शामिल रहा है।

कच्चातिवु द्वीप:
z	 परि�चय:

�	कच्चााति�वुु द्वीीप (Katchatheevu Islands) 
भारत के दक्षिण-पूर्वी तट (तमिलनाडु) और श्रीलंका के 
उत्तरी तट के बीच पाक जलडमरूमध््य (Palk Strait) 
मेें स््थथित निर््जन द्वीपोों की एक जोड़़ी है।

�	इनमेंं सेे बड़ेे द्वीीप कोो कच्चााति�वुु, जबकि� छोोटेे कोो इमराावन 
(Imaravan) के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप अपनी 
रणनीतिक स््थथिति और भारत एवं श्रीलंका दोनोों की 
मत््स््यग्रहण गतिविधियोों मेें उनके महत्तत्व के कारण 
ऐतिहासिक रूप से महत्तत्वपूर््ण रहे हैैं।

z	 मछुुआरोंं काा मुुद्दाा:
�	कच्चााति�वुु काा स्वाामि�त्व भाारत और श्रीीलंंकाा केे बीीच वि�वााद 

का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, विशेष रूप से आसपास के जल 
क्षेत्र मेें मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर। तमिलनाडु 
के मछुआरे इससे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैैं, क््योोंकि वे 
इस क्षेत्र मेें मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारोों का दावा 
करते हैैं।

�	कच्चााति�वुु कोो श्रीीलंंकाा कोो सौंंपेे जाानेे केे परि�णाामस्वरूप 
भारतीय मछुआरोों के द्वीप के आसपास के पारंपरिक 
मत््स््यग्रहण क्षेत्ररों तक पहुुँच पर प्रतिबंध लग गया है। इसके 
कारण कई संघर््ष हुए और बार-बार श्रीलंकाई अधिकारियोों 
द्वारा भारतीय मछुआरोों को गिरफ़््ततार किया गया है।

z	 रााजनीीति�क और काानूूनीी रुख:
�	रााजनीीति�क रूप सेे कच्चााति�वुु केे मुुद्देे काा इस्तेेमााल भाारत मेंं 

विभिन्न दलोों द्वारा इस मामले पर सरकार के रुख की 
आलोचना करने के लिये किया गया है। इस द्वीप को 
श्रीलंका को सौौंपने वाले समझौतोों की वैधता के संबंध मेें 
कानूनी चुनौतियाँ भी पेश की गई हैैं।

z	 द्वि�पक्षीीय चर्चाा�एँँ:
�	मुुद्देे कीी वि�वाादाास्पद प्रकृृति� केे बाावजूूद भाारत और श्रीीलंंकाा 

दोनोों तमिलनाडु के मछुआरोों की चिंताओं को दूर करने के 
लिये द्विपक्षीय चर््चचा मेें संलग््न रहे हैैं। इस मुद्दे को सौहार््दपूर््ण 
ढंग से हल करने के लिये संयुक्त गश््त और संयुक्त मत््स््यग्रहण 
क्षेत्र जैसे विभिन्न प्रस््ततावोों का सुझाव दिया गया है।
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भारत-श्रीलंका संबंधोों की वर््तमान स््थथिति:
z	 ऐति�हाासि�क संंबंंध:

�	भाारत और श्रीीलंंकाा केे बीीच प्रााचीीन कााल सेे हीी सांं�स्कृृति�क, धाार्मि�िक 
और व््ययापारिक संबंधोों का एक सुदीर््घ इतिहास रहा है।

�	दोोनोंं देेशोंं केे बीीच मज़बूूत सांं�स्कृृति�क संंबंंध हैंं, जहाँँ� कई श्रीीलंंकााई लोोग 
अपनी विरासत को भारत से जोड़कर देखते हैैं। बौद्ध धर््म, जिसकी 
उत््पत्ति भारत मेें हुई, श्रीलंका मेें भी एक महत्तत्वपूर््ण धर््म है।

z	 भाारत सेे वि�त्तीीय सहाायताा:
�	भाारत नेे श्रीीलंंकाा केे अभूूतपूूर्वव आर्थि�िक संंकट केे दौौराान उसेे लगभग 4 

बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जो देश को संकट से 
उबारने मेें महत्तत्वपूर््ण सिद्ध हुई।

�	वि�देेशीी मुुद्राा भंंडाार कीी भाारीी कमीी केे काारण श्रीीलंंकाा वर्षष 2022 मेंं 
एक विनाशकारी वित्तीय संकट की चपेट मेें आ गया था, जो उसके लिये 
वर््ष 1948 मेें ब्रिटेन से स््वतंत्रता के बाद की सबसे संकटपूर््ण स््थथिति थी।

z	 ऋण पुुनर्गगठन मेंं भूूमि�काा:
�	श्रीीलंंकाा कोो उसकेे ऋण केे पुुनर्गगठन मेंं मदद करनेे केे लि�येे भाारत नेे 

अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और ऋणदाताओं के साथ सहयोग 
के निर््ममाण मेें उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

�	भाारत, चीीन और जाापाान केे बीीच भाारत पहलाा देेश थाा जि�सनेे श्रीीलंंकाा 
के वित्तपोषण एवं ऋण पुनर््गठन के लिये अपना समर््थन पत्र सौौंपा था।

z	 कनेेक्टि�िवि�टीी केे लि�येे संंयुुक्त दृष्टि�कोोण:
�	दोोनोंं देेश एक संंयुुक्त दृष्टि�कोोण पर सहमत हुए 

हैैं जो व््ययापक कनेक््टटिविटी पर बल देता है, 
जिसमेें लोगोों के परस््पर संपर््क (People to 
People connectivity), नवीकरणीय 
ऊर््जजा सहयोग, लॉजिस््टटिक््स, बंदरगाह 
कनेक््टटिविटी और बिजली व््ययापार के लिये ग्रिड 
कनेक््टटिविटी शामिल हैैं।

�	श्रीीलंंकाा बि�म्सटेेक (BI MSTEC) और 
सार््क (SAARC) जैसे समूहोों का भी 
सदस््य है जिनमेें भारत अग्रणी भूमिका निभाता 
है।

�	दोोनोंं देेश अपनीी अर्थथव्यवस्थााओं कोो एकीीकृृत 
करने और विकास को बढ़़ावा देने के लिये 
आर््थथिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते 
(Economic and Technology 
Cooperation Agreement- 
ETCA) की संभावना तलाश रहे हैैं।

z	 बहु-उत्पााद पेेट्रोोलि�यम पााइपलााइन पर समझौौताा:
�	भाारत और श्रीीलंंकाा दोोनोंं भाारत केे दक्षि�णीी भााग 

से श्रीलंका तक एक बहु-उत््पपाद पेट्रोलियम 
पाइपलाइन (Multi-Product 
Petroleum Pipeline) स््थथापित करने 
पर सहमत हुए हैैं।

�	इस पााइपलााइन काा उद्देेश्य श्रीीलंंकाा कोो ऊर्जाा� 
संसाधनोों की सस््तती एवं विश्वसनीय आपूर््तति 
सुनिश्चित करना है। आर््थथिक विकास और 
प्रगति मेें ऊर््जजा की महत्तत्वपूर््ण भूमिका को चिह्नित 
करते हुए इस पेट्रोलियम पाइपलाइन की स््थथापना 
को प्रेरित कर रही है।

z	 श्रीीलंंकाा द्वााराा UPI काा अंंगीीकरण:
�	श्रीीलंंकाा नेे भाारत कीी UPI सेेवाा कोो अपनाायाा 

है, जो दोनोों देशोों के बीच फिनटेक कनेक््टटिविटी 
बढ़़ाने की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम है।

�	व्याापाार नि�पटाान केे लि�येे भाारतीीय रुपए केे 
उपयोग से श्रीलंका की अर््थव््यवस््थथा को मदद 
मिल रही है। ये श्रीलंका के आर््थथिक सुधार और 
वृद्धि मेें मदद के लिये कुछ ठोस कदम हैैं।
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z	 आर्थि�िक संंबंंध:
�	अमेेरि�काा और ब्रि�टेेन केे बााद भाारत श्रीीलंंकाा काा तीीसराा 

सबसे बड़़ा निर््ययात गंतव््य है। श्रीलंका के 60% से अधिक 
निर््ययात भारत-श्रीलंका मुक्त व््ययापार समझौते (FTA) 
का लाभ उठाते हैैं। भारत श्रीलंका मेें एक प्रमुख निवेशक 
भी है।

�	भाारत परंंपराागत रूप सेे श्रीीलंंकाा केे सबसेे बड़ेे व्याापाारि�क 
भागीदारोों मेें से एक रहा है और श्रीलंका सार््क मेें भारत के 
सबसे बड़़े व््ययापार भागीदारोों मेें से एक बना हुआ है। वर््ष 
2021 मेें 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र द्विपक्षीय 
माल व््ययापार के साथ भारत श्रीलंका का सबसे बड़़ा 
व््ययापारिक भागीदार था।

�	वर्षष 2022 मेंं 100,000 सेे अधि�क पर्ययटकोंं केे सााथ भाारत 
श्रीलंका के लिये पर््यटकोों का सबसे बड़़ा स्रोत था।

z	 रक्षाा:
�	भाारत और श्रीीलंंकाा संंयुुक्त सैैन्य (मि�त्र शक्ति�) और नौौसैैन्य 

अभ््ययास (SLINEX) आयोजित करते हैैं।

कच्चातिवु द्वीप के संबंध मेें भारत-श्रीलंका संबंध किस 
प्रकार विकसित हुए हैैं?
z	 औपनि�वेेशि�क कााल (19वींं सदीी तक): श्रीीलंंकाा नेे 

क्षेत्राधिकार के साक्षष्य के रूप मेें 1505 से 1658 ई. तक द्वीप पर 
पुर््तगालियोों के नियंत्रण का हवाला देते हुए कच्चातिवु पर अपनी 
संप्रभुता का दावा किया।
�	औपनि�वेेशि�क युुग मेंं इस लघुु द्वीीप पर अंंग्रेेज़ोंं काा शाासन 

था। ऐतिहासिक रूप से, माना जाता है कि तमिलनाडु मेें 
रामनाड या वर््तमान रामनाथपुरम के राजा के पास इस द्वीप 
का स््ववामित््व था, जो बाद मेें मद्रास प्रेसीडेेंसी का हिस््ससा बन 
गया।

z	 20वींं सदीी मेंं परि�वर्ततन: श्रीीलंंकाा और भाारत दोोनोंं नेे 1920 केे 
दशक मेें कच्चातिवु पर मछली पकड़ने के विशेष अधिकार की 
तलाश की, जिससे लंबे समय तक विवाद चला। 1940 के 
दशक मेें दोनोों देशोों की स््वतंत्रता के बाद भी यह मुद्दा बना रहा। 
वर््ष 1968 मेें श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के दौरान 
कच्चातिवु पर श्रीलंका की संप्रभुता का दावा करते हुए 
आधिकारिक तौर पर इस मामले को उठाया।
�	इसकेे बााद भाारत और श्रीीलंंकाा केे प्रधाानमंंत्रि�योंं—इंंदि�राा 

गांधी और सिरीमावो भंडारनायके के बीच क्रमिक वार््तता के 
परिणामस््वरूप दोनोों देशोों के बीच वर््ष 1974 मेें एक 
समझौते (Agreement on the Boundary 
in Historic Waters) पर हस््तताक्षर किये गए।

�	इस समझौौतेे नेे ऐति�हाासि�क सााक्ष्योंं, काानूूनीी सि�द्धांं�तोंं और 
पूर््व-दृष््टाांतोों के आधार पर एक सीमा को परिभाषित किया, 
जो कच्चातिवु को श्रीलंका के पश्चिमी तट से एक मील की 
दूरी पर उसके अधिकार क्षेत्र मेें शामिल करता था।

z	 भाारतीीय मछुुआरोंं केे लि�येे महत्त्व: समझौौतेे केे अनुुच्छेेद 4 
मेें यह निर््धधारित किया गया है कि प्रत््ययेक राज््य के पास पाक 
जलडमरूमध््य और पाक खाड़़ी मेें समुद्री सीमा के किनारे 
के जल, द्वीपोों, महाद्वीपीय शेल््फ और उप-मृदा पर संप्रभुता 
एवं विशेष क्षेत्राधिकार और नियंत्रण प्राप््त होगा तथा कच्चातिवु 
द्वीप के बारे मेें माना गया कि यह श्रीलंकाई जलक्षेत्र मेें 
आता है।
�	अगलेे अनुुच्छेेद मेंं कहाा गयाा हैै कि� भाारतीीय मछुुआरोंं एवंं  

तीर््थयात्रियोों को पहले की तरह द्वीप तक पहुुँच प्राप््त होगी 
और इन उद्देश््योों के लिये श्रीलंका से यात्रा दस््ततावेज़ या 
वीज़ा प्राप््त करने की आवश््यकता नहीीं होगी।

विश्व मेें भारत के लिये कुछ अन््य महत्तत्वपूर््ण रणनीतिक 
क्षेत्र:
z	 हिं�ंद-प्रशांं�त (Indo-Pacific):

�	हिं�ंद-प्रशांं�त काा वि�चाार सर्ववप्रथम जाापाान केे पूूर्वव प्रधाानमंंत्रीी 
शिंजो आबे द्वारा वर््ष 2007 मेें भारतीय संसद मेें प्रस््ततुत 
अपने भाषण मेें प्रस््ततावित किया गया था। उन््होोंने भारत से 
हिंद और प्रशांत “दो महासागरोों  के संगम” पर विचार करने 
का आग्रह किया था।

�	वर्षष 2018 केे ग्रीीष्मकााल मेंं सिं�ंगाापुुर मेंं आयोोजि�त वाार्षि�िक 
‘शांगरी ला डायलॉग’ मेें प्रधानमंत्री मोदी के संभाषण मेें 
इसकी चर््चचा के साथ ‘हिंद-प्रशांत’ के विचार को 
औपचारिक रूप से अपनाने मेें भारत को एक दशक से 
अधिक का समय लगा।

�	चीीन केे सााथ भाारत केे बि�गड़तेे संंबंंध (वर्षष 2013, 2014 
और 2017 मेें सैन््य संकटोों की एक शृृंखला द्वारा चिह्नित) 
और अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के 
परिप्रेक्षष्य मेें अंततः भारत ‘हिंद-प्रशांत’ के विचार की ओर 
आगे बढ़ा।

�	हिं�ंद-प्रशांं�त अब भाारतीीय वि�मर्शश मेंं सुुस्थाापि�त होो गयाा हैै। 
इसके संस््थथागत लंगर के रूप मेें ‘क्वाड’ (Quad) भी 
आकार ले चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और 
अमेरिका को एक साथ लाता है।
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z	 यूूरेेशि�याा:
�	जाापाान और अमेेरि�काा नेे हिं�ंद-प्रशांं�त याा ‘इंंडोो-पैैसि�फि�क’ केे 

विचार को लोकप्रिय बनाया तो रूस ने ‘यूरेशिया’ 
(Eurasia) के विचार को आगे बढ़़ाया है। यूरोप और 
एशिया मेें विस््ततृत एक बड़ी शक्ति के रूप मेें रूस विशाल 
यूरेशियाई भूभाग को अपने प्रभाव के नैसर््गगिक क्षेत्र के रूप 
मेें देखता है।
�	रूस और चीीन द्वााराा संंयुुक्त रूप सेे गठि�त शंंघााई 

सहयोग संगठन (SCO) ने यूरेशिया के विचार को 
संस््थथागत अभिव््यक्ति प्रदान किया।

�	महााद्वीीपीीय एशि�याा मेंं भाारत कीी हि�स्सेेदाारीी, रूस केे सााथ 
इसके दीर््घकालिक संबंध और एक बहुध्रुवीय विश्व की 
इसकी तलाश को देखते हुए, यूरेशिया कई पहलुओं मेें भारत 
के लिये अत््ययंत महत्तत्व रखता है।

z	 नॉॉर्डि�िक क्षेेत्र:
�	नॉॉर्डि�िक क्षेेत्र, नॉॉर्डि�िक-बााल्टि�िक गठबंंधन और कााकेेशस 

भारत के लिये यूरोप मेें और इसके आसपास परिणाम के नए 
क्षेत्र के रूप मेें उभरे हैैं। यूक्रेन ने हाल ही मेें उस मध््य यूरोप 
मेें युद्ध और शांति को आकार देने मेें भारत की संभावित 
भूमिका को रेखांकित किया है, जिसकी अशांत राजनीति ने 
दो विश्व युद्धधों को जन््म दिया था और तीसरे को आमंत्रित 
करने का खतरा उत््पन्न कर रही है।

z	 भाारत-मध्य पूूर्वव:
�	मध्य-पूूर्वव केे मााध्यम सेे भाारत एवंं यूूरोोप कोो जोोड़नेे वाालेे 

एक आर््थथिक गलियारे का प्रस््तताव, अब्राहम समझौत,े 
गाज़ा मेें संघर््ष, अरब खाड़़ी का बढ़ता प्रभाव, संयुक्त अरब 
अमीरात एवं सऊदी अरब के साथ भारत के मज़बूत होते 
संबंध, लाल सागर क्षेत्र मेें लगभग 20 भारतीय नौसैनिक 
जहाज़ोों की तैनाती और अफ्रीका के साथ बढ़ते संबंध से 
मध््य-पूर््व, अफ्रीका, पूर्वी भूमध््यसागरीय क्षेत्र और पश्चिमी 
हिंद महासागर का अधिक परस््पर-संबद्ध परिप्रेक्षष्य सामने 
आ रहा है।
�	पहलेे उन्हेंं वि�शि�ष्ट क्षेेत्र केे रूप मेंं देेखाा जााताा थाा, 

लेकिन अब वे भारत के विकास पथ के लिये अपनी 
उल्लेखनीय प्रासंगिकता को उजागर करते हैैं।

भारत के लिये कच्चातिवु द्वीप की प्रासंगिकता:
z	 रणनीीति�क महत्त्व:

�	भूू-रााजनीीति�क अवस्थि�िति�: कच्चााति�वुु पााक जलडमरूमध्य 
मेें रणनीतिक अवस््थथिति रखता है, जो बंगाल की खाड़़ी को 
मन्नार की खाड़़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक 
महत्तत्वपूर््ण समुद्री मार््ग है।

�	कच्चााति�वुु पर नि�यंंत्रण भाारत कोो जहााज़ोंं कीी आवााजााहीी और 
संभावित सुरक्षा खतरोों सहित क्षेत्र मेें विभिन्न समुद्री 
गतिविधियोों की निगरानी मेें रणनीतिक लाभ प्रदान कर 
सकता है।

z	 आर्थि�िक महत्त्व:
�	मत्स्य संंसााधन: कच्चााति�वुु केे आसपाास काा जल क्षेेत्र 

मछली एवं अन््य समुद्री खाद्य सहित समुद्री संसाधनोों से 
समृद्ध है, जो तमिलनाडु के मछुआरोों की आजीविका के 
लिये महत्तत्वपूर््ण हैैं।

�	वााणि�ज्यि�िक क्षमताा: कच्चााति�वुु पर नि�यंंत्रण सेे मत्स्यग्रहण, 
जलीय कृषि एवं पर््यटन जैसी वाणिज््ययिक गतिविधियोों के 
विकास मेें मदद मिल सकती है, जिससे क्षेत्र मेें आर््थथिक 
विकास को बढ़़ावा मिलेगा।

z	 ऐति�हाासि�क और सांं�स्कृृति�क महत्त्व:
�	ऐति�हाासि�क दाावेे: कच्चााति�वुु भाारत केे लि�येे ऐति�हाासि�क 

महत्तत्व रखता है, जहाँ तमिलनाडु के मछुआरोों द्वारा मछली 
पकड़ने के सदियोों पुराने पारंपरिक अधिकारोों का दावा किया 
जाता है।

�	सांं�स्कृृति�क संंबंंध: इस द्वीीप काा भाारत और श्रीीलंंकाा मेंं 
तमिल समुदायोों के लिये ऐतिहासिक एवं सांस््ककृतिक महत्तत्व 
है, क््योोंकि यह प्रसिद्ध तमिल संत तिरुवल्लुवर से संबद्ध 
है। 

z	 काानूूनीी और रााजनयि�क नि�हि�ताार्थथ:
�	रााजनयि�क संंबंंध: वर्षष 1974 और 1976 केे समझौौतोंं केे 

माध््यम से कच्चातिवु को श्रीलंका को सौौंपे जाने के बावजूद, 
कच्चातिवु का मुद्दा भारत-श्रीलंका संबंधोों के लिये 
निहितार््थ रखता है, जो प्रायः मछली पकड़ने के अधिकार 
और समुद्री सहयोग सहित विभिन्न मामलोों पर द्विपक्षीय 
चर््चचाओं एवं बातचीत को प्रभावित करता है ।

�	अंंतर्राा�ष्ट्रीीय काानूून: कच्चााति�वुु पर वि�वााद अंंतर्राा�ष्ट्रीीय 
कानून के अनुप्रयोग, विशेष रूप से क्षेत्रीय संप्रभुता, समुद्री 
सीमाओं और तटीय राज््योों के अधिकारोों के बारे मेें व््ययापक 
प्रश्न उठाता है।

�	प्राादेेशि�क जल: श्रीीलंंकाा द्वााराा द्वीीप पर नि�यंंत्रण काा भाारत 
के प्रादेशिक जल और क्षेत्र मेें स््थथापित विशेष आर््थथिक 
क्षेत्र (EEZ) पर प्रभाव पड़ता है।

z	 माानवीीय पहलूू:
�	माानवााधि�काार संंबंंधीी चिं�ंतााएँँ: श्रीीलंंकाा द्वााराा कच्चााति�वुु केे 

आसपास मत््स््यग्रहण गतिविधियोों पर लगाए गए प्रतिबंधोों ने 
विभिन्न मानवीय चिंताओं को जन््म दिया है, जिसमेें भारतीय 
मछुआरोों की गिरफ़््ततारी, उत््पपीड़न और जान के नुकसान की 
घटनाएँ शामिल हैैं।
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�	समााधाान कीी आवश्यकताा: अ पनीी जीीवि�काा केे लि�येे जल 
पर निर््भर मछुआरोों और उनके परिवारोों के कल््ययाण एवं 
सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कच्चातिवु मुद्दे को 
संबोधित करना मानवीय दृष्टिकोण से आवश््यक है।

z	 सुुरक्षाा एवंं तस्करीी वि�रोोधीी अभि�याान:
�	तस्करीी गति�वि�धि�याँँ�: कच्चााति�वूू कीी भाारतीीय तट सेे 

निकटता इसे हथियारोों, मादक पदार्थथों और प्रतिबंधित सामग्री 
सहित विभिन्न तस््करी गतिविधियोों का एक संभावित केेंद्र 
बनाती है।

�	तस्करीी गति�वि�धि�योंं कोो रोोकनाा: श्रीीलंंकाा द्वााराा द्वीीप पर 
नियंत्रण से क्षेत्र मेें ऐसी गतिविधियोों की निगरानी करने और 
उन पर अंकुश लगाने की भारत की क्षमता पर प्रभाव पड़ता 
है।
�	भाारत नेे तस्करीी एवंं अन्य अवैैध गति�वि�धि�योंं केे लि�येे 

कच्चातिवु के उपयोग पर चिंता व््यक्त की है जो सुरक्षा 
के लिये खतरा पैदा कर सकते हैैं।

निष््कर््ष:
कच्चातिवु द्वीप अपने छोटे आकार के बावजूद अपनी रणनीतिक 

अवस््थथिति, मछली पकड़ने के अधिकार पर प्रभाव और सांस््ककृतिक 
महत्तत्व के कारण भारत एवं श्रीलंका के बीच एक जटिल मुद्दा बना 
हुआ है। श्रीलंका को द्वीप के हस््तताांतरण से द्विपक्षीय संबंध तनावपूर््ण 
बने हैैं और यह एक व््ययापक समाधान की आवश््यकता को उजागर 
करता है जो समुद्री सुरक्षा, मछुआरोों की आजीविका संबंधी चिंताओं 
और दोनोों देशोों की ऐतिहासिक भावनाओं का सम््ममान करे। क्षेत्र मेें 
सहयोग और स््थथिरता को बढ़़ावा देने के लिये निरंतर संवाद, आपसी 
समझ और नवीन संसाधन-साझाकरण तंत्र के माध््यम से लंबे समय 
से जारी इस विवाद को हल करना महत्तत्वपूर््ण है।

नाटो की 75वीीं वर््षगाँठ
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो (North 

Atlantic Treaty Organisation (NATO) 4 
अप्रैल को अपनी स््थथापना की 75वीीं वर््षगाँठ धूमधाम से मनाई। वर््ष 
1949 मेें इसी दिन पश्चिमी देश एक-दूसरे की रक्षा की प्रतिबद्धता 
जताने के लिये वाशिंगटन डीसी मेें एकत्र हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 
के अभी भी हरे रहे घाव और मंडराते नए खतरोों के परिदृश््य मेें उन््होोंने 
अपने लोगोों की स््वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ ली थी। नाटो की 
75वीीं वर््षगाँठ के अवसर पर लोकतंत्र, स््वतंत्रता एव ं विधि के 
शासन जैसे गठबंधन के मूल मूल््योों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता जताने, 

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियोों का 
समाधान करने और नाटो के भविष््य के अनुकूलन के लिये मार््ग की 
रूपरेखा तैयार करने जैसे प्रमुख विषयोों पर ध््ययान केेंद्रित किया गया।
नाटो (NATO):
z	 परि�चय:

�	उत्तरीी अटलांं�टि�क संंधि� संंगठन याा नााटोो वर्षष 1949 मेंं गठि�त 
एक अंतर-सरकारी सैन््य गठबंधन है। इसे संभावित 
आक्रामकता, विशेष रूप से शीत युद्ध काल के दौरान 
सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता, के विरुद्ध 
सामूहिक रक्षा प्रदान करने के प्राथमिक लक्षष्य के साथ 
स््थथापित किया गया था। समय के साथ नाटो अपने मूल 
अधिदेश से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सुरक्षा चुनौतियोों से 
निपटने हेतु विकसित हुआ है।

z	 इति�हाास:
�	गठन: यूूरोोप और उत्तरीी अमेेरि�काा केे 12 संंस्थाापक सदस्य 

देशोों द्वारा वाशिंगटन डीसी मेें उत्तरी अटलांटिक संधि 
(North Atlantic Treaty) पर हस््तताक्षर के 
साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स््थथापना की गई।

�	शीीत युुद्ध कााल: शीीत युुद्ध केे दौौराान नााटोो नेे सोोवि�यत 
विस््ततारवाद के विरुद्ध एक निवारक शक्ति के रूप मेें कार््य 
किया, जहाँ संयुक्त राज््य अमेरिका द्वारा अपने यूरोपीय 
सहयोगियोों को महत्तत्वपूर््ण सैन््य सहायता प्रदान की गई।

�	सोोवि�यत संंघ केे वि�घटन केे बााद नााटोो नेे अपनेे दाायरेे काा 
विस््ततार करते हुए संकट प्रबंधन, संघर््ष की रोकथाम और 
सहकारी सुरक्षा प्रयासोों जैसे विषयोों पर ध््ययान केेंद्रित किया।

z	 सदस्यताा:
�	मूूल सदस्य: नााटोो केे मूूल 12 संंस्थाापक सदस्योंं मेंं 

बेल््जजियम, कनाडा, डेनमार््क, फ््रााँस, आइसलैैंड, इटली, 
लक्ज़मबर््ग, नीदरलैैंड, नॉर्वे, पुर््तगाल, यूनाइटेड किंगडम 
और संयुक्त राज््य अमेरिका शामिल थे।

�	वि�स्ताार: स्थाापनाा केे बााद सेे नााटोो काा वि�स्ताार हुआ हैै जहाँँ� 
अलग-अलग दौर मेें नए सदस््य देश शामिल किये गए। 
गठबंधन मेें वर््तमान मेें 32 सदस््य देश शामिल हैैं।

z	 मि�शन और उद्देेश्य:
�	साामूूहि�क रक्षाा: नााटोो काा प्रााथमि�क मि�शन साामूूहि�क रक्षाा हैै  

जैसा कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच््छछेद 5 मेें 
उल्लिखित है। इस अनुच््छछेद मेें कहा गया है कि किसी एक 
सदस््य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और 
सदस््य सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देेंगे।
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�	संंकट प्रबंंधन: नााटोो साामूूहि�क रक्षाा केे अलाावाा दुुनि�याा भर केे वि�भि�न्न क्षेेत्रोंं मेंं संंघर्षष कीी रोोकथााम, शांं�ति� स्थाापनाा और स्थि�िरीीकरण प्रयाासोंं 
सहित विभिन्न संकट प्रबंधन गतिविधियोों मेें संलग््न है।

z	 संंरचनाा:
�	रााजनीीति�क नेेतृृत्व: उत्तरीी अटलांं�टि�क परि�षद (North Atlantic Council- NAC) नााटोो केे प्रमुुख रााजनीीति�क नि�र्णणयकाारीी 

निकाय के रूप मेें कार््य करती है, जिसमेें सभी सदस््य देशोों के राजदूत शामिल होते हैैं।
�	सैैन्य कमाान संंरचनाा: नााटोो कीी सैैन्य कमाान संंरचनाा मेंं परि�चाालन योोजनाा एवंं नि�ष्पाादन केे लि�येे उत्तरदाायीी रणनीीति�क कमाान (Strategic 

Commands)—उदाहरण के लिये, एलाइड कमांड ऑपरेशंस (Allied Command Operations), के साथ-साथ 
क्षेत्रीय कमान (Regional Commands) और बल मुख््ययालय (Force Headquarters) शामिल हैैं।

�	एकीीकृृत सैैन्य बल: नााटोो एकीीकृृत सैैन्य बलोंं कोो बनााए रखताा हैै, जहाँँ� सदस्य देेशोंं कोो नााटोो कमाान केे तहत साामूूहि�क रक्षाा प्रयाासोंं मेंं 
कर््ममियोों और संसाधनोों का योगदान करने की अनुमति मिलती है।



www.drishtiias.com/hindi एडि�टोोरि�यल अप्रैैल, 2024    26

नोट :

नाटो की कार््यप्रणाली से संबंधित विभिन्न चिंताएँ:
z	 अनि�यंंत्रि�त रूप सेे आक्राामक:

�	नााटोो कीी स्थाापनाा इसकेे सदस्य देेशोंं कोो कि�सीी भीी संंभाावि�त 
आक्रामकता से बचाने के लिये की गई थी। जैसा कि तथ््य 
बताते हैैं, इसे कभी किसी आक्रामकता या आक्रामकता के 
खतरे का सामना नहीीं करना पड़़ा। इसके विपरीत, अपने 
सदस््य देशोों की रक्षा के नाम पर स््वयं नाटो ही आक्रामक 
हो गया। पिछले सात दशकोों मेें इसने दुनिया भर मेें 200 से 
अधिक सैन््य संघर्षषों की शुरुआत की या उनमेें भाग लिया, 
जिनमेें 20 बड़े सैन््य संघर््ष भी शामिल हैैं।

z	 पूूर्वीी यूूरोोपीीय, मध्य-पूूर्वव और एशि�यााई देेशोंं मेंं उसकेे 
दुस््ससाहसिक कदम:
�	यूूगोोस्लाावि�याा पर बमबाारीी, इरााक पर आक्रमण, लीीबि�याा कीी 

राज््य सत्ता की तबाही, सीरिया मेें गैर-कानूनी सैन््य हस््तक्षेप 
और अफगानिस््ततान मेें आतंकवाद से संघर््ष इनमेें से कुछ 
प्रमुख मामले हैैं।

z	 रूस-यूूक्रेेन युुद्ध कोो भड़काानाा:
�	वर्षष 1991 केे बााद सेे नााटोो केे वि�स्ताार केे पाँँ�च दौौर (जबकि� 

ऐसा नहीीं करने का आश्वासन दिया गया था) और यूक्रेन 
को रूस के विरुद्ध ‘स््प््रििंगबोर््ड’ मेें बदल देना (यानी उसे 
रूस के विरुद्ध गतिविधियोों के लिये एक रणनीतिक 
लॉन््चपैड के रूप मेें उपयोग करना) अब तक का सबसे 
बड़ी भड़काने वाली कार््रवाई सिद्ध हुई।

�	गठबंंधन नेे रूस केे सााथ संंवााद तंंत्र कोो नष्ट कर दि�याा और 
मैड्रिड मेें वर््ष 2022 मेें आयोजित नाटो शिखर सम््ममेलन मेें 
इस रणनीतिक अवधारणा को अपनाया कि मास््कको यूरो-
अटलांटिक क्षेत्र मेें मित्र देशोों की सुरक्षा, शांति एवं स््थथिरता 
के लिये सबसे महत्तत्वपूर््ण एवं प्रत््यक्ष खतरा है, जबकि रूस 
ने ऐसा रुख कभी नहीीं रखा है।

z	 पश्चि�मीी आधि�पत्य कोो बनााए रखनाा:
�	कठोोर वाास्तवि�कताा यह हैै कि� नााटोो, जबकि� अपनीी शांं�ति�पूूर्णण 

आकांक्षाओं की घोषणा करता है, ऐसे किसी भी राज््य के 
विरुद्ध युद्ध मेें उतर जाता है या उस पर हमला करने की 
धमकी देता है जो पतनशील उदार ‘नियम-आधारित 
व््यवस््थथा’ को स््ववीकार करने से इनकार करता है।
�	इस अर्थथ मेे﻿ं�ं, नााटोो कीी सैैन्य क्षमताा उन देेशोंं पर पश्चि�म 

के आधिपत््य को बनाए रखने के लिये एक प्रभावी 
उपकरण की स््थथिति रखती है जिन््हेें सैन््य खतरे के रूप 
मेें नहीीं देखा जाता है।

�	यह नााटोो केे बाारेे मेंं यह धाारणाा स्थाापि�त करताा हैै कि� यह 
यूरो-अटलांटिक शासकोों द्वारा निर््धधारित लोकतंत्र, 
मानवाधिकार एवं स््वतंत्रता के नारोों के तहत आधुनिक रूप 
मेें औपनिवेशिक अभ््ययासोों की ही निरंतरता है।

z	 अनुुचि�त वि�स्ताार:
�	इस गठबंंधन कीी क्षमतााओं काा नि�र्माा�ण बााह्य अंंतरि�क्ष और 

साइबरस््पपेस मेें किया जा रहा है। नाटो के ‘पूर्वी अंग’ को 
समायोजित क्षेत्रीय सैन््य योजनाओं हेतु तैयार करने के लिये 
नए संसाधनोों और सैन््य बलोों से सुसज्जित किया गया है। 
नाटो का आक्रामक व््यवहार रूस तक ही सीमित नहीीं है। 
यह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका मेें नए साझेदारोों 
की तलाश कर रहा है।

�	नााटोो कीी नज़र अब व्याापक रूप सेे उत्तर-सोोवि�यत परि�दृश्य 
एवं यूरेशिया की ओर है जहाँ वह विभिन्न देशोों के बीच 
अलगाव बढ़ाने और उनके पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधोों 
को क्षति पहुुँचाने पर केेंद्रित है।

z	 हिं�ंद-प्रशांं�त क्षेेत्र मेंं उत्पन्न खतरेे काा लााभ उठाानाा:
�	यूूरोो-अटलांं�टि�क और इंंडोो-पैैसि�फि�क क्षेेत्रोंं मेंं सुुरक्षाा कीी 

अविभाज््यता के नारे के तहत पूरे पूर्वी गोलार्दद्ध पर अपनी 
ज़िम््ममेदारी बढ़़ाने के नाटो के प्रयासोों मेें इस मंच के 
विस््ततारवाद की एक नई अभिव््यक्ति को देखा जा सकता है।

�	इस उद्देेश्य सेे संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा AUKUS, ‘यूूएस-
जापान-दक्षिण कोरिया ट्रोइका’ और टोक््ययो-सियोल-
कैनबरा-वेलिंगटन क्वार्टेट जैसे छोटे, अनौपचारिक, लघु-
पक्षीय गठबंधनोों के निर््ममाण मेें व््यस््त रहा है ताकि उन््हेें नाटो 
के साथ व््ययावहारिक सहयोग के लिये घसीटा जा सके।

नाटो की प्रमुख सफलताएँ और असफलताएँ:
z	 सफलतााएँँ:

�	शीीत युुद्ध:
�	शीीत युुद्ध केे दौौराान नााटोो केे प्रयाास तीीन लक्ष्योंं पर 

केेंद्रित रहे थे: सोवियत संघ को नियंत्रित करना, संपूर््ण 
यूरोप मेें उग्रवादी राष्ट्रवाद एवं साम््यवाद पर रोक 
रखना और वृहत यूरोपीय राजनीतिक एकता स््थथापित 
करना।

�	गठबंंधन नेे शीीत युुद्ध कीी तनाावपूूर्णण शांं�ति� कोो बनााए 
रखने और यह सुनिश्चित करने मेें प्रमुख भूमिका 
निभाई कि शीत युद्ध ‘शीत’ ही बना रहे। इस युद्ध की 
समाप््तति के साथ नाटो ने शांति बनाए रखने की दिशा 
मेें कार््य किया।

�	इस क्रम मेंं उत्तरीी अटलांं�टि�क सहयोोग परि�षद 
(North Atlantic Cooperation 
Council) की स््थथापना की गई और वर््ष 1997 मेें 
नाटो ने ‘फाउंडिंग एक््ट’ (Founding Act) के 
माध््यम से अमेरिका एवं रूस के बीच द्विपक्षीय चर््चचा 
को प्रोत््ससाहित किया।
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�	आधुुनि�क समय मेंं सुुरक्षाा:
�	नााटोो अपनेे सदस्योंं कोो सुुरक्षाा प्रदाान करनेे मेंं अभीी तक 

सफल रहा है। इसकी स््थथापना के बाद से केवल एक 
बार ऐसा हुआ है जब नाटो के किसी सदस््य पर हमला 
किया गया (अमेरिका पर 9/11 हमला) और 
अनुच््छछेद 5 (सामूहिक सुरक्षा और परस््पर सहयोग) 
को औपचारिक रूप से सक्रिय या प्रभावी किया गया।

�	सदस्य देेशोंं कोो साामूूहि�क सुुरक्षाा प्रदाान कीी जाातीी हैै, 
जैसा कि मूल रूप से नाटो का लक्षष्य था। इसके 
अतिरिक्त, नाटो ने दुनिया भर मेें 40 से अधिक देशोों 
और अन््य भागीदारोों का एक वैश्विक नेटवर््क बनाया 
है, जिसमेें अफ्रीकी संघ (AU) से लेकर OSCE 
(Organization for Security and 
Cooperation in Europe) तक कई समूह 
शामिल हैैं।

�	यह नेेटवर्कक नााटोो कोो उसकेे संंकट प्रबंंधन काार्योंं मेंं 
सहायता प्रदान करता है। वर््ष 2005 के कश््ममीर भूकंप 
के बाद राहत आपूर््तति जैसे सहायता कार्ययों से लेकर 
भूमध््य सागर और सोमालिया के तट पर आतंकवाद 
विरोधी अभियानोों तक इसके कई उदाहरण हैैं।

�	यूूक्रेेन कोो माानवीीय सहाायताा प्रदाान करनाा:
�	नााटोो नेे साार्ववजनि�क रूप सेे यूूक्रेेन पर रूसीी आक्रमण 

की निंदा की है और नाटो के सदस््य देशोों एवं 
सहयोगियोों ने यूक्रेन को पर््ययाप््त सहायता प्रदान की है। 
अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 54 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर की सहायता दी है।

�	अन्य देेशोंं नेे युुद्ध केे 5 मि�लि�यन सेे अधि�क शरणाार्थि�ियोंं 
के लिये मानवीय सहायता एवं सहयोग प्रदान किया है। 
यूक्रेन युद्ध ने नाटो के महत्तत्व की पुष्टि की है और यहाँ 
तक कि फिनलैैंड एवं स््ववीडन को गठबंधन मेें शामिल 
होने के अपने प्रयासोों को तेज़ करने के लिये प्रेरित 
किया है।

�	इन देेशोंं कीी सदस्यताा हवााई और पनडुुब्बीी क्षमतााओं 
की वृद्धि के माध््यम से नाटो को सैन््य रूप से मज़बूत 
करेगी, जिससे नाटो को रूसी आक्रामकता को और 
कम करने की अनुमति मिलेगी।

z	 वि�फलतााएँँ:
�	वि�त्तपोोषण संंबंंधीी मुुद्देे:

�	वर्षष 2006 मेंं नााटोो सदस्य देेशोंं केे रक्षाा मंंत्रीी इस 
प्रतिबद्धता पर सहमत हुए कि उनके देशोों के सकल 

घरेलू उत््पपाद का 2% रक्षा व््यय के लिये आवंटित 
किया जाएगा। हालाँकि, नाटो के अधिकांश सदस््य इस 
लक्षष्य को पूरा नहीीं कर रहे हैैं। वर््तमान मेें गठबंधन के 
रक्षा व््यय का दो-तिहाई से अधिक भाग अमेरिका 
से प्राप््त होता है।

�	अफगाानि�स्ताान:
�	9/11 हमलेे केे बााद अफगाानि�स्ताान मेंं नााटोो कीी व्याापक 

उपस््थथिति रही और उनके सैन््य बल ने अफगान 
सरकार को महत्तत्वपूर््ण समर््थन प्रदान किया। राष्ट्रपति 
डोनाल््ड ट्रम््प द्वारा वर््ष 2020 मेें तालिबान के साथ एक 
समझौते के बाद नाटो और अमेरिकी सैन््य बलोों की 
अफगानिस््ततान से वापसी हुई।

�	इसकेे तुुरंंत बााद हीी ताालि�बाान केे हााथोंं अफगाान सरकाार 
का पतन हो गया। नाटो की अफगानिस््ततान मेें दो 
दशकोों तक उपस््थथिति के बावजूद कोई 
दीर््घकालिक समाधान नहीीं निकला और उनने 
बाहर निकलते ही देश की पूर््व सरकार का पतन हो 
गया।

�	दक्षि�णपंंथीी रााष्ट्रवााद:
�	संंपूूर्णण यूूरोोप मेंं दक्षि�णपंंथीी रााष्ट्रवााद केे प्रसाार केे सााथ 

नाटो और यूरोपीय संघ जैसी अंतर््रराष्ट्रीय संस््थथाओं के 
प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। यदि यूरोप मेें दक्षिणपंथी 
राष्ट्रवादी आंदोलनोों की लोकप्रियता बढ़ती रही तो 
विभिन्न देशोों मेें नाटो जैसी संस््थथाओं को छोड़ने की 
मांग बढ़ सकती है। नाटो के सामने वर््तमान मेें चुनौती 
यह है कि वह अपनी आलोचना का मुक़ाबला और 
उसे संबोधित कैसे करे, जबकि विभाजित यूरोप 
को एकजुट कैसे किया जाए।

�	रूसीी आक्रमण:
�	नााटोो द्वााराा रूस सेे इस कथि�त मौौखि�क वाादेे केे बाावजूूद 

कि वह पूर््व की ओर विस््ततार नहीीं करेगा, उसने 
सोवियत संघ के पतन के बाद से वारसॉ संधि के 
कई पूर््व सदस््योों को गठबंधन मेें शामिल किया है।

�	नााटोो सदस्योंं कीी सीीमाा रूस सेे लगनेे तथाा आगेे इसकेे 
और विस््ततार के वादे के साथ रूस अपने लिये 
अधिकाधिक खतरा अनुभव करने लगा है। यूक्रेन के 
नाटो मेें शामिल होने की संभावना को रूस-यूक्रेन संघर््ष 
मेें रूसी कार््रवाइयोों के लिये एक महत्तत्वपूर््ण कारण के 
रूप मेें उद्धृत किया गया है।
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z	 भाारत नााटोो और रूस केे बीीच एक सुुचिं�ंति�त रुख रखताा हैै, जहाँँ� रक्षाा एवंं आर्थि�िक क्षेेत्रोंं मेंं गुुटनि�रपेेक्षताा और द्वि�पक्षीीय सहयोोग पर बल देेतेे 

हुए दोनोों के साथ रणनीतिक हितोों को संतुलित करता है।

नाटो को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिये आवश््यक सुधार:
z	 सलााह कीी गुुणवत्ताा, सुुसंंगतताा और समयसीीमाा:

�	नााटोो केे अंंदर पाँँ�च प्रमुुख नीीति� समि�ति�योंं—सैैन्य समि�ति�, रााजनीीति�क समि�ति�, नीीति� समन्वय समूूह, काार्ययकाारीी काार्यय समूूह और सीीनि�यर 
रिसोर््स बोर््ड के महत्तत्व एवं कार्ययों को उन्नत बनाएँ।

�	इन समि�ति�योंं केे बीीच समन्वय मेंं सुुधाार करेंं, जहाँँ� उनकेे एजेंंडेे कोो परि�षद कीी प्रााथमि�कतााओं केे सााथ संंरेेखि�त करेंं। इससेे सैैन्य और 
नागरिक दोनोों नाटो निकायोों के लिये परिषद के मार््गदर््शन को प्रभावी एवं समयबद्ध सलाह मेें बदलने मेें मदद मिलेगी।

z	 नााटोो काा गैैर-सैैन्य आयााम:
�	यह सुुनि�श्चि�त कि�याा जााए कि� जब सहयोोगीी देेश नााटोो कोो परि�चाालनाात्मक रूप सेे संंलग्न करनेे काा नि�र्णणय लेंं तोो इसेे रााजनीीति�क स्तर पर 

नागरिक विशेषज्ञता और ज़मीनी स््तर पर व््यवहार््य क्षमताओं का लाभ प्राप््त हो। साझा लक्षष्ययों की प्राप््तति के लिये अन््य अंतर््रराष्ट्रीय संगठनोों 
और स््थथानियोों अभिकर््तताओं के साथ सहयोग भी आवश््यक है। इसके लिये नाटो के अंदर एक नागरिक सुरक्षा समिति या ऐसी किसी 
संरचना के निर््ममाण की आवश््यकता हो सकती है।
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z	 संंगठनाात्मक साामंंजस्य और आंंतरि�क ताालमेेल:
�	न केेवल नााटोो मुुख्याालय कोो बल्कि�ि ब्रुुसेेल्स केे अंंदर एवंं 

बाहर के नाटो निकायोों की एक सुव््यवस््थथित शृृंखला को 
बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप उन््ममुख करना 
होगा ताकि गठबंधन मेें पारदर््शशिता, दृश््यता और उद्देश््य की 
समानता को बढ़़ावा दिया जा सके।

z	 एक समाावेेशीी और संंयुुक्त गठबंंधन:
�	संंस्थाागत व्यवस्थााओं कोो गठबंंधन सुुरक्षाा कीी अवि�भााज्यताा 

को प्रतिबिंबित करना चाहिये, जो गठबंधन की एकता एवं 
सामंजस््य को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने पर लक्षित 
हो तथा उद्देश््य की एक साझा भावना को बढ़़ावा देता हो।
�	इस प्रकाार, नााटोो संंरचनााओं और प्रक्रि�यााओं कोो मुुख्य 

रूप से सभी सहयोगियोों के हितोों, चिंताओं, राजनीतिक 
इच््छछाशक्ति और सैन््य क्षमताओं को एकजुट करना 
चाहिये,ताकि सर््वसम््मति-निर््ममाण और सामूहिक 
कार््रवाइयोों को सक्षम किया जा सके।

�	जहाँँ� भीी संंभव होो, संंरचनााओं एवंं प्रक्रि�यााओं कोो सहयोोगि�योंं 
और गैर-नाटो देशोों की बढ़ती संख््यया के बीच राजनीतिक 
संवाद, परामर््श, संयुक्त योजना, प्रशिक्षण, अभ््ययास एवं 
संचालन को प्रोत््ससाहित और सुविधाजनक बनाना चाहिये।

z	 नााटोो काा वि�शि�ष्ट चरि�त्र बनाायेे रखनाा:
�	जबकि� नााटोो कोो व्याापक दृष्टि�कोोण केे मााध्यम सेे जटि�ल 

संकटोों से निपटने के लिये अन््य अंतर््रराष्ट्रीय संगठनोों के साथ 
सक्रिय रूप से एकीकृत होना चाहिये, यह सूक्षष्म रणनीतियोों 
के साथ मज़बूत सैन््य क्षमताओं को संयोजित करने की 
इसकी मूल शक्ति को कम नहीीं करे।

z	 गैैर-पाारंंपरि�क खतरोंं पर ध्याान देेनाा:
�	जबकि� क्षेेत्रीीय रक्षाा नााटोो काा एक प्रमुुख काार्यय बनाा रहेे, कई 

लोगोों का तर््क है कि नाटो को आतंकवाद, साइबर हमलोों, 
दुष्पप्रचार अभियानोों और आपूर््तति शृृंखला सुरक्षा को खतरोों 
जैसे गैर-पारंपरिक खतरोों से निपटने के लिये और अधिक 
अनुकूलित होना चाहिये।

निष््कर््ष:
जब वर््ष 2024 मेें नाटो अपनी 75वीीं वर््षगाँठ मना रहा है, यह 

अपने उपलब््धधिपूर््ण इतिहास मेें एक महत्तत्वपूर््ण मोड़ पर खड़़ा है। नाटो 
ने एक नियम-आधारित अंतर््रराष्ट्रीय व््यवस््थथा के माध््यम से अपने 
सदस््योों की स््वतंत्रता एवं सुरक्षा की रक्षा के अपने मुख््य मिशन को 
सफलतापूर््वक पूरा किया है। हालाँकि, पिछले कुछ दशक तेज़ी से 
विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश््य के साक्षी बने हैैं, जहाँ महान 
शक्ति प्रतिद्वंद्विता, अंतर््रराष्ट्रीय खतरोों और जटिल आधुनिक चुनौतियोों 
का पुनः उभार हुआ है।

नाटो को शांति एवं स््थथिरता के एक प्रभावशाली रक्षक के रूप 
मेें अपनी भूमिका बनाए रखने के लिये रक्षा क्षमताओं मेें वृहत निवेश 
करने, निर््णय-निर््ममाण प्रक्रियाओं को सुव््यवस््थथित करने और साइबर 
सुरक्षा, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता जैसे क्षेत्ररों को दायरे मेें लेने 
के माध््यम से अपना सुधार करने तथा नए परिदृश््योों के प्रति अनुकूलित 
होने की आवश््यकता है।

RBI के 90 वर््ष
हाल ही मेें एक मील का पत््थर पार करते हुए भारतीय रिज़र््व 

बैैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने अपनी 
स््थथापना के 90 वर््ष पूरे कर लिये हैैं। भारत के केेंद्रीय बैैंक के रूप मेें 
RBI ने अपने पूरे इतिहास मेें उपलब््धधियोों का एक उल्लेखनीय 
प्रक्षेपपथ प्रदर््शशित करते हुए विभिन्न चुनौतियोों और सफलताओं का 
अनुभव किया है।

केेंद्रीय बैैंक डिजिटल मुद्रा (central bank digital 
currency) के आगमन और नए जोखिमोों के उद्भव के साथ अब 
उसे प्रभावी विनियमन एवं पर््यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिये तैयार 
रहना चाहिये।
भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI):
z	 परि�चय:

�	RBI भाारत काा केंंद्रीीय बैंंक हैै।
�	इसकीी स्थाापनाा 1 अप्रैैल, 1935 कोो भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक 

अधिनियम, 1934 के प्रावधानोों के अनुसार की गई थी।
�	इसेे मूूल रूप सेे वर्षष 1935 मेंं एक नि�जीी इकााई केे रूप मेंं 

स््थथापित किया गया था, लेकिन देश की स््वतंत्रता के बाद 
वर््ष 1949 मेें इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

z	 उद्देेश्य: RBI कीी प्रस्ताावनाा मेंं इसकेे बुुनि�याादीी काार्योंं काा 
वर््णन इस प्रकार किया गया है:
�	भाारत मेंं मौौद्रि�क स्थि�िरताा सुुनि�श्चि�त करनेे और आमतौौर पर 

देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिये 
संचालित करने की दृष्टि से बैैंक नोटोों के मुद्दे को विनियमित 
करने और रिज़र््व बनाए रखना; 

�	तेेज़ीी सेे जटि�ल होोतीी जाा रहीी अर्थथव्यवस्थाा कीी चुुनौौतीी काा 
सामना करने के लिये एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढाँचा 
तैयार करना; और

�	वि�काास केे उद्देेश्य कोो ध्याान मेंं रखतेे हुए मूूल्य स्थि�िरताा 
बनाए रखना।

z	 RBI कीी संंरचनाा:
�	रि�ज़र्वव बैंंक केे माामलेे एक केंंद्रीीय नि�देेशक मंंडल 

(central board of directors) द्वारा शासित 
होते हैैं।
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�	बोोर्डड कीी नि�युुक्ति� भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक अधि�नि�यम केे अनुुसाार 
भारत सरकार द्वारा की जाती है।

�	नि�देेशकोंं कोो चाार वर्षष कीी अवधि� केे लि�येे नि�युुक्त/नाामांं�कि�त 
किया जाता है।

z	 RBI द्वााराा प्रशाासि�त अधि�नि�यम:
�	भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक अधि�नि�यम, 1934
�	साार्ववजनि�क ऋण अधि�नि�यम, 1944
�	सरकाारीी प्रति�भूूति� अधि�नि�यम, 2006
�	सरकाारीी प्रति�भूूति� वि�नि�यमन, 2007
�	बैंंकिं�ंग वि�नि�यमन अधि�नि�यम, 1949

�	वि�देेशीी मुुद्राा प्रबंंधन अधि�नि�यम, 1999
�	वि�त्तीीय आस्ति�ियोंं काा प्रति�भूूति�करण एवंं पुुनर्नि�िर्माा�ण तथाा 

प्रतिभूति हित प्रवर््तन अधिनियम, 2002 (अध््ययाय II)
�	क्रेेडि�ट सूूचनाा कंंपनीी (वि�नि�यमन) अधि�नि�यम, 2005
�	भुुगताान और नि�पटाान प्रणाालीी अधि�नि�यम, 2007

�	भुुगताान और नि�पटाान प्रणाालीी अधि�नि�यम, 2007 (वर्षष 
2019 तक अद्यतन)

�	भुुगताान और नि�पटाान प्रणाालीी वि�नि�यमन, 2008 (वर्षष 
2022 तक अद्यतन)

�	फैैक्टरिं�ंग वि�नि�यमन अधि�नि�यम, 2011
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भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) की प्रमुख उपलब््धधियाँ:
z	 मौौद्रि�क स्थि�िरताा बनााए रखनाा:

�	वर्षष 1934 काा भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक अधि�नि�यम RBI कोो 
आधुनिक मौद्रिक नीति ढाँचे को संचालित करने के लिये 
विधायी अधिदेश प्रदान करता है। इस प्रकार, RBI ने 
मौद्रिक नीति के ढाँचे के रूप मेें लचीली मुद्रास््फफीति 
लक्ष्यीकरण (flexible inflation 
targeting- FIT) को अपनाया है।

�	भाारत सरकाार RBI केे पराामर्शश सेे प्रत्येेक पाँँ�च वर्षष पर 
उपभोक्ता मूल््य सूचकांक (Consumer Price 
Index- CPI) के संदर््भ मेें मुद्रास््फफीति लक्षष्य निर््धधारित 
करती है।

z	 वि�त्तीीय क्षेेत्र वि�नि�यमन:
�	RBI नेे बैंंकिं�ंग क्षेेत्र कोो सुुदृढ़ करनेे और वि�त्तीीय स्थि�िरताा 

बढ़़ाने के लिये विभिन्न उपाय लागू किये हैैं।
�	यह वि�त्तीीय संंस्थाानोंं कीी सुुदृढ़ताा सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे 

बैैंकिंग नियमोों की नियमित रूप से समीक्षा करता है और 
उन््हेें अद्यतन करता है।
�	उदााहरण केे लि�येे, RBI नेे बैंंकोंं मेंं गैैर-नि�ष्पाादि�त 

परिसंपत्तियोों (NPAs) से निपटने और उनकी 
‘सॉल््वेेंसी’ को बनाए रखने के लिये त््वरित 
सुधारात््मक कार््रवाई (PCA) ढाँचे की शुरुआत 
की।

z	 साार्ववजनि�क ऋण काा सफल प्रबंंधन:
�	रि�ज़र्वव बैंंक नेे साार्ववजनि�क ऋण काा सफलताापूूर्ववक प्रबंंधन 

किया है। इसने सरकार के लिये कम ब््ययाज दरोों पर ऋण 
जारी किया है।

�	इससेे अर्थथव्यवस्थाा मेंं साार्ववजनि�क क्षेेत्र केे वि�स्ताार केे लि�येे 
धन जुटाने मेें मदद मिली है। इसने सरकार को अल््पकालिक 
अग्रिम भी प्रदान किया है।

z	 वि�त्तीीय समाावेेशन:
�	RBI नेे वि�शेेष रूप सेे ग्राामीीण और दूूरदरााज केे क्षेेत्रोंं मेंं 

वित्तीय समावेशन और बैैंकिंग सेवाओं तक पहुुँच को बढ़़ावा 
देने के लिये कई पहलेें की हैैं।

�	शााखाा लााइसेंंसिं�ंग दि�शाानि�र्देेश, प्रााथमि�कताा क्षेेत्र ऋण माानदंंड 
और भुगतान बैैंकोों एवं लघु वित्त बैैंकोों की शुरूआत जैसे 
उपायोों ने आबादी के पूर््व मेें वंचित रहे वर्गगों तक औपचारिक 
बैैंकिंग सेवाओं की पहुुँच का विस््ततार किया है।

z	 वि�देेशीी मुुद्राा प्रबंंधन:
�	RBI वि�देेशीी मुुद्राा प्रबंंधन अधि�नि�यम 1999 केे तहत 

सभी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है।
�	RBI वि�नि�मय दर मेंं अत्यधि�क अस्थि�िरताा कोो रोोकनेे और 

बाह्य क्षेत्र की स््थथिरता बनाए रखने के लिये  विदेशी मुद्रा 
बाज़ार मेें हस््तक्षेप करता है। भारत का मज़बूत विदेशी मुद्रा 
भंडार इस संबंध मेें RBI के प्रभावी प्रबंधन का प्रमाण है।

z	 भुुगताान और नि�पटाान प्रणाालीी:
�	RBI कुुशल एवंं सुुरक्षि�त लेेनदेेन कीी सुुवि�धाा केे लि�येे 

भुगतान और निपटान प्रणालियोों को आधुनिक बनाने मेें 
अग्रसक्रिय रहा है।

�	RBI नेे भुुगताान प्रणाालि�योंं केे आधुुनि�कीीकरण कीी नि�गराानीी 
की है, जहाँ रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेेंट (RTGS), 
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट््राांसफर (NEFT) और 
यूनिफाइड पेमेेंट््स इंटरफेस (UPI) जैसी पहलेें शुरू 
की गईं, जिससे द्रुत एवं निर््बबाध लेनदेन की सुविधा प्राप््त 
होती है।

z	 प्रौौद्योोगि�कीीय प्रगति�:
�	RBI नेे वि�त्तीीय क्षेेत्र मेंं दक्षताा एवंं समाावेेशि�ताा कोो बढ़ाानेे 

के लिये डिजिटल बैैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और 
फिनटेक नवाचार को बढ़़ावा देते हुए बैैंकिंग एवं वित्त मेें 
प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाया है।

z	 गैैर-बैंंकिं�ंग वि�त्तीीय कंंपनि�योंं (NBFCs) काा वि�नि�यमन:
�	भाारतीीय वि�त्तीीय प्रणाालीी मेंं NBFCs केे बढ़तेे  महत्त्व केे 

साथ, RBI ने उनकी प्रत््ययास््थता बढ़़ाने और प्रणालीगत 
जोखिमोों को कम करने के लिये विनियमनोों को सुदृढ़ किया 
है।

�	इसनेे NBFCs क्षेेत्र कीी स्थि�िरताा सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे 
आस््तति-देयता प्रबंधन, पूंजी पर््ययाप््तता और कॉर्पोरेट प्रशासन 
हेतु दिशानिर्देश पेश किये।

z	 आर्थि�िक वि�काास सहाायताा:
�	RBI नेे अपनेे मौौद्रि�क नीीति� उपाायोंं और वि�काासाात्मक 

पहलोों के माध््यम से आर््थथिक विकास, रोज़गार सृजन और 
अर््थव््यवस््थथा के समग्र विकास को बढ़़ावा देने मेें योगदान 
दिया है।

�	इससेे वि�काास बैंंकिं�ंग कीी सुुदृढ़ संंरचनाा स्थाापि�त करनेे मेंं 
मदद मिली है। इस क्रम मेें कई औद्योगिक, कृषि संबंधी, 
निर््ययात संबंधी और अन््य विशिष्ट वित्तीय संस््थथान स््थथापित 
किये गए हैैं।
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z	 बैंंकिं�ंग क्षेेत्र पर आम लोोगोंं केे भरोोसेे कीी वृृद्धि�:
�	रि�ज़र्वव बैंंक नेे बैंंकिं�ंग प्रणाालि�योंं पर आम लोोगोंं केे भरोोसेे कोो बढ़ाानेे केे लि�येे उचि�त कदम उठाायेे हैंं। यह अनुुसूूचि�त वााणि�ज्यि�िक बैंंकोंं 

के कार््यकरण की सख््तती से निगरानी करता है ताकि उनकी विफलताओं से बचा जा सके।
�	जमााकर्ताा�ओं केे हि�तोंं कीी रक्षाा केे लि�येे जमाा बीीमाा और क्रेेडि�ट गाारंंटीी प्रणाालीी (Deposit Insurance and Credit 

Guarantee System) भी शुरू की गई है। यह बैैंकोों पर जमाकर््तताओं के विश्वास को बढ़़ावा देने मेें एक महत्तत्वपूर््ण कारक 
सिद्ध हुआ है।
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भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) के समक्ष  
विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:
z	 RBI कीी स्वाायत्तताा:

�	RBI अधि�नि�यम कीी धााराा 7 केे तहत, केंंद्र सरकाार समय-
समय पर रिज़र््व बैैंक के गवर््नर स ेपरामर््श के बाद RBI को 
ऐसे निर्देश द ेसकती है, जो वह सार््वजनिक हित मेें आवश््यक 
समझे। इसके अलावा, RBI की स््ववायत्तता को निर््ददिष्ट करने 
वाला कोई अन््य कानूनी अधिनियम मौजूद नहीीं है।

�	ऐसेे उदााहरण साामनेे आए हैंं जहाँँ� सरकाार नेे RBI कीी 
निर््णय लेने की प्रक्रिया पर, विशेष रूप से मौद्रिक नीति, 
नियामक कार्ययों और रिज़र््व के उपयोग से संबंधित मामलोों 
मेें, प्रभाव डालने का प्रयास किया है।

z	 मुुद्राास्फीीति� प्रबंंधन:
�	लचीीलेे मुुद्राास्फीीति�-लक्ष्यीीकरण ढाँँ�चेे कोो लाागूू करनेे केे 

RBI के प्रयासोों के बावजूद, मुद्रास््फफीति को नियंत्रित करना 
एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
�	रााष्ट्रीीय सांं�ख्यि�िकीी काार्याा�लय (NSO) द्वााराा जाारीी 

आँकड़ों के अनुसार, खाद्य टोकरी मेें मूल््य वृद्धि की 
दर, जो CPI का लगभग आधा भाग है, दिसंबर 2023 
मेें बढ़कर 9.53% हो गई।

�	भाारत कीी जटि�ल आर्थि�िक संंरचनाा, आपूूर्ति�ि पक्ष कीी बााधााएँँ 
और तेल की कीमतोों जैसे बाहरी कारक प्रायः मुद्रास््फफीति 
लक्षष्य प्राप््त करने मेें चुनौतियाँ पैदा करते हैैं।
�	उदााहरण केे लि�येे, वैैश्वि�क कमोोडि�टीी कीीमतोंं मेंं 

उतार-चढ़़ाव घरेलू मुद्रास््फफीति की गतिशीलता को 
प्रभावित कर सकता है, जिससे RBI के लिये मूल््य 
स््थथिरता बनाए रखना कठिन हो जाता है।

z	 पर्याा�प्त वसूूलीी केे बि�नाा ऋण मााफ़ करनाा:
�	वृहृत स्तर पर ऋण मााफीी ने ेबंैंकोंं कोो सकल गैैर-नि�ष्पाादि�त 

परिसपंत्तियोों (GNPA)—या उधारकर््तताओं द्वारा डिफ़ॉल््ट 
किये गए ऋण—को मार््च 2023 मेें 10 वर््ष के सबस ेनिचले 
स््तर पर अग्रिमोों के 3.9% तक लान ेमेें सहायता की है।

�	हाालाँँ�कि�, पर्याा�प्त वसूलूीी प्रयाासोंं केे बि�नाा ऋणोंं कोो बटे्टे खाातेे 
मेें डालन ेस ेलघ-ुआवधिक बलैेेंस शीट मेें तो सधुार हो सकता 
है, लकेिन यह NPAs का कारण बनन ेवाल ेअंतर््ननिहित 
मदु्ददों को सबंोधित नहीीं करता है, जिसस ेवित्तीय रिपोर््टििंग की 
पारदर््शशिता एवं विश्वसनीयता के बारे मेें चितंाएँ पैदा होती हैैं।

z	 वि�त्तीीय स्थि�िरताा और प्रणाालीीगत जोोखि�म:
�	वि�त्तीीय स्थि�िरताा सुनुि�श्चि�त करनाा और प्रणाालीीगत जोोखि�मोंं 

को कम करना RBI के लिय ेनिरंतर बनी रही चनुौतिया ँहैैं। 

तीव्र ऋण वदृ्धि, वित्तीय ससं््थथानोों के बीच परस््पर जडु़़ाव और 
‘शडैो बैैंकिग’ जसेै कुछ क्षेत्ररों मेें निहित कमज़ोरियाँ वित्तीय 
प्रणाली की स््थथिरता के लिय ेजोखिम उत््पन्न करती हैैं।

�	यस बंैंक और इंंफ्राास्ट्रक्चर लीीजिं�गं एंडं फााइनेंंशि�यल 
सर््वविसज लिमिटेड मेें वित्तीय सकंट स ेजडु़़े हालिया प्रकरण 
उन्नत निगरानी तंत्र की आवश््यकता को रेखाकंित करते हैैं।

z	 मौौद्रि�क नीीति� काा अपूूर्णण संंचरण:
�	मौौद्रि�क नीीति� केे अपूरू्णण संचंरण काा ताात्पर्यय यह हैै कि� RBI 

द्वारा नीतिगत दरोों मेें सचंयी ढील या सगुमता अभी तक बैैंकोों 
द्वारा उनकी उधार दरोों को कम करने मेें परिलक्षित नहीीं हुई है।

�	बैंंकिं�ंग प्रणाालीी मेंं कठोोरताा, तरलताा कीी स्थि�िति� और जोोखि�म 
धारणा जैसे कारक मौद्रिक नीति संचरण की प्रभावशीलता 
को प्रभावित करते हैैं।

z	 डि�जि�टलीीकरण और सााइबर सुुरक्षाा:
�	बैंंकिं�ंग क्षेेत्र मेंं तकनीीकीी प्रगति� कीी तीीव्र गति� प्राायःः नि�याामक 

ढाँचे की क्षमताओं से आगे निकल जाती है, जिससे विकसित 
साइबर सुरक्षा मानकोों, डेटा सुरक्षा नियमोों और उपभोक्ता 
संरक्षण कानूनोों का अनुपालन सुनिश्चित करने मेें चुनौतियाँ 
पैदा होती हैैं।
�	हााल केे Paytm संंकट नेे न केेवल बैंंकिं�ंग क्षेेत्र कोो 

हिलाकर रख दिया है, बल््ककि भारत मेें संपूर््ण 
स््टटार््टअप पारितंत्र को भी अस््थथिर कर दिया है।

�	हैैकिं�ंग, फ़ि�शिं�ंग और रैंंसमवेेयर हमलोंं सहि�त वि�भि�न्न 
साइबर खतरोों मेें वृद्धि वित्तीय अवसंरचना की अखंडता 
और प्रत््ययास््थता के लिये जोखिम पैदा करती है।

z	 वि�त्तीीय समाावेेशन और ऋण तक पहुँँच:
�	जबकि� RBI नेे वि�त्तीीय समाावेेशन कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे 

उल्लेखनीय प्रयास किये हैैं, ऋण तक पहुुँच, विशेष रूप से 
छोटे और हाशिए पर स््थथित उधारकर््तताओं के लिये, अभी भी 
एक चुनौती बनी हुई है।

�	ग्राामीीण क्षेते्रोंं मंें प्राायःः पर्याा�प्त बंैंक शााखााओं काा अभााव होोताा 
है, जिसस े निवासियोों के लिये वित्तीय सवेाओं तक पहुुँच 
चनुौतीपरू््ण हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्ररों मेें प्रायः डिजिटल बैैंकिग 
सवेाओं को परूी तरह स ेसमर््थन दने ेके लिये आवश््यक हाई-
स््पपीड इंटरनटे कनके््टटिविटी का भी अभाव होता है।
�	PhonePe और बोोस्टन कंंसल्टिं�ं�ग ग्रुुप कीी एक 

हालिया रिपोर््ट मेें निष््कर््ष निकाला गया है कि भारत 
का डिजिटल भुगतान बाज़ार वर््ष 2026 तक 3 
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से तीन गुना बढ़कर 10 
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, जिसमेें से 
अधिकांश वृद्धि ग्रामीण क्षेत्ररों द्वारा प्रेरित होगी।
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भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) की कार््यप्रणाली मेें 
सुधार के लिये आवश््यक रणनीतियाँ:
z	 नि�याामक ढाँँ�चेे कोो सशक्त करनाा:

�	बदलतेे बााज़ाार कीी गति�शीीलताा और उभरतेे जोोखि�मोंं केे 
अनुकूल बनने के लिये आवधिक समीक्षा एवं अपडेटिंग 
सहित बैैंकोों और वित्तीय संस््थथानोों का गंभीर पर््यवेक्षण एवं 
विनियमन सुनिश्चित करने हेतु नियामक ढाँचे को बेहतर 
बनाया जाए।

�	वि�त्तीीय क्षेेत्र सुुधाारोंं पर रघुुरााम रााजन समि�ति� (2008) नेे 
सबसे पहले नियामकोों के बीच वित्तीय स््थथिरता एवं समन््वय 
को सुदृढ़ करने के लिये वित्तीय स््थथिरता और विकास 
परिषद (Financial Stability and 
Development Council- FSDC) के 
निर््ममाण का प्रस््तताव रखा था।

z	 वि�त्तीीय समाावेेशन कोो बढ़ाानाा:
�	वृृहत वि�त्तीीय समाावेेशन कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे आवश्यक 

उपायोों को लागू किया जाए, जैसे बैैंकिंग सेवाओं तक पहुुँच 
का विस््ततार करना, डिजिटल भुगतान को बढ़़ावा देना और 
वंचित आबादी एवं क्षेत्ररों तक अभिगम््यता बढ़ाने संबंधी 
पहलोों का समर््थन करना।

�	लघुु व्यवसाायोंं और नि�म्न-आय परि�वाारोंं केे लि�येे व्याापक 
वित्तीय सेवाओं पर नचिकेत मोर समिति (2014) ने 
नवोन््ममेषी वितरण तंत्र के माध््यम से सार््वभौमिक वित्तीय 
समावेशन प्राप््त करने की दिशा मेें एक चरणबद्ध दृष्टिकोण 
अपनाने की अनुशंसा की।

z	 मौौद्रि�क नीीति� संंचरण मेंं सुुधाार:
�	यह सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे मौौद्रि�क नीीति� संंचरण तंंत्र मेंं 

निहित बाधाओं को दूर करेें कि नीति दर परिवर््तन वित्तीय 
प्रणाली मेें उधार देने और उधार लेने की दरोों (lending 
and borrowing rates) को प्रभावी ढंग से 
प्रभावित करेें, जिससे अर््थव््यवस््थथा के उत््पपादक क्षेत्ररों मेें ऋण 
प्रवाह को बढ़़ावा मिलता है।

�	RBI नेे बैंंकोंं द्वााराा उधाार देेनेे कीी दरोंं कीी ओर नीीति�गत दर 
मेें बदलाव के संचरण मेें सुधार के लिये सीमांत निधि 
लागत पर आधारित उधार दर (Marginal Cost 
of Funds based Lending Rate- 
MCLR) जैसे उपाय पेश किये हैैं।

z	 जोोखि�म प्रबंंधन अभ्याासोंं कोो बेेहतर बनाानाा:
�	क्रेेडि�ट, तरलताा, परि�चाालन और सााइबर जोोखि�मोंं सहि�त 

विभिन्न जोखिमोों की पहचान, मूल््ययाांकन एवं शमन के लिये 
बैैंकोों और वित्तीय संस््थथानोों के भीतर जोखिम प्रबंधन ढाँचे 
को सुदृढ़ किया जाए।

�	दि�वाालाा और शोोधन अक्षमताा संहंि�ताा (Insolvency 
and Bankruptcy Code- IBC) ढाँच े जसैे 
प्रयासोों न े‘बडै लोन’ जसैी समस््ययाओं को हल करन ेमेें सहायता 
की है, जिसस ेस््वस््थ ऋण वृद्धि का मार््ग प्रशस््त हुआ है।

z	 तकनीीकीी नवााचाार कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	डेेटाा सुुरक्षाा और उपभोोक्ताा संंरक्षण सुुनि�श्चि�त करतेे हुए 

फिनटेक समाधान, डिजिटल बैैंकिंग सेवाओं और ब््ललॉकचेन 
प्रौद्योगिकी सहित वित्तीय क्षेत्र के भीतर तकनीकी नवाचार 
एवं अंगीकरण को प्रोत््ससाहित किया जाए।
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�	अगस्त 2019 मेंं भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक नेे अपनाा स्वयंं काा 
रेगुलेटरी सैैंडबॉक््स (Regulatory Sandbox- 
RS) पारिततं्र स््थथापित किया, जिसस ेभारत फिनटेक पारिततं्र 
के नियंत्रित एवं व््यवस््थथित विस््ततार को सक्षम करने के लिये 
ऐसी प्रणाली रखन ेवाल ेकुछ दशेोों मेें स ेएक बन गया है। 

z	 पाारदर्शि�िताा और संंचाार कीी वृृद्धि�:
�	मौौद्रि�क नीीति� नि�र्णणयोंं, नि�याामक परि�वर्ततनोंं और केंंद्रीीय बैंंक 

के समग्र कार््यकरण की समझ मेें सुधार के लिये RBI, 
वित्तीय संस््थथानोों और आम लोगोों के बीच पारदर््शशिता एवं 
संचार चैनलोों को बेहतर बनाया जाए।

�	उल्लेेखनीीय हैै कि� RBI गवर्ननर केे द्वि�माासि�क मौौद्रि�क नीीति� 
वक्तव््य और प्रेस कॉन्फफ्ररेंस नीतिगत निर््णयोों एवं दृष्टिकोण 
पर स््पष्टता प्रदान करते हैैं।

z	 क्षमताा नि�र्माा�ण और प्रशि�क्षण:
�	वि�त्तीीय वि�नि�यमन, पर्ययवेेक्षण, मौौद्रि�क नीीति� और उभरतीी 

प्रौद्योगिकियोों जैसे क्षेत्ररों मेें कौशल, ज्ञान एवं विशेषज्ञता 
बढ़़ाने के लिये RBI कर््ममियोों और हितधारकोों के लिये 
क्षमता निर््ममाण एवं प्रशिक्षण कार््यक्रमोों मेें निवेश किया जाए।

�	बंैंकोंं मंें ग्रााहक सेेवाा पर दाामोोदरन समि�ति� (2011) नेे 
ग्राहक सवेा एव ंसतंषु्टि मेें सधुार के लिय ेबैैंक कर््मचारियोों के 
लिय ेप्रशिक्षण कार््यक्रम को उन्नत बनाने की अनुशसंा की थी।

z	 शाासन और जवााबदेेहीी कोो सुुदृढ़ बनाानाा:
�	प्रभाावीी नि�र्णणय-नि�र्माा�ण, पाारदर्शि�िताा एवंं संंचाालन मेंं अखंंडताा 

सुनिश्चित करने के लिये RBI के भीतर शासन संरचनाओं, 
जवाबदेही तंत्र और आंतरिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के 
उपाय लागू किये जाएँ।

�	बैंंकोंं मेंं शाासन पर पीी.जेे. नाायक समि�ति� (2014) नेे 
सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों की दक्षता एवं जवाबदेही मेें सुधार 
के लिये उनकी स््ववायत्तता एवं शासन को बेहतर बनाने की 
अनुशंसा की थी।

z	 सहयोोग एवंं समन्वय:
�	क्रॉॉस-कटिं�ंग मुुद्दोंं कोो संंबोोधि�त करनेे, वि�त्तीीय स्थि�िरताा कोो 

बढ़़ावा देने और साझा उद्देश््योों को प्राप््त करने के लिये अन््य 
नियामक प्राधिकरणोों, सरकारी एजेेंसियोों, अंतर््रराष्ट्रीय 
संगठनोों और हितधारकोों के साथ सहयोग एवं समन््वय को 
बढ़़ावा दिया जाए।

�	उल्लेेखनीीय हैै कि� RBI सूूचनााओं केे  आदाान-प्रदाान और 
नीतिगत प्रयासोों के समन््वय के लिये फाइनेेंसियल 
स््टटेबिलिटी बोर््ड (Financial Stability 
Board- FSB) और बैैंक फॉर इंटरनेशनल 
सेटलमेेंट््स (BIS) जैसे अंतर््रराष्ट्रीय मंचोों पर सक्रिय रूप 
से भागीदारी करता है।

निष््कर््ष
RBI एक केेंद्रीय बैैंक के रूप मेें अपनी भूमिका से आगे बढ़कर 

उत््ककृष्टता और नवाचार का प्रतीक बन गया है। यह उन्नत जोखिम 
प्रबंधन उपकरणोों का लाभ उठाते हुए और विवेक एवं दूरदर््शशिता की 
संस््ककृति को बढ़़ावा देते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं के सामने स््थथिरता 
एवं प्रत््ययास््थता के संरक्षक के रूप मेें कार््य करता है। समृद्धि और 
प्रगति की साझा दृष्टि से निर्देशित RBI ‘विकसित भारत’ के 
निर््ममाण के लिये एक प्रेरक शक्ति के रूप मेें अपनी पूरी क्षमता का 
उपयोग कर सकता है।

कॉलेज की स््ववायत्तता को बढ़़ावा
शैक्षणिक संस््थथानोों और महाविद्यालयोों (कॉलेज) को पर््ययाप््त 

स््ववायत्तता प्रदान करने की मांग बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(NEP), 2020 एक ऐसे भविष््य की कल््पना करती है जहाँ 
कॉलेज स््ववायत्त संस््थथानोों के रूप मेें विकसित होोंगे, जिससे नवाचार, 
स््व-शासन और शैक्षणिक स््वतंत्रता के लिये उनकी क्षमता मेें वृद्धि 
होगी। इस लक्षष्य को साकार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग (UGC) ने अप्रैल 2023 मेें एक नया विनियमन पेश 
किया था। तब से स््ववायत्त स््थथिति की इच््छछा रखने वाले कॉलेजोों की 
प्रतिक्रिया अभूतपूर््व रही है।

उच्च महाविद्यालय/उच्चतर शिक्षा के लिये  
NEP की अनुशंसाएँ:
z	 सकल नाामांं�कन अनुुपाात (Gross Enrolment 

Ratio- GER):
�	उच्चतर शि�क्षाा मेंं GER कोो वर्षष 2035 तक 50% तक 

बढ़़ाया जाएगा। साथ ही, उच्चतर शिक्षा मेें 3.5 करोड़ सीटेें 
जोड़़ी जाएँगी। उल्लेखनीय है कि वर््ष 2023 मेें उच्चतर 
शिक्षा मेें GER 27.1% रहा था।

z	 पााठ्यक्रम-सह-पााठ्यचर्याा� सुुधाार (Couses-Cum-
Curriculum Reforms):
�	लचीीलेे पााठ्यक्रम केे सााथ समग्र स्नाातक शि�क्षाा 3 याा 4 वर्षोंं 

की हो सकती है, जहाँ इस अवधि के भीतर कई निकास 
विकल््प और उचित प्रमाणीकरण शामिल होोंगे।

�	एम.फि�ल पााठ्यक्रम बंंद कर दि�येे जााएँँगेे और स्नाातक, 
स्नातकोत्तर और पीएचडी स््तर के सभी पाठ्यक्रम अब 
अंतःविषयक (interdisciplinary) होोंगे।

�	क्रेेडि�ट केे हस्तांं�तरण कीी सुुवि�धाा केे लि�येे एकेेडेेमि�क बैंंक 
ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of 
Credits) की स््थथापना की जाएगी।
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z	 रााष्ट्रीीय अनुुसंंधाान फााउंंडेेशन (National Research 
Foundation- NRF):
�	उच्चतर शि�क्षाा मेंं एक सुुदृढ़ अनुुसंंधाान संंस्कृृति� कोो बढ़ाावाा 

देने और अनुसंधान क्षमता के निर््ममाण के लिये एक शीर््ष 
निकाय के रूप मेें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की 
स््थथापना की जाएगी।

�	देेश मेंं बहु-वि�षयक शि�क्षाा केे मॉॉडल केे रूप मेंं बहु-वि�षयक 
शिक्षा और अनसुधंान विश्वविद्यालय (Multi-
disciplinary Education and Research 
Universities- MERUs) स््थथापित किय े जाएँगे 
जो IITs, IIMs स््तर के होोंग े और उच्चतम वशै्विक 
मानकोों को प्राप््त करेेंग।े

z	 भाारतीीय उच्च शि�क्षाा आयोोग (Higher Education 
Commission of India- HECI):
�	चि�कि�त्साा और काानूूनीी शि�क्षाा कोो छोोड़कर संंपूूर्णण उच्च शि�क्ष﻿ा�ा 

के लिये एकल छत्र निकाय के रूप मेें HECI की स््थथापना 
की जाएगी। सार््वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस््थथान 
विनियमन, मान््यता और शैक्षणिक मानकोों के लिये 
एकसमान मानदंडोों द्वारा शासित होोंगे। इसके अलावा, 
HECI के चार स््वतंत्र कार््यक्ष﻿ेत्र होोंगे:

�	वि�नि�यमन केे लि�येे रााष्ट्रीीय उच्च शि�क्षाा नि�याामक 
परिषद (National Higher Education 
Regulatory Council- NHERC) 

�	माानक नि�र्धाा�रण केे लि�येे साामाान्य शि�क्षाा परि�षद 
(General Education Council- 
GEC) 

�	वि�त्तपोोषण केे लि�येे उच्च शि�क्षाा अनुुदाान परि�षद 
(Higher Education Grants 
Council- HEGC) 

�	माान्यताा केे लि�येे रााष्ट्रीीय प्रत्याायन परि�षद 
(National Accreditation Council- 
NAC) 

z	 कॉॉलेेजोंं कोो स्वाायत्तताा:
�	कॉॉलेजेोंं कीी संबंद्धताा कोो 15 वर्षोंं मंें चरणबद्ध तरीीकेे से ेसमााप्त 

किया जाना है और कॉलजेोों को श्रेणीबद्ध स््ववायत्तता प्रदान 
करन ेके लिये एक चरण-वार तंत्र स््थथापित किया जाना है।

�	समय केे सााथ, प्रत्येेक कॉॉलेेज सेे याा तोो एक स्वाायत्त डि�ग्रीी-
अनुदान देने वाले कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय के घटक 
कॉलेज के रूप मेें विकसित होने की उम््ममीद की जाती है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/national-research-foundation-1
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कॉलेज स््ववायत्तता के लिये पात्रता मानदंड:
z	 रााष्ट्रीीय उच्चतर शि�क्षाा अभि�याान (RUSA) द्वााराा बतााए 

गए नियमोों एवं विनियमोों के अनुसार निम््नलिखित 
श्रेणियोों के अंतर््गत आने वाले कॉलेज स््ववायत्तता के पात्र 
होोंगे:
�	कि�सीी भीी क्षेेत्र/वि�षय काा कोोई HEI—सहाायताा प्रााप्त/

गैर-सहायता प्राप््त/आंशिक रूप से सहायता प्राप््त/स््व-
वित्तपोषित—स््ववायत्त स््थथिति के लिये दावा कर सकता है 
यदि वह UGC अधिनियम की धारा 2 (f) के अंतर््गत 
आता है।

�	महाावि�द्याालयोंं नेे कम सेे कम 10 वर्षष पूूरेे कि�येे होंं।
�	HEI कोो रााष्ट्रीीय मूूल्यांं�कन और प्रत्याायन परि�षद 

(NAAC) से मान््यता प्राप््त हुई हो।
�	रााष्ट्रीीय प्रत्याायन बोोर्डड (NBA) सेे संंबद्ध कॉॉलेेज भीी 

पात्र होोंगे यदि वे 675 के न््﻿ययूनतम स््ककोर के साथ तीन 
कार््यक्रम संचालित करते हैैं।

�	मौौजूूदाा HEIs जि�नकाा लक्ष्य अपनीी स्वाायत्तताा काा दर्जाा� 
बढ़़ाना हो, उन््हेें इन पात्रता नियमोों एवं शर्ततों को अधिकतम 
पाँच वर्षषों तक प्रबंधित करने की आवश््यकता है।

�	NAAC/NBA/संंबंंधि�त प्रत्याायन मेंं 3.0 और उससेे 
अधिक स््ककोर वाले HEIs को ऑन-साइट पीयर विजिट 
समिति के निर््णय के बाद स््ववायत्तता देने पर विचार किया 
जाएगा।

�	NAAC/NBA/संंबंंधि�त प्रत्याायन मेंं 3.6 एवंं उससेे 
अधिक स््ककोर या एक चक्र मेें 3.5 का स््ककोर और दूसरे 
चक्र मेें मान््यता प्राप््त करने वाले HEIs विशेषज्ञञों द्वारा 
किसी भी ऑन-साइट दौरे के बिना इसके पात्र होोंगे।

�	NAAC/NBA/संंबंंधि�त प्रत्याायन मेंं 3.51 काा 
पॉइंटर और 750 का स््ककोर रखने वाले HEIs भी 
विशेषज्ञञों द्वारा किसी ऑन-साइट दौरे के बिना इसके पात्र 
होोंगे।

�	HEIs द्वााराा कृृत्य और भाावनाा मेंं इन UGC वि�नि�यमनोंं 
का पालन करना भी आवश््यक है, जैसे (a) कॉलेज मेें 
रैगिंग का कोई मामला नहीीं (विनियमन 2012); (बी) 
HEI मेें समतामूलकता को बढ़़ावा देना (विनियमन 
2012); (c) उचित शिकायत निवारण (विनियमन 
2012)।

कॉलेजोों को स््ववायत्तता देने का महत्तत्व:
z	 पााठ्यचर्याा� और शि�क्षण पद्धति�याँँ� तैैयाार करनाा:

�	नवााचाार कोो प्रोोत्सााहि�त करनेे, शैैक्षणि�क गुुणवत्ताा कोो बढ़ाानेे 
और संस््थथागत उत््ककृष्टता को बढ़़ावा देने के लिये कॉलेजोों 
को स््ववायत्तता देना आवश््यक है। स््ववायत्त कॉलेज छात्ररों और 
उद्योगोों की बढ़ती आवश््यकताओं को पूरा करने के लिये 
अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने मेें सक्षम होोंगे।

�	वेे नई शि�क्षण पद्धति�योंं और अनुुसंंधाान पहलोंं केे सााथ प्रयोोग 
कर सकते हैैं, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़़ा सकते हैैं और 
सामाजिक विकास मेें योगदान दे सकते हैैं।

z	 संंस्थाागत दक्षताा कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	स्वाायत्तताा कॉॉलेेजोंं केे बीीच जवााबदेेहीी और ज़ि�म्मेेदाारीी कीी 

संस््ककृति को बढ़़ावा देती है, क््योोंकि उन््हेें अपने शैक्षणिक 
और प्रशासनिक निर््णयोों पर अधिक स््ववामित््व प्राप््त होता है।

�	यह सशक्तीीकरण संंस्थाागत दक्षताा कोो बढ़ााताा हैै और कॉॉलेेजोंं 
के भीतर गर््व एवं अस््ममिता की भावना पैदा करता है, जिससे 
संकाय और कर््मचारियोों को उत््ककृष्टता के लिये प्रयास करने 
की प्रेरणा मिलती है।

z	 NIRF रैंंकिं�ंग मेंं सुुधाार:
�	वर्षष 2023 काा रााष्ट्रीीय संंस्थाागत रैंंकिं�ंग ढाँँ�चाा 

(National Institutional Ranking 
Framework- NIRF) भारत मेें कॉलेजोों के 
प्रदर््शन के संवर्दद्धन मेें स््ववायत्तता की प्रभावशीलता के लिये 
एक आकर््षक मामला प्रस््ततुत करता है।

�	‘कॉॉलेेज श्रेेणीी’ मेंं शीीर्षष 100 कॉॉलेेजोंं मेंं सेे 55 केे स्वाायत्त 
संस््थथान होने के साथ, NIRF रैैंकिंग अकादमिक उत््ककृष्टता 
और संस््थथागत प्रभावशीलता पर स््ववायत्तता के सकारात््मक 
परिणाम के संबंध मेें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
�	इसकेे अलाावाा, वर्षष 2023 कीी NIRF रैंंकिं�ंग कीी 

कॉलेज श्रेणी से शीर््ष 10 कॉलेजोों मेें 5 स््ववायत्त कॉलेज 
शामिल रहे।

�	शीीर्षष स्थाानोंं मेंं सेे पाँँ�च पर स्वाायत्त महाावि�द्याालयोंं कीी 
उपस््थथिति अकादमिक उत््ककृष्टता प्राप््त करने के सफल 
दृष्टिकोण के रूप मेें स््ववायत्तता का पक्षसमर््थन करती 
है।
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z	 कॉॉलेेजोंं कीी स्वाायत्तताा बनााए रखनेे मेंं रााष्ट्रव्याापीी रुचि�:
�	भाारत मेंं उच्चतर शि�क्षाा तेेज़ीी सेे स्वाायत्तताा कोो अपनाा रहीी हैै 

जहाँ 24 राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें स््ववायत्त कॉलेजोों 
की संख््यया 1,000 तक पहुुँचने की उम््ममीद है। आंध्र प्रदेश, 
कर््ननाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज््य इस 
प्रवृत्ति मेें सबसे आगे हैैं, जहाँ कुल स््ववायत्त कॉलेजोों मेें 80% 
से अधिक की हिस््ससेदारी रखते हैैं।

�	स्वाायत्तताा मेंं यह रााष्ट्रव्याापीी रुचि� उन रााज्योंं मेंं भीी स्पष्ट हैै 
जहाँ स््ववायत्त संस््थथानोों की संख््यया कम है। यह उच्च शिक्षा 
पर इसके परिवर््तनकारी प्रभाव की बढ़ती मान््यता का संकेत 
देता है।

कॉलेजोों के स््ववायत्त कार््यकरण को लेकर विभिन्न 
चिंताएँ:

जबकि UGC कॉलेजोों की स््ववायत्तता का प्रस््तताव करता है, 
दुर््भभाग््य से कुछ विश्वविद्यालय संदिग््ध कारणोों से उन पर नियंत्रण 
छोड़ने के प्रति अनिच््छछुक रहे हैैं। इस परिदृश््य मेें, UGC से स््ववायत्तता 
प्राप््त करने के बाद भी कॉलेजोों के समक्ष विद्यमान चुनौतियोों का 
समाधान करना अत््ययंत आवश््यक है।
z	 कॉॉलेेजोंं पर सीीमााएँँ लगाानाा:

�	कुुछ वि�श्ववि�द्याालय कॉॉलेेजोंं कोो दीी गई स्वाायत्तताा कीी सीीमाा 
पर एक सीमितता आरोपित करते हैैं। इनमेें से एक सामान््य 
प्रतिबंध पाठ्यक्रम मेें बदलावोों पर सीमा लगाना है, जहाँ 
प्रायः केवल एक अंश (आमतौर पर 25-35%) को 
बदलने की ही अनुमति दी जाती है। यह बाधा कॉलेजोों को, 
विशेष रूप से पाठ्यक्रम विकास और अकादमिक नवाचार 
के संबंध मेें, अपनी स््ववायत्तता का प्रयोग करने से रोकती है।

z	 स्वाायत्तताा कीी माान्यताा मेंं देेरीी:
�	UGC द्वााराा स्वाायत्तताा दि�येे जाानेे केे बाावजूूद कॉॉलेेजोंं केे 

सामने एक प्रमुख समस््यया यह उभरती है कि उन््हेें प्रायः इस 
स््ववायत्तता को मान््यता देने मेें विश्वविद्यालयोों की ओर से 
होने वाली देरी का सामना करना पड़ता हैैं। इस तरह की देरी 
न केवल कॉलेजोों के संचालन की दक्षता मेें बाधा डालती है, 
बल््ककि स््ववायत्तता की भावना को भी कमज़ोर करती है, 
क््योोंकि कॉलेज अभी भी विश्वविद्यालय की नौकरशाही 
प्रक्रियाओं से बंधे हुए महसूस कर सकते हैैं।

z	 मनमाानाा शुुल्क लगाानाा:
�	इसकेे अलाावाा, कॉॉलेेजोंं कोो संंबद्धताा केे प्रयोोजनोंं केे लि�येे 

विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित मनमाने शुल््क का भुगतान 
करना पड़ सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल कॉलेजोों की 
स््ववायत्तता को कमज़ोर करता है बल््ककि विश्वविद्यालयोों द्वारा 
ऐसे अभ््ययासोों की पारदर््शशिता एवं निष््पक्षता पर भी सवाल 
उठाता है।

z	 रााजनीीति�क हस्तक्षेेप:
�	कुुलपति� और प्रााचाार्यय जैैसेे प्रमुुख नेेतृृत्व पदोंं कीी नि�युुक्ति�याँँ� 

प्रायः राजनीतिक पहलुओं से प्रभावित होती हैैं। कॉलेजोों के 
शासी निकाय और निर््णयकारी संरचनाओं पर कभी-कभी 
राजनीतिक रूप से संबद्ध सदस््योों का वर््चस््व होता है।

�	कॉॉलेेजोंं कोो कुुछ छाात्रोंं कोो प्रवेेश देेनेे, वि�शि�ष्ट संंकााय कोो 
नियुक्त करने या ऐसे निर््णय लेने के लिये अनुचित राजनीतिक 
दबाव का सामना करना पड़ता है जो उसकी संस््थथागत 
प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीीं भी हो सकते हैैं।

कॉलेजोों को अधिक स््ववायत्त बनाने के लिये उपाय:
z	 रााज्य परि�षदोंं द्वााराा अनुुपाालन सुुनि�श्चि�त करनाा:

�	उच्चतर शि�क्षाा केे लि�येे रााज्य परि�षदोंं कोो स्वाायत्तताा पर 
UGC विनियमनोों का प्रभावी कार््ययान््वयन सुनिश्चित 
करना चाहिये। विश्वविद्यालयोों को उच्चतर शिक्षा सुधार के 
व््ययापक ढाँचे के भीतर स््ववायत्त कॉलेजोों की चिंताओं को दूर 
करने के महत्तत्व को चिह्नित करना चाहिये।
�	उन्हेंं कॉॉलेेजोंं और वि�श्ववि�द्याालयोंं केे बीीच नि�र्णणय लेेनेे 

की प्रक्रियाओं को सुव््यवस््थथित करना चाहिये, जहाँ 
यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह स््ववायत्तता कॉलेजोों 
के लिये सार््थक सशक्तीकरण मेें रूपांतरित हो।

z	 वि�श्वाास और सहयोोग कोो अपनाानाा:
�	वि�श्ववि�द्याालय वि�श्वाास और सहयोोग कीी संंस्कृृति� कोो 

अपनाकर एक ऐसे वातावरण का निर््ममाण कर सकते हैैं जहाँ 
स््ववायत्त कॉलेज समर््थथित एवं सशक्त महसूस करेें। इसमेें उन््हेें 
अपने शिक्षण विधियोों, अनुसंधान पहलोों और प्रशासनिक 
अभ््ययासोों मेें नवाचार करने की स््वतंत्रता देना शामिल है, 
साथ ही यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि वे उच्च 
शैक्षणिक मानकोों को बनाए रखेें।
�	इस सहयोोगाात्मक दृष्टि�कोोण सेे पाारस्परि�क लााभ प्रााप्त 

हो सकता है, जैसे कि शैक्षणिक गुणवत्ता मेें सुधार, 
संस््थथागत प्रभावशीलता मेें वृद्धि और समग्र रूप से एक 
सुदृढ़ उच्चतर शिक्षा प्रणाली का निर््ममाण।
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z	 सहाायक वााताावरण काा नि�र्माा�ण करनाा:
�	स्वाायत्तताा कोो प्रभाावीी ढंंग सेे बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे, 

विश्वविद्यालयोों को एक सहायक वातावरण बनाना होगा जो 
उच्चतर शिक्षा मेें नवाचार, उत््ककृष्टता एवं समावेशिता को 
प्रोत््ससाहित करे। इसका अर््थ है कॉलेजोों को स््वतंत्र निर््णय 
लेने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता 
मेें सुधार लाने के लिये जोखिम लेने हेतु सशक्त बनाना।
�	स्वाायत्तताा केे उद्देेश्योंं कीी सफलताा केे लि�येे 

विश्वविद्यालय प्रशासकोों, संकाय, छात्ररों और सरकारी 
निकायोों सहित सभी हितधारकोों को मिलकर कार््य 
करना चाहिये।

z	 वि�त्तीीय स्थि�िरताा और स्वतंंत्रताा बनााए रखनाा:
�	भाारत मेंं परंंपराागत रूप सेे कई कॉॉलेेज, वि�शेेष रूप सेे 

सार््वजनिक/सरकारी वित्तपोषित कॉलेज, राज््य या केेंद्र 
सरकार के बजटीय आवंटन पर अत््यधिक निर््भर रहे हैैं।

�	उनकेे लि�येे वि�त्तीीय स्थि�िरताा सुुनि�श्चि�त करनेे कीी आवश्यकताा 
है, क््योोंकि स््ववायत्त कॉलेजोों को अपने वित्त का प्रबंधन 
स््वतंत्र रूप से करना चाहिये, जो उचित योजना और 
संसाधनोों के बिना चुनौतीपूर््ण सिद्ध हो सकता है।

z	 वि�कल्प-आधाारि�त क्रेेडि�ट प्रणाालीी (Choice-Based 
Credit System- CBCS) के साथ गहन शिक्षा:
�	एक संंस्थाा केे रूप मेंं, पाारंंपरि�क शि�क्षण प्रणाालीी केे बजााय 

CBCS को शुरू करने की आवश््यकता है। यह छात्ररों को 
अंतःविषयक शिक्षा प्राप््त करने और अपने पसंदीदा विषयोों 
के अधिगम मेें सक्षम बनाता है। केवल पाठ्यक्रम-विशिष्ट 
विषयोों को सीखने की कोई बाध््यता नहीीं है। CBCS 
प्रणाली अंकोों और प्रतिशत के माध््यम से छात्र के शैक्षणिक 
प्रदर््शन का मूल््ययाांकन करने के बजाय क्रेडिट का उपयोग 
करती है।

z	 एंंटरप्रााइज रि�सोोर्सस प्लाानिं�ंग (ERP) सॉॉफ्टवेेयर लाागूू 
करना:
�	चूँँ�कि� संंस्थाानोंं हेेतुु स्वाायत्तताा प्रााप्त करनेे केे लि�येे NAAC/

NBA मान््यता प्राप््त करना महत्तत्वपूर््ण है, इसलिये मान््यता 
डेटा प्रबंधन सॉफ््टवेयर के साथ कॉलेज एंटरप्राइज रिसोर््स 
प््ललानिंग (ERP) सॉफ््टवेयर को लागू करना उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है।

�	यह संंपूूर्णण अनुुपाालन रि�पोोर्टट तैैयाार करनेे केे लि�येे आवश्यक 
सभी दस््ततावेजोों एवं रिकॉर््ड सहित संस््थथागत डेटा का 

संग्रहण, संकलन, प्रबंधन और भंडारण कर सकता है। इसमेें 
डेटा गोपनीयता बनाए रखने के साथ-साथ डेटा को 
कालानुक्रमिक रूप से प्रबंधित करने का भी प्रावधान है।

निष््कर््ष:
नवाचार को प्रोत््ससाहित करने, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़़ाने और 

संस््थथागत उत््ककृष्टता को बढ़़ावा देने के लिये कॉलेजोों को स््ववायत्तता 
प्रदान करना आवश््यक है। स््ववायत्त कॉलेज छात्ररों और उद्योगोों की 
बढ़ती आवश््यकताओं को पूरा करने, ज्ञान की सीमाओं को आगे 
बढ़़ाने और सामाजिक विकास मेें योगदान देने के लिये अपने पाठ्यक्रम 
को रूपाकार प्रदान कर सकते हैैं। इसके अतिरिक्त, स््ववायत्तता कॉलेजोों 
के बीच जवाबदेही और ज़िम््ममेदारी की संस््कक﻿ृति को बढ़़ावा देती है, 
संस््थथागत दक्षता को बढ़़ाती है और गर््व एवं अस््ममिता की भावना पैदा 
करती है।

वर््ष 2023 की NIRF रैैंकिंग भारत मेें कॉलेजोों के प्रदर््शन को 
बेहतर बनाने मेें स््ववायत्तता की प्रभावशीलता की पुष्टि करती है। 
स््ववायत्तता के प्रभावी कार््ययान््वयन के लिये एक जीवंत एवं गतिशील 
उच्चतर शिक्षा पारितंत्र सुनिश्चित करने के लिये हितधारकोों के बीच 
सहयोग की आवश््यकता है।

भारत मेें समावेशी स््ववास््थ््य देखभाल  
को नया आकार देना

प्रत््ययेक वर््ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स््ववास््थ््य दिवस 
(World Health Day) हमेें स््ववास््थ््य समानता (health 
equity) के बारे मेें एकजुट करता है, जो वैश्विक स््ववास््थ््य एवं 
न््ययाय के केेंद्र मेें स््थथित एक महत्तत्वपूर््ण विषय है। विश्व स््ववास््थ््य 
संगठन (WHO) ने स््ववास््थ््य को एक मूल मानव अधिकार घोषित 
किया है। इस वर््ष का मुख््य विषय या थीम है- “मेरा स््ववास््थ््य, मेरा 
अधिकार”। स््ववास््थ््य देखभाल पहुुँच मेें एक चिंताजनक अंतराल 
मौजूद है, जो कोविड-19 महामारी, पर््ययावरणीय संकटोों और बढ़ते 
सामाजिक-आर््थथिक अंतरोों से उजागर हुआ है।

यद्यपि विश्व के 140 से अधिक देश स््ववास््थ््य को एक संवैधानिक 
अधिकार के रूप मेें मान््यता देते हैैं, WCEH (WHO 
Council on the Economics of Health for 
All) की रिपोर््ट है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी को 
आवश््यक स््ववास््थ््य सेवाओं तक पूर््ण पहुुँच की आवश््यकता है। विश्व 
स््ववास््थ््य दिवस 2024 के बहाने यह स््पष्ट है कि स््ववास््थ््य समानता 
को बढ़़ावा देना लाखोों लोगोों के लिये आशा का स्रोत है जो सामाजिक 
न््ययाय और विधायी परिवर््तन तक ही सीमित नहीीं है, इससे परे जाता 
है।
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संयुक्त राष्ट्र समावेशी स््ववास््थ््य सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है, “हर किसी को, हर जगह, वित्तीय कठिनाई के जोखिम के बिना उन 
स््ववास््थ््य सेवाओं तक पहुुँच होनी चाहिये जिनकी उन््हेें आवश््यकता है।” सतत् विकास लक्षष्य (Sustainable Development 
Goals- SDGs) का लक्षष्य 3.8 (वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर््ण आवश््यक स््ववास््थ््य सेवाओं तक पहुुँच और सभी के लिये सुरक्षित, 
प्रभावी, गुणवत्तापूर््ण एवं सस््तती आवश््यक दवाओं एवं टीकोों तक पहुुँच सहित सार््वभौमिक स््ववास््थ््य कवरेज प्राप््त करना) भी समावेशी स््ववास््थ््य 
देखभाल पर केेंद्रित है।

समावेशी स््ववास््थ््य देखभाल (Inclusive Healthcare):
ऐसा कोई एक फॉर््ममूला नहीीं है जो देखभाल को सभी के लिये पूरी तरह से समावेशी बना दे। समावेशी देखभाल का संवहनीय होना महत्तत्वपूर््ण 

है। अर््थथात्, इसमेें शामिल प्रत््ययेक व््यक्ति को आवश््यकतानुसार पुनर््ममूल््ययाांकन एवं अनुकूलन के लिये तैयार रहना होगा। समावेशी देखभाल के चार 
लक्षणोों मेें शामिल हैैं:
z	 समाावेेशन कीी संंस्कृृति�:

�	समाावेेशीी देेखभााल कोो कि�सीी संंगठन कीी संंस्कृृति� मेंं शाामि�ल कि�याा जाानाा चााहि�येे। सभीी कर्मि�ियोंं कोो (केेवल MDs/MSs योोग्यताा वाालेे 
ही नहीीं बल््ककि मरीजोों से संवाद मेें शामिल प्रत््ययेक कर्मी) लोगोों के समक्ष विद्यमान सामान््य बाधाओं के प्रकारोों को समझना चाहिये।
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�	यह सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे कर्मि�ियोंं कोो नि�यमि�त रूप सेे 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे मरीजोों के लिये स््वयं 
एक और चुनौती न बन जाएँ। समावेशी देखभाल की 
शुरूआत मरीज के साथ पहली बातचीत से ही हो जानी 
चाहिये। समावेशन की एक संवहनीय संस््ककृति महज 
आवश््यकता नहीीं है, बल््ककि इस क्षेत्र मेें प्रवेश करने वाले 
प्रत््ययेक व््यक्ति के लिये सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने का 
एक तरीका है।

z	 अनुुकूूल स्थाान (Welcoming Spaces):
�	समाावेेशीी देेखभााल मेंं ऐसेे भौौति�क स्थाान शाामि�ल होोतेे हैंं जोो 

सभी क्षमताओं के लोगोों के लिये सुलभ होते हैैं। इनमेें मरीजोों 
द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं मेें सामग्री (क्लिनिकल एवं 
लॉजिस््टटिकल) देना शामिल हैैं। समावेशी स््थथानोों मेें कार््य 
करने वाले कर््ममियोों को देखभाल चाहने वाले लोगोों के एक 
ही प्रकार के विविध समूहोों को प्रतिबिंबित करना चाहिये।

z	 सुुलभ साामग्रीी:
�	समाावेेशीी देेखभााल रोोगि�योंं केे लि�येे उपलब्ध भौौति�क स्थाान 

से लेकर उपलब््ध सामग्रियोों तक विस््ततृत है। समावेशी 
सामग्री मेें बड़़े प््रििंट हो सकते हैैं, वे कई भाषाओं मेें उपलब््ध 
हो सकते हैैं, उनमेें उपयुक्त भाषा का उपयोग किया जा 
सकता है (सभी लिंग और यौन उन््ममुखताओं को शामिल 
करते हुए) और वे सांस््ककृतिक रूप से संवेदनशील रखे जा 
सकते हैैं।

z	 सभीी मरीीजोंं काा महत्त्व:
�	समाावेेशीी देेखभााल मेंं रोोगि�योंं कोो नि�र्णणय लेेनेे कीी प्रक्रि�याा मेंं 

शामिल किया जाता है और रोगियोों की चिंताओं को ध््ययान 
मेें रखा जाता है। जब भी संभव हो, देखभाल प्रदानकर््तताओं 
को मरीजोों के साथ उनके शैक्षिक या बौद्धिक स््तर पर और 
उनके साधनोों एवं पहुुँच को ध््ययान मेें रखते हुए कार््य करना 
चाहिये।

स््ववास््थ््य समानता का अर््थ:
z	 प्रत्येेक व्यक्ति� केे लि�येे समाान अवसर:

�	स्वाास्थ्य समाानताा यह सुुनि�श्चि�त करतीी हैै कि� प्रत्येेक व्यक्ति� 
को अपनी उच्चतम स््ववास््थ््य क्षमता प्राप््त करने का समान 
अवसर मिले, चाहे उनकी परिस््थथितियाँ कुछ भी होों। यह 
स््ववीकार करते हुए कि सामाजिक, आर््थथिक और पर््ययावरणीय 
कारक स््ववास््थ््य परिणामोों को प्रभावित करते हैैं, यह विचार 

आनुवंशिकी तक सीमित नहीीं है। WHO का मिशन 
विभिन्न सामाजिक और आर््थथिक श्रेणियोों के बीच स््ववास््थ््य 
क्षेत्र मेें विद्यमान अनुचित एवं निवारण योग््य असमानताओं 
को समाप््त करना है।

z	 मूूल काारणोंं कोो संंबोोधि�त करनाा:
�	वाास्तवि�क स्वाास्थ्य समाानताा गरीीबीी, भेेदभााव, उच्च 

गुणवत्तापूर््ण शिक्षा तक सीमित पहुुँच, स््वस््थ आहार, स््वच््छ 
जल, स््वच््छ हवा और आवास जैसी स््ववास््थ््य असमानताओं 
के मूल कारणोों को संबोधित करती है तथा स््ववास््थ््य देखभाल 
तक समान पहुुँच प्रदान करती है।
�	येे असमाानतााएँँ महाामाारीी, जलवाायुु परि�वर्ततन और 

सामाजिक-राजनीतिक अशांति से और भी बदतर हो 
गई हैैं। भारत विविधतपूर््ण देश है और यहाँ व््ययापक 
सामाजिक-आर््थथिक अंतराल पाए जाते हैैं। इससे एक 
जटिल परिस््थथिति उत््पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 
स््ववास््थ््य देखभाल की पहुुँच महानगरीय क्षेत्ररों की 
तुलना मेें व््ययापक रूप से कम है। सामाजिक और 
आर््थथिक बाधाएँ इस असमानता को बढ़़ाती हैैं।

z	 एक व्याापक रणनीीति� कोो अपनाानाा:
�	यह गाारंंटीी देेनेे केे लि�येे कि� हर कोोई स्वस्थ जीीवन जीी सकेे, 

स््ववास््थ््य समानता प्राप््त करने के लिये एक व््ययापक रणनीति 
की आवश््यकता है जो स््ववास््थ््य के सामाजिक-आर््थथिक 
निर््धधारकोों को संबोधित करने के लिये विधायी सुधार से आगे 
तक जाती हो। स््ववास््थ््य के लिये प्रत््ययेक व््यक्ति की क्षमता 
को साकार करने के लिये सरकारोों, समुदायोों और व््यक्तियोों 
द्वारा ठोस प्रयास की आवश््यकता है ताकि इन बाधाओं को 
दूर किया जा सके।

स््ववास््थ््य समानता के लिये विभिन्न चुनौतियाँ:
भारत जैसे बहुसांस््ककृतिक देशोों मेें विशेष रूप से स््ववास््थ््य 

समानता की राह कठिनाइयोों से भरी है, जिसमेें गहराई तक व््ययाप््त 
सामाजिक अन््ययाय से लेकर वैश्विक प्रणालीगत स््ववास््थ््य संबंधी 
चिंताएँ शामिल हैैं। विविध आबादी को उच्च गुणवत्तापूर््ण स््ववास््थ््य 
देखभाल तक पहुुँच पाने के लिये सहायता की आवश््यकता है।
z	 वैैश्वि�क चुुनौौति�याँँ�:

�	महाामाारीी सेे उत्पन्न जोोखि�म:
�	स्वाास्थ्य समाानताा कीी लड़ााई उन वैैश्वि�क चुुनौौति�योंं काा 

सामना करती है जो राष्ट्रीय सीमाओं से आगे तक 
विस््ततृत हैैं और सामूहिक अंतर््रराष्ट्रीय कार््रवाई की मांग 
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करती हैैं। कोविड-19 महामारी ने स््पष्ट रूप से 
खुलासा किया है कि संक्रामक रोग हाशिए पर स््थथित 
और कमज़ोर समूहोों को सबसे अधिक निशाना बनाते 
हैैं, जिससे स््ववास््थ््य समानता का अंतराल बढ़ जाता है।

�	जलवाायुु परि�वर्ततन संंबंंधीी चिं�ंतााएँँ:
�	जलवाायुु परि�वर्ततन एक गंंभीीर स्वाास्थ्य जोोखि�म पैैदाा 

करता है क््योोंकि यह निम््न-आय वाले और कमज़ोर 
लोगोों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। स््ववास््थ््य 
देखभाल प्रावधान संघर्षषों से गंभीर रूप से बाधित होता 
है, जो अवसंरचना को नष्ट कर देता है, समुदायोों को 
विस््थथापित करता है और महत्तत्वपूर््ण चिकित््ससा सेवाओं 
तक पहुुँच को अवरुद्ध कर देता है।

z	 भाारत-वि�शि�ष्ट चुुनौौति�याँँ�:
�	वि�शााल और वि�वि�ध जनसंंख्याा:

�	एक वि�शााल और वि�वि�ध आबाादीी केे सााथ, भाारत कोो 
स््ववास््थ््य समानता के लिये लगातार बाधाओं का सामना 
करना पड़ता है, जिसमेें स््ववास््थ््य देखभाल परिणामोों 
और पहुुँच मेें उल्लेखनीय अंतर भी शामिल हैैं। भले ही 
पिछले 20 वर्षषों मेें स््ववास््थ््य देखभाल की पहुुँच मेें 
सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत मेें अभी भी बहुत 
कार््य किया जाना शेष है।

�	वर्षष 2011 कीी जनगणनाा केे अनुुसाार, शहरीी मलि�न 
बस््ततियाँ भारत के महानगरीय क्षेत्ररों मेें 17% से अधिक 
भाग को दायरे मेें लेती हैैं और गंभीर स््ववास््थ््य 
असमानताओं को प्रदर््शशित करती हैैं। भीड़भाड़, बदतर 
साफ-सफाई की स््थथिति और स््वच््छ जल तक सीमित 
पहुुँच से स््ववास््थ््य जोखिम बढ़ जाते हैैं।
�	भाारतीीय चि�कि�त्साा अनुुसंंधाान परि�षद 

(ICMR) के अनुसार, टीबी जैसी संक्रामक 
बीमारियाँ गैर-मलिन बस््ततियोों की तुलना मेें मलिन 
बस््ततियोों मेें 1.5 गुना अधिक आम हैैं।

�	जााति�गत और लैंंगि�क असमाानतााएँँ:
�	वि�भि�न्न जााति� और लिं�ंग केे बीीच गहरीी असमाानतााएँँ 

देखी जाती हैैं। राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण 
(NFHS)-5 (2019-21) के आँकड़ों से पता 
चलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 
मेें बाल मृत््ययु दर अधिक है और टीकाकरण दर कम 
है।

�	इसकेे अति�रि�क्त, नि�म्नतम आर्थि�िक स्तर कीी 59% 
महिलाएँ एनीमिया से पीड़़ित हैैं, जो उच्चतम आर््थथिक 
स््तर की महिलाओं मेें मौजूद दर से लगभग दोगुनी है। 
यह स््ववास््थ््य परिणामोों मेें जाति, लिंग और आर््थथिक 
स््थथिति के प्रतिच््छछेदन को दर््शशाता है।

�	गैैर-संंचाारीी रोोगोंं काा बोोझ:
�	भाारत मेंं होोनेे वाालीी सभीी मौौतोंं मेंं सेे 60% सेे अधि�क 

मौतेें गैर-संचारी रोगोों (Non-communicable 
diseases- NCDs) के कारण होती हैैं। 
पब््ललिक हेल््थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने समतामूलक 
उपचार पहुुँच और निवारक स््ववास््थ््य देखभाल की 
आवश््यकता बताई है, जहाँ कहा गया है कि NCDs 
का आर््थथिक प्रभाव वर््ष 2030 तक 6 ट्रिलियन 
अमेरिकी डॉलर के स््तर को पार कर सकता है। यह 
परिदृश््य हितधारकोों द्वारा तत््ककाल ध््ययान देने की 
आवश््यकता रखता है।

�	चि�कि�त्सकोंं कीी भाारीी कमीी:
�	चि�कि�त्सकोंं कीी भाारीी कमीी इन समस्यााओं कोो बढ़ाा 

देती है। WHO के आँकड़ों के अनुसार प्रति 1,000 
लोगोों पर केवल 0.8 चिकित््सक उपलब््ध हैैं, जो 
अनुशंसित अनुपात से कम है। 75% से अधिक 
स््ववास््थ््य देखभाल पेशेवर महानगरीय क्षेत्ररों मेें कार््य 
करते हैैं, जो आबादी के केवल 27% को दायरे मेें लेता 
है। चिकित््सकोों की कमी ग्रामीण क्षेत्ररों मेें विशेष रूप 
से गंभीर है।

�	वि�त्तीीय सुुरक्षाा काा अभााव:
�	जननीी शि�शुु सुुरक्षाा काार्ययक्रम जैैसीी योोजनााओं केे 

अस््ततित््व मेें होने के बावजूद सार््वजनिक स््ववास््थ््य 
प्रतिष्ठानोों मेें प्रति प्रसव औसत जेबी व््यय (out-
of-pocket expenditure- OOPE) 
अभी भी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्ररों मेें, अधिक है।

�	भाारत केे वि�भि�न्न रााज्योंं मेंं OOPE और स्वाास्थ्य 
सेवाओं तक पहुुँच मेें उल्लेखनीय असमानताएँ पाई 
जाती हैैं। कई पूर्वोत्तर राज््योों और बड़़े राज््योों मेें 
NFHS-4 और NFHS-5 के बीच OOPE मेें 
वृद्धि देखी गई है।
�	NFHS-5 कीी नवीीनतम रि�पोोर्टट सेे पताा चलाा हैै 

कि सार््वजनिक स््ववास््थ््य प्रतिष्ठान मेें प्रति प्रसव 
औसत OOPE 2,916 रुपए है, जो शहरी और 
ग्रामीण क्षेत्ररों के लिये क्रमशः 3,385 रुपए और  
2,770 रुपए है।
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समतामूलक स््ववास््थ््य सेवा प्रदान करने के लिये क््यया किया जाना चाहिये?
z	 स्वाास्थ्य देेखभााल सुुवि�धााओं सेे परेे व्याापक दृष्टि�कोोण:

�	भाारत केे स्वाास्थ्य समाानताा केे मुुद्दोंं कोो स्वाास्थ्य देेखभााल सुुवि�धााओं मेंं सुुधाार सेे परेे एक व्याापक दृष्टि�कोोण कीी आवश्यकताा हैै तााकि� 
स््ववास््थ््य के अधिक व््ययापक सामाजिक-आर््थथिक निर््धधारकोों को संबोधित किया जा सके। भारत को सार््वभौमिक स््ववास््थ््य कवरेज और 
अधिक न््ययायसंगत भविष््य की ओर ले जाने के लिये, सरकार, नागरिक समाज, स््ववास््थ््य देखभाल प्रदाताओं और समुदायोों को एक साथ 
कार््य करने की आवश््यकता है।
�	स्वाास्थ्य समाानताा प्रााप्त करनेे केे लि�येे स्वाास्थ्य सााक्षरताा बढ़ाानेे कीी आवश्यकताा हैै। भाारत कोो रााष्ट्रीीय स्वाास्थ्य मि�शन (NHM) 

मेें स््ववास््थ््य शिक्षा को शामिल करते हुए स््ववास््थ््य समानता को एक साझा, समुदाय-संचालित लक्षष्य मेें बदलना चाहिये ताकि लोगोों 
को समान देखभाल प्राप््त करने और शिक्षित स््ववास््थ््य निर््णय लेने मेें सक्षम बनाया जा सके।

z	 सरकाार केे हस्तक्षेेप कीी आवश्यकताा:
�	सरकाार और अधि�काारीी वि�त्तपोोषण, रचनाात्मक नीीति�योंं और काानूूनोंं केे मााध्यम सेे स्वाास्थ्य कीी स्थि�िति� कोो प्रभाावि�त कर सकतेे हैंं। उदााहरण 

के लिये, ‘आयुष््ममान भारत’ पहल आर््थथिक रूप से निचले 40% लोगोों को निःशुल््क स््ववास््थ््य कवरेज प्रदान करती है, जो स््ववास््थ््य 
संबंधी असमानताओं को कम करने की प्रतिबद्धता को प्रदर््शशित करती है।
�	NHM—जि�समेंं रााष्ट्रीीय ग्राामीीण स्वाास्थ्य मि�शन (NRHM) और रााष्ट्रीीय शहरीी स्वाास्थ्य मि�शन (NUHM) दोोनोंं शाामि�ल 

हैैं, पहुुँच के विस््ततार, अवसंरचना को सुदृढ़ करने और कमज़ोर आबादी को आवश््यक सेवाएँ प्रदान करके के माध््यम से ग्रामीण 
एवं शहरी भारत के बीच स््ववास््थ््य देखभाल अंतर को कम करता है।

z	 साार्ववजनि�क और नि�जीी क्षेेत्र कीी सहकाार्ययताा:
�	सरकाार केे सााथ, साार्ववजनि�क और नि�जीी स्वाास्थ्य देेखभााल क्षेेत्र वंंचि�त समुुदाायोंं कोो सेेवााएँँ प्रदाान करतेे हैंं, जहाँँ� नि�वाारक शि�क्षाा, काार्ययबल 

विकास और अवसंरचना संवर्दद्धन पर बल देते हैैं।
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�	गैैर-सरकाारीी संंगठन और नाागरि�क समााज क्षेेत्रीीय 
स््ववास््थ््य संबंधी चिंताओं की ओर ध््ययान आकर््षषित 
करने तथा उनका समाधान करने के लिये प्रत््यक्ष 
सामुदायिक आउटरीच मेें संलग््न हैैं। अंतर््रराष्ट्रीय और 
सरकारी संगठनोों के साथ उनका सहयोग उन््हेें ऐसी 
स््ववास््थ््य पहलोों को तैयार करने की अनुमति देता है जो 
समुदाय की विशिष्ट आवश््यकताओं के प्रति 
सांस््ककृतिक रूप से संवेदनशील होती हैैं।

z	 अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंस्थाानोंं पर नि�र्भभरताा:
�	अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंस्थाान वि�काासशीील देेशोंं मेंं स्वाास्थ्य देेखभााल 

प्रणालियोों का समर््थन करने के लिये वित्तीय और तकनीकी 
संसाधन प्रदान कर सकते हैैं। इससे अवसंरचना, प्रशिक्षण 
और आवश््यक दवाओं एवं प्रौद्योगिकियोों तक पहुुँच मेें 
सुधार करने मेें मदद मिल सकती है।
�	WHO, ‘एड्स, टीीबीी एवंं मलेेरि�याा हेेतुु वैैश्वि�क 

निधि’ (Global Fund for AIDS, 
Tuberculosis and Malaria) और 
गावी-ग््ललोबल वैक््ससीन एलायंस (Gavi-
Global Vaccine Alliance) जैसे 
अंतर््रराष्ट्रीय संस््थथान सीमित संसाधनोों वाले स््थथानोों मेें 
स््ववास््थ््य पहल का समर््थन करते हैैं और विशेष रूप से 
भारत जैसे देशोों मेें स््ववास््थ््य देखभाल प्रणालियोों को 
बेहतर बनाने के लिये सूचना एवं संसाधनोों की साझेदारी 
को बढ़़ावा देते हैैं।

z	 नवााचाार और तकनीीकीी वि�काास कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	वि�शेेष रूप सेे डि�जि�टल स्वाास्थ्य मेंं नवााचाार और तकनीीकीी 

विकास के माध््यम से वाणिज््ययिक क्षेत्र और धर््ममार््थ संगठन 
पहुुँच एवं प्रभावकारिता का विस््ततार करते हुए अभिगम््यता 
एवं वहनीयता को आगे बढ़़ाते हैैं।

�	अनुुसंंधाान संंस्थाान एवंं शैैक्षणि�क संंस्थाान स्वाास्थ्य 
असमानताओं और हस््तक्षेपोों की प्रभावकारिता मेें महत्तत्वपूर््ण 
अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैैं। वे वैज्ञानिक अध््ययन द्वारा समर््थथित 
साक्षष्य-आधारित अभ््ययासोों और नीतियोों के निर््ममाण मेें 
सहायता करते हैैं।

�	तकनीीकीी प्रगति� नेे स्वाास्थ्य देेखभााल मेंं नवााचाार कोो बढ़ाावाा 
देना जारी रखा है, जिससे निदान, उपचार और रोगी देखभाल 
मेें सुधार हुआ है। कुछ उल्लेखनीय प्रगतियोों मेें प्रिसिजन 
मेडिसिन एवं जीनोमिक््स, आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस 

(AI) एवं मशीन लर््नििंग (ML), वियरेबल डिवाइस 
एव ंरिमोट मॉनिटरिंग और रोबोटिक््स एवं ऑटोमेशन 
शामिल हैैं।

z	 सशक्त स्थाानीीय उपस्थि�िति� रखनेे वाालेे संंगठनोंं सेे सहयोोग:
�	स्वाास्थ्य समाानताा केे लि�येे सशक्त स्थाानीीय उपस्थि�िति� रखनेे 

वाले संगठन आवश््यक हैैं। वे स््ववास््थ््य कार््यक्रमोों की 
प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता की गारंटी के लिये, योजना 
बनाने से लेकर मूल््ययाांकन तक हर चरण मेें सक्रिय रूप से 
भाग लेते हैैं। उन््हेें अपने समुदाय की आवश््यकताओं की भी 
पूरी समझ होती है।

z	 सााझाा दृष्टि�कोोण और खुुलेे संंचाार कोो अपनाानाा:
�	स्वाास्थ्य समाानताा कीी प्रााप्ति�ि केे लि�येे सफल सहकाार्ययताा खुुलेे 

संचार, एक दूसरे के प्रति सम््ममान और साझा लक्षष्ययों पर निर््भर 
करती है। वे बदलती स््ववास््थ््य चिंताओं और सामुदायिक 
मांगोों के अनुकूल ढलने के लिये तैयार होते हैैं क््योोंकि वे 
समुदायोों को सशक्त बनाने, ज्ञान साझा करने और क्षमता 
निर््ममाण पर बल देते हैैं।
�	नीीति�-नि�र्माा�तााओं सेे लेेकर ज़मीीनीी स्तर केे संंगठनोंं तक 

विभिन्न क्षेत्ररों के बीच प्रभावी संचार स््ववास््थ््य समानता 
को उल्लेखनीय रूप से बढ़़ा सकता है और ऐसे भविष््य 
का मार््ग प्रशस््त कर सकता है जब उच्च गुणवत्तापूर््ण 
स््ववास््थ््य देखभाल तक पहुुँच एक विशेषाधिकार के 
बजाय एक साझा वास््तविकता होगी।

z	 सकल घरेेलूू उत्पााद केे प्रति�शत केे रूप मेंं आवंंटन बढ़ाानाा:
�	वि�त्तीीय वर्षष 2020 केे बजट अनुुमाान केे अनुुसाार, भाारत कीी 

जीडीपी का लगभग 1.35% सार््वजनिक स््ववास््थ््य पर व््यय 
किया गया था। यह पिछले वित्तीय वर््ष की तुलना मेें मामूली 
वृद्धि थी जब GDP का लगभग 1.29% स््ववास््थ््य 
देखभाल पर व््यय किया गया था।
�	वर्ततमाान मेंं 20% आबाादीी केे पाास साामााजि�क और 

निजी स््ववास््थ््य बीमा है, जबकि शेष 30%, जिन््हेें 
‘लापता मध््य’ (missing middle) के रूप मेें 
जाना जाता है, के पास कोई स््ववास््थ््य बीमा नहीीं है।
�	15वेंं वि�त्त आयोोग कीी अनुुशंंसाा हैै कि� केंंद्र और 

राज््योों के सार््वजनिक स््ववास््थ््य व््यय को एक साथ 
बढ़़ाया जाना चाहिये ताकि वर््ष 2025 तक सकल 
घरेलू उत््पपाद (विकास घरेलू उत््पपाद) के 2.5% 
तक पहुुँचा जा सके।
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स््ववास््थ््य देखभाल क्षेत्र की प्रमुख पहलेें:
z	 रााष्ट्रीीय स्वाास्थ्य मि�शन
z	 आयुुष्माान भाारत
z	 प्रधाानमंंत्रीी जन आरोोग्य योोजनाा
z	 रााष्ट्रीीय चि�कि�त्साा आयोोग
z	 पीीएम रााष्ट्रीीय डाायलि�सि�स काार्ययक्रम 
z	 जननीी शि�शुु सुुरक्षाा काार्ययक्रम (JSSK)
z	 रााष्ट्रीीय बााल स्वाास्थ्य काार्ययक्रम (RBSK)

निष््कर््ष:
समावेशी स््ववास््थ््य देखभाल (Inclusive healthcare) केवल चिकित््ससा उपचार प्रदान करने तक सीमित नहीीं है; यह एक ऐसी 

स््ववास््थ््य देखभाल प्रणाली के सृजन का लक्षष्य रखता है जो प्रत््ययेक व््यक्ति की गरिमा और अधिकारोों का सम््ममान करती है। इसके लिये सभी लोगोों 
की विविध आवश््यकताओं को संबोधित करने की आवश््यकता है (जिनमेें वे लोग भी शामिल हैैं जो हाशिए पर हैैं या कमज़ोर हैैं) और यह 
सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स््ववास््थ््य सेवाएँ सुलभ, सस््तती और सांस््ककृतिक रूप से सक्षम होों। समावेशी स््ववास््थ््य देखभाल न केवल एक 
नैतिक अनिवार््यता है, बल््ककि सभी के लिये बेहतर स््ववास््थ््य परिणाम प्राप््त करने के लिये एक व््ययावहारिक आवश््यकता भी है। स््ववास््थ््य देखभाल 
मेें समावेशिता को अपनाकर, हम अधिक स््वस््थ, अधिक न््ययायसंगत समाज का निर््ममाण कर सकते हैैं जहाँ हर किसी को स््वस््थ एवं पूर््ण जीवन 
जीने का अवसर मिले।
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भारतीय सेना मेें तकनीकी
भारतीय सेना वर््ष 2024 को ‘प्रौद्योगिकी अवशोषण वर््ष’ (Year of 

Technology Absorption) के रूप मेें मना रही है। सैन््य भाषा मेें 
अवशोषण (Absorption) का तात््पर््य मौजूदा संरचनाओं—जिन््हेें विरासत 
प्रणाली (legacy systems) कहा जाता है, मेें प्रौद्योगिकियोों के अधिग्रहण, 
अनुकूलन एवं एकीकरण (acquisition, adaptation and 
integration) से है। इस थीम का चयन स््वयं को रूपांतरित करने के लिये 
प्रौद्योगिकी के अवशोषण पर सेना के दृढ़ फोकस को रेखांकित करता है ताकि युद्ध 
के नए उभरते चरित्र के संदर््भ मेें शत्रुओं से बेहतर स््थथिति मेें रहा जा सके। इस संबंध 
मेें साधन और साध््य की कल््पना आत््मनिर््भरता के दायरे मेें की जा रही है।

अनिश्चितता के इस युग मेें ‘आत््मनिर््भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ के 
लक्षष्य अत््ययंत आवश््यक आपूर््तति शृृंखलाओं मेें व््यवधान या हेरफेर के कारण होने वाले 
जोखिमोों को कम करेेंगे। ये उस तरह की चुनौतियाँ हैैं जिन््होोंने यूक्रेन को रूस के 
साथ संघर््ष मेें कमज़ोर रखा है।

प्रौद्योगिकी का यह अवशोषण मखु््य रूप स े विघटनकारी प्रौद्योगिकी 
(Disruptive Technology- DT) के सदंर््भ मेें होगा जिसमेें कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता (AI), ड्रोन जसैी स््ववायत्त हथियार प्रणालिया,ँ सेेंसर, रोबोटिक््स, अतंरिक्ष 
प्रौद्योगिकी और हाइपरसोनिक हथियार प्रणालिया ँशामिल होोंगी । अमरेिका और 
चीन सहित कई दशेोों न ेDT के क्षेत्र मेें उल्लेखनीय उपलब््धधियाँ हासिल की हैैं। 
भविष््य मेें रणनीतिक प्रतिस््पर्द्धा और सलंग््नताएँ अनिवार््य रूप स ेइस बात स ेतय होोंगी 
कि किसी राष्ट्र के पास इन प्रौद्योगिकियोों को आत््मसात करने की कितनी क्षमता है।

रक्षा क्षेत्र मेें विघटनकारी प्रौद्योगिकी के 
विभिन्न पहलू:
z	 परि�चय:

�	वि�घटनकाारीी प्रौौद्योोगि�कीी उन नवााचाारोंं कोो 
संदर््भभित करती है जो उद्योगोों या क्षेत्ररों के 
मौजूदा परिदृश््य को महत्तत्वपूर््ण रूप से बदल 
देते हैैं, प्रायः पिछली प्रौद्योगिकियोों को 
अप्रचलित बना देते हैैं और पारंपरिक 
अभ््ययासोों को नया आकार प्रदान करते हैैं।

�	रक्षाा क्षेेत्र मेंं, वि�घटनकाारीी प्रौौद्योोगि�कि�योंं मेंं 
युद्ध को व््ययापक रूप से बदल देने, सैन््य 
क्षमताओं को पुनर््परिभाषित करने और 
राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को रूपांतरित 
कर देने की क्षमता है।

z	 वि�शेेषतााएँँ:
�	‘गेेम-चेंंजिं�ंग’ प्रभााव: DT मेंं युुद्ध-क्षेेत्र मेंं 

शक्ति संतुलन को उल्लेखनीय रूप से बदल 
देने वाली नवीन क्षमताओं या दृष्टिकोणोों के 
प्रवेश के माध््यम से युद्ध के तरीके को 
व््ययापक रूप से रूपांतरित कर देने की क्षमता 
है।

�	द्रुुत प्रगति�: वेे प्राायःः AI, रोोबोोटि�क्स, सााइबर 
सुरक्षा, नैनो टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी 
जैसे क्षेत्ररों मेें द्रुत प्रगति से उभरते हैैं, जिससे 
सैन््य क्षमताओं मेें तेज़ी से सुधार होता है।

�	लाागत-दक्षताा: वि�घटनकाारीी प्रौौद्योोगि�कि�याँँ� 
पारंपरिक प्रणालियोों की तुलना मेें लागत-
प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती हैैं, जो 
सेनाओं को कम संसाधनोों के साथ अधिक 
प्रभावशीलता प्राप््त करने मेें सक्षम बनाती हैैं।

z	 वि�घटनकाारीी प्रौौद्योोगि�कि�योंं केे उदााहरण:
�	माानवरहि�त हवााई वााहन 

(Unmanned Aerial 
Vehicles- UAVs): UAVs, 
जिन््हेें आमतौर पर ड्रोन के रूप मेें जाना जाता 
है, ने सैन््य टोही, निगरानी और हमला 
क्षमताओं मेें क््राांति ला दी है। वे त््वरित रूप 
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से खुफिया जानकारी एकत्र करने, सटीक लक्ष्यीकरण और 
परिचालन लचीलेपन मेें सक्षम बनाते हैैं, जिससे सैन््य 
रणनीतियोों एवं चालोों का रूपांतरण हो रहा है।

�	सााइबर युुद्ध (Cyber Warfare): सााइबर युुद्ध मेंं 
शत्रुओं की प्रणालियोों और आधारभूत संरचना को बाधित 
करने, अक्षम करने या उन््हेें क्षति पहुुँचाने के लिये कंप््ययूटर 
नेटवर््क का उपयोग करना शामिल है। साइबर हमले 
महत्तत्वपूर््ण अवसंरचना, संचार नेटवर््क और कमांड-एंड-
कंट्रोल सिस््टम को लक्षित कर सकते हैैं, जिससे राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

�	हााइपरसोोनि�क हथि�याार (Hypersonic 
Weapons): हाइपरसोनिक हथियार मैक 5 (Mach 
5) से अधिक गति से यात्रा करते हैैं, जिससे उन््हेें रोकना 
अत््ययंत कठिन हो जाता है और वे दूरस््थ लक्षष्ययों के विरुद्ध 
द्रुत गति से हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैैं। इन 
हथियारोों मेें प्रतिक्रिया समय को कम कर और परिचालन 
लचीलेपन को बढ़़ाकर पारंपरिक युद्ध के समीकरण को 
बदल देने की क्षमता है।

z	 सैैन्य अभि�याानोंं पर प्रभााव:
�	उन्नत स्थि�िति�जन्य जाागरूकताा: उन्नत सेंंसर, डेेटाा 

एनालिटिक््स और AI जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ 
सेना की स््थथितिजन््य जागरूकता मेें सुधार करती हैैं, जिससे 
सैन््य कमांडरोों को वास््तविक समय मेें सूचित निर््णय लेने 
और गतिशील युद्धक्षेत्र दशाओं के अनुकूल बनने की 
सक्षमता प्राप््त होती है।

�	परि�शुुद्धताा और घाातकताा: वि�घटनकाारीी प्रौौद्योोगि�कि�याँँ� 
परिशुद्धता-निर्देशित युद्ध सामग्री (precision-
guided munitions), स््ववायत्त प्रणाली और उन्नत 
लक्ष्यीकरण क्षमता प्रदान करती हैैं, जिसके परिणामस््वरूप 
सैन््य संचालन मेें अधिक सटीकता एवं घातकता प्राप््त होती 
है जबकि संपार्श्विक क्षति कम हो जाती है।

�	असममि�त युुद्ध: वि�घटनकाारीी प्रौौद्योोगि�कि�याँँ� छोोटेे लेेकि�न 
प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत सैन््य बलोों को साइबर हमले, 
ड्रोन स््ववार््म (drone swarms) और इलेक्ट्रॉनिक 
वारफेयर सहित विभिन्न असममित युद्ध रणनीतियोों के 
माध््यम से पारंपरिक सैन््य शक्तियोों को चुनौती देने मेें सक्षम 
बनाती हैैं।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण मेें ‘आत््मनिर््भर  
भारत’ की प्रासंगिकता:
z	 परि�चय:

�	भाारत उन कुुछ देेशोंं मेंं सेे एक हैै जि�सनेे चौौथीी पीीढ़ीी केे 
लड़़ाकू विमान, परमाणु पनडुब््बबी, सफल सतह से हवा मेें 
मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली, मुख््य 
युद्धक टैैंक (MBT), एक ICBM और एक 
स््वदेशी बैलिस््टटिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का डिज़ाइन 
निर््ममाण एवं उत््पपादन किया है।
�	ऐसीी उच्च-स्तरीीय क्षमतााओं केे प्रदर्शशन केे बाावजूूद रक्षाा 

अधिग्रहण बजट का 50% से अधिक प्रत््यक्ष रूप से 
आयात की ओर जाता है।

�	अन्य 50% (जोो भाारतीीय वि�क्रेेतााओं कोो जााताा हैै) मेंं सेे 
60% हथियार प्रणाली मेें आयातित घटकोों के उपयोग के 
कारण अंतर््रराष्ट्रीय खिलाड़़ियोों को जाता है। मेक-इन-इंडिया 
कार््यक्रम और आत््मनिर््भर भारत को ध््ययान मेें रखते हुए रक्षा 
अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)- 2020 शुरू की गई थी।
�	यह याात्राा ‘सेेल्फ-सफि�शि�येंंट’ सेे ‘सेेल्फ-रि�लाायंंट’, 

फिर ‘को-प्रोडक््शन’ से ‘प्राइवेट सेक््टर पार््टटिसिपेशन’ 
से ‘मेक इन इंडिया’ की ओर आगे बढ़ती हुई अंततः 
‘आत््मनिर््भर भारत’ तक पहुुँची है।

z	 रक्षाा अधि�ग्रहण प्रक्रि�याा (Defence Acquisition 
Procedure- DAP)- 2020:
�	रक्षाा अधि�ग्रहण प्रक्रि�याा- 2020 नेे खरीीद अनुुबंंधोंं मेंं 

50% स््वदेशी सामग्री (indigenous content- 
IC) निर््धधारित की है। भारत मेें रखरखाव और विनिर््ममाण 
सुविधाएँ स््थथापित करने के लिये विदेशी मूल उपकरण 
निर््ममाताओं (OEMs) को प्रोत््ससाहित करने के लिये एक 
नई खरीद श्रेणी— Buy (Global-Manufacture 
in India) — शुरू की गई है।

�	इससेे स्पेेयर पाार्ट्स�स काा आरंंभि�क स्वदेेशीीकरण संंभव होो 
सकेगा। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने विभिन्न ‘सकारात््मक 
स््वदेशीकरण सूचियाँ’ (Positive 
Indigenisation Lists) जारी की हैैं जिनमेें उन 
वस््ततुओं का उल्लेख है जिन््हेें केवल घरेलू स्रोतोों से खरीदा 
जाना चाहिये। 
�	रक्षाा साार्ववजनि�क क्षेेत्र इकााइयोंं (DPSUs) द्वााराा 

लगभग 5,000 वस््ततुओं का आयात किया जाता है और 
तीनोों सेनाएँ इस सूची मेें शामिल हैैं।
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z	 रक्षाा क्षेेत्र मेंं मेेक-इन-इंंडि�याा: ‘मेेक इन इंंडि�याा’ केे रााष्ट्रीीय दृष्टि�कोोण कोो ध्याान मेंं रखतेे हुए और ‘सैैन्य क्षमताा शूून्यताा’ (Military 
Capability Voids) को पूरा करने के लिये पूंजी अधिग्रहण के स्रोत को मोटे तौर पर ‘भारतीय’ या ‘गैर-भारतीय’ मेें वर्गीकृत किया 
गया है।
�	भाारतीीय: कि�सीी उत्पााद कोो ‘भाारतीीय’ केे रूप मेंं वर्गीीकृृत करनेे और ‘मेेक इन इंंडि�याा’ केे दृष्टि�कोोण कोो पूूराा करनेे केे लि�येे वि�क्रेेताा और 

उसकी हथियार प्रणाली को निम््नलिखित मेें से एक या सभी शर््त की पूर््तति करनी होगी: 
�	प्रोोडक्शन लााइन भाारत मेंं स्थाापि�त होो।
�	प्रौौद्योोगि�कीी काा स्वाामि�त्व एक भाारतीीय फर्मम केे पाास होो।
�	भाारतीीयोंं केे लि�येे रोोज़गाार सृृजन कि�याा जााताा होो।
�	करोंं काा भुुगताान भाारत सरकाार कोो कि�याा जााताा होो।
�	आपूूर्ति�ि शृंंखलाा प्रबंंधन भाारत मेंं स्थाापि�त कि�याा गयाा होो।
�	बााज़ाार मेंं एक ‘भाारतीीय ब्रांं�ड’ केे रूप मेंं आताा होो।
�	‘भाारतीीय’ वर्गीीकरण सेे खरीीद कीी प्रााथमि�कताा इस तरह होो सकतीी हैै: -
�	प्रााथमि�कताा- I: भाारत मेंं अभि�कल्पि�ित, वि�कसि�त और वि�नि�र्मि�ित; याा
�	प्रााथमि�कताा- II: भाारत मेंं वि�कसि�त और वि�नि�र्मि�ित; याा
�	प्रााथमि�कताा- III: भाारत मेंं अधि�ग्रहि�त और वि�नि�र्मि�ित; याा
�	प्रााथमि�कताा- IV: एक वि�देेशीी वि�क्रेेताा केे सााथ सााझेेदाारीी, लेेकि�न भाारत मेंं वि�नि�र्मि�ित।

�	‘भाारतीीय’ श्रेेणीी केे अंंतर्गगत उपर्युु�क्त सभीी ‘मेेक इन इंंडि�याा’ केे रााष्ट्रीीय दृष्टि�कोोण कोो पूूराा करेंंगेे और  रक्षाा उत्पाादन वि�भााग द्वााराा इसकाा 
विश्लेषण एवं प्रमाणन किया जाना चाहिये।

�	गैैर-भाारतीीय: जोो उपकरण ‘मेेक इन इंंडि�याा’ केे रााष्ट्रीीय दृष्टि�कोोण कोो पूूराा नहींं करतेे हैंं, उन्हेंं ‘गैैर-भाारतीीय’ केे रूप मेंं वर्गीीकृृत कि�याा 
जाना चाहिये, जहाँ न तो प्रौद्योगिकी भारत मेें आती है और न ही विनिर््ममाण लाइन भारत मेें स््थथापित की जाती है: 
�	क्षमताा प्रदाान करनेे केे लि�येे भाारत मेंं एक अस्थाायीी वि�नि�र्माा�ण लााइन, याा
�	एक वि�देेशीी वि�क्रेेताा सेे प्रत्यक्ष आयाात।
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रक्षा क्षेत्र मेें विभिन्न प्रौद्योगिकी:
z	 सह-वि�काास और सह-उत्पाादन:

�	अत्यााधुुनि�क प्रौौद्योोगि�कीी प्रेेरण एवंं अवशोोषण मेंं सह-वि�काास 
और सह-उत््पपादन को एक अत््ययंत प्रभावी तंत्र के रूप मेें 
देखा जाता है। संयुक्त विकास कार््यक्रमोों मेें ऐसी प्रौद्योगिकी 
तक पहुुँच अत््ययंत कम लागत एवं समय मेें प्राप््त की जाती 
है जिसे व््यक्तिगत रूप से भागीदार कंपनियाँ या देश 
विकसित नहीीं कर सकते थे।

z	 उप-अनुुबंंधीीकरण/अनुुबंंध वि�नि�र्माा�ण:
�	उप-अनुुबंंधीीकरण/अनुुबंंध वि�नि�र्माा�ण (Sub-

C o n t r a c t i n g / C o n t r a c t 
Manufacturing) तब होता है जब एक विदेशी 
विक्रेता निर््ययात के लिये उन देशोों के उद्योगोों से रक्षा-संबंधी 
घटकोों, उप-प्रणालियोों या उत््पपादोों की खरीद करता है जहाँ 
विक्रेता को ऑफसेट दायित््वोों को पूरा करना होता है।

z	 संंयुुक्त उपक्रम:
�	संंयुुक्त उद्यमोंं (Joint Ventures- JVs) कीी 

स््थथापना के माध््यम से प्रौद्योगिकी प्रवाह प्रभावित हो सकता 
है। हालाँकि, संयुक्त उद्यम की सफलता को प्रभावित करने 
वाला निवेश स््तर एक महत्तत्वपूर््ण कारक बना हुआ है।

�	26% तक सीीमि�त वि�देेशीी इक्वि�टीी भाागीीदाारीी वाालेे संंयुुक्त 
उद्यम मेें, मूल उपकरण निर््ममाता (OEMs) सहयोगी 
भागीदारोों को अत््ययाधुनिक प्रौद्योगिकी लाने से रोक सकते हैैं 
क््योोंकि वे अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करते हैैं। 

z	 लााइसेंंस प्रााप्त उत्पाादन:
�	प्रौौद्योोगि�कीी केे अवशोोषण मेंं सक्षम स्थाानीीय रक्षाा उद्योोग कोो 

प्रौद्योगिकी का हस््तताांतरण (Transfer of 
Technology- ToT), जहाँ आपूर््ततिकर््तता और 
प्राप््तकर््तता दोनोों सक्षम संगठन हैैं, यदि सच्ची भावना से लागू 
हो तो स््थथानीय उद्योग प्रौद्योगिकी को आगे और विकसित 
करने मेें सक्षम होगा तथा इसके परिणामस््वरूप मौजूदा 
प्रौद्योगिकी अंतराल को तेज़ी से दूर किया जा सकेगा।

z	 रखरखााव ToT और प्रशि�क्षण:
�	दीीर्घघकाालि�क ग्रााहक सहाायताा गति�वि�धि�याँँ� अनि�वाार्यय होो गई 

हैैं। प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण के लागू स््तर के माध््यम से सिस््टम 

के रखरखाव मेें स््थथानीय औद्योगिक भागीदारोों और 
उपयोगकर््तता एजेेंसियोों का प्रशिक्षण प्रभावी एवं प्रतिबद्ध 
रखरखाव समर््थन सुनिश्चित करता है। साझेदारी के आधार 
पर MRO (Maintenance Repair and 
Overhaul) सुविधा की स््थथापना इस उद्देश््य को प्राप््त 
करने का एक विकल््प हो सकता है।

रक्षा क्षेत्र मेें प्रौद्योगिकी के दोहन से संबद्ध विभिन्न 
चुनौतियाँ:
z	 अनुुसंंधाान एवंं वि�काास व्यय काा नि�म्न स्तर:

�	रक्षाा अनुुसंंधाान एवंं वि�काास (R&D) पर भाारत केे ध्याान 
की कमी और समग्र शोधकर््तता के निम््न घनत््व के 
परिणामस््वरूप भारत अब तक किसी भी महत्तत्वपूर््ण सैन््य 
प्रौद्योगिकी या हथियार प्रणाली को विकसित करने मेें 
असमर््थ रहा है तथा विश्व मेें सैन््य उपकरणोों के सबसे बड़़े 
आयातक देशोों मेें से एक बना हुआ है।
�	भाारत समस्त अनुुसंंधाान एवंं वि�काास पर सकल घरेेलूू 

उत््पपाद का महज 0.8% खर््च करता है और यहाँ प्रति 
मिलियन जनसंख््यया पर 156 शोधकर््तता ही मौजूद हैैं। 
इसकी तुलना मेें संयुक्त राज््य अमेरिका R&D पर 
अपने सकल घरेलू उत््पपाद का 2.8% खर््च करता है 
और वहाँ प्रति मिलियन जनसंख््यया पर 4231 शोधकर््तता 
मौजूद हैैं। इसी प्रकार, चीन सकल घरेलू उत््पपाद का 
2.0% खर््च करता है और वहाँ प्रति मिलियन जनसंख््यया 
पर 1113 शोधकर््तता पाए जाते हैैं, जबकि इज़राइल 
R&D पर अपने सकल घरेलू उत््पपाद का 4.8% 
खर््च करता है और वहाँ प्रति मिलियन जनसंख््यया पर 
8255 शोधकर््तता मौजूद हैैं।

z	 अप्रभाावीी प्राासंंगि�कताा और प्रौौद्योोगि�कीी कीी गहरााई:
�	वि�क्रेेताा (DAP-2020 केे तहत) ऐसेे प्रौौद्योोगि�कीी केे 

हस््तताांतरण की पेशकश कर सकता है जो खरीदे जाने वाले 
उत््पपाद या प्रणाली से प्रत््यक्ष रूप से संबंधित नहीीं हैैं। 
इसलिये, विदेशी विक्रेताओं के प्रस््ततावोों के सतर््क एवं गहन 
जाँच की आवश््यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि पेश की जा रही प्रौद्योगिकी वर््तमान और भविष््य के रक्षा 
अनुप्रयोगोों के लिये प्रासंगिक हो।

https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gdp-calculation-and-base-year#:~:tex
https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gdp-calculation-and-base-year#:~:tex
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z	 लााइसेंंसिं�ंग संंबंंधीी मुुद्देे:
�	प्राायःः यह पाायाा जााताा हैै कि� प्रौौद्योोगि�कीी वि�शेेष वि�देेशीी 

सरकार की मंज़ूरी के अधीन होती है और इसलिये नवीनतम 
प्रौद्योगिकी प्राप््त करना कठिन हो जाता है। अत््ययाधुनिक 
प्रौद्योगिकियोों के कई क्षेत्ररों मेें विदेशी आपूर््ततिकर््तता पेटेेंट, 
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) आदि का हवाला देते 
हुए अपनी प्रौद्योगिकियाँ सौौंपने को तैयार नहीीं होते या इसके 
लिये भारी कीमतेें तय कर सकते हैैं।

�	यहाँँ� तक कि� ऐसेे माामलोंं मेंं भीी जहाँँ� आपूूर्ति�िकर्ताा� एक कीीमत 
पर प्रौद्योगिकी बेचने को तैयार होते हैैं, उनकी संबंधित 
सरकारेें अपने संबंधित निर््ययात नियंत्रण शासन के तहत 
इसकी अनुमति नहीीं देती हैैं।

z	 गुुणक काारक केे नि�र्धाा�रण केे संंबंंध मेंं चिं�ंतााएँँ:
�	चूँँ�कि� प्रौौद्योोगि�कीी अवशोोषण ऑफसेेट समझौौतेे काा एक 

प्रमुख घटक बन जाता है, इसलिये आवश््यक प्रौद्योगिकी 
को स््थथानांतरित करने के इच््छछुक विदेशी आपूर््ततिकर््तता को 
बढ़़ावा देने और प्रेरित करने के लिये, यदि आवश््यक हो तो 
उपयुक्त गुणक कारकोों पर कार््य करने की आवश््यकता पड़ 
सकती है।

�	प्रौौद्योोगि�कीी पर सहमत मूूल्य प्राायःः R&D मेंं वि�देेशीी 
आपूर््ततिकर््तता के पूर््व निवेश, प्रौद्योगिकी के बाज़ार मूल््य या 
भारत मेें प्रौद्योगिकी विकसित करने की लागत पर आधारित 
होता है, जो इसे असंगत रूप से महंगा बनाता है।

z	 सााइबर सुुरक्षाा कीी कमज़ोोरि�याँँ�:
�	रक्षाा क्षेेत्र मेंं डि�जि�टल प्रौौद्योोगि�कि�योंं और नेेटवर्कक सि�स्टम पर 

बढ़ती निर््भरता इसे विभिन्न साइबर खतरोों एवं हमलोों के प्रति 
संवेदनशील बनाती है। सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढाँचे, घटना 
प्रतिक्रिया तंत्र और बढ़ते साइबर जोखिमोों के शमन के लिये 
तैयारियोों का अभाव चुनौतियाँ बढ़ा सकता है।

z	 प्रौौद्योोगि�कीीय अप्रचलन (Technological 
Obsolescence):
�	भाारतीीय सेेनाा द्वााराा उपयोोग कि�येे जाानेे वाालेे उपकरण और 

प््ललेटफ़़ॉर््म सुदीर््घ सेवा जीवन रखते हैैं, जिसके परिणामस््वरूप 
तेज़ी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश््य के साथ मेल 
नहीीं खाते हैैं। आधुनिकीकरण और उन्नयन कार््यक्रमोों मेें देरी 

के कारण सशस्तत्र बल पुरानी या अप्रचलित होती जा रही 
प्रणालियोों के साथ कार््य कर रहे हैैं।
�	कमज़ोोर उद्योोग-अकाादमि�क संंबंंध और वि�देेशीी 

सहयोग से प्राप््त सीमित प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण स््वदेशी 
रक्षा प्रौद्योगिकियोों के विकास मेें बाधक है।

z	 प्रौौद्योोगि�कीी— युुद्ध काा एकमाात्र नि�र्धाा�रक नहींं:
�	नई प्रौौद्योोगि�कि�योंं केे काारण सैैन्य क्रांं�ति� काा सुुझााव देेनेे वाालेे 

विश्लेषकोों का तर््क है कि आधुनिक युद्धक्षेत्र अधिक घातक 
हैैं। हालाँकि, रूस-यूक्रेन और आर्मेनिया-अज़रबैजान 
(नागोर्नो-काराबाख) जैसे हालिया संघर्षषों से पता चलता है 
कि अनुभव की गई वास््तविक घातकता पहले के युद्धधों से 
बहुत अलग नहीीं है। यह इंगित करता है कि यद्यपि 
प्रौद्योगिकीय प्रगति महत्तत्वपूर््ण है, लेकिन वे युद्ध मेें परिणाम 
निर््धधारित करने वाले एकमात्र कारक नहीीं हैैं।

सुचारू प्रौद्योगिकी दोहन सुनिश्चित करने के लिये 
सुझाव:
z	 प्रौौद्योोगि�कीीय, परि�चाालनाात्मक और साामरि�क अनुुकूूलन:

�	युुद्धोंं मेंं तकनीीकीी प्रति�काारीी उपााय कि�सीी शत्रुु द्वााराा नि�योोजि�त 
नवीन प्रौद्योगिकी-सक्षम हथियारोों के प्रदर््शन को तुरंत 
सीमित कर देते हैैं। सबसे महत्तत्वपूर््ण अनुकूलन प्रायः 
तकनीकी नहीीं, बल््ककि परिचालनात््मक और सामरिक होते 
हैैं, यानी, इस पर निर््भर करती है कि कोई सेना विभिन्न स््तरोों 
पर किस प्रकार मुक़ाबला करती है। इनमेें सेनाओं द्वारा अपने 
पास मौजूद उपकरणोों के इस््ततेमाल के तरीके मेें बदलाव 
लाना शामिल है।

�	वर्ततमाान युुद्ध स्थि�िति�योंं मेंं, टैंंक जैैसेे हथि�याार प्लेेटफॉॉर्मोंं कोो 
अधिक उत्तरजीवी बनने के लिये अनुकूलित होना चाहिये। 
इसके लिये रणनीति मेें बदलाव और विभिन्न प्रकार की 
क्षमताओं के व््ययापक एकीकरण की आवश््यकता होगी। 
युद्ध-क्षेत्र मेें भारी मात्रा मेें सेेंसर के नियोजन के साथ इन 
टैैंकोों को छिपाना लगभग असंभव हो गया है।

z	 पाारंंपरि�क तरीीकोंं केे सााथ-सााथ प्रौौद्योोगि�कीीय प्रगति� काा 
उपयोग:
�	पूूर्णणतःः डि�जि�टल समााधाानोंं केे पक्ष मेंं पाारंंपरि�क प्लेेटफॉॉर्मोंं 

को त््ययागने के बजाय प्रौद्योगिकी और इसकी विशेषताओं 
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को भविष््य की योजनाओं के लिये योजना के केेंद्र मेें रखने 
की आवश््यकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो भेद्यताओं 
और संवेदनशीलताओं तथा उनके बीच के अंतर को स््ववीकार 
करने के साथ शुरू होगी।

�	युुद्ध केे मैैदाान मेंं यूूक्रेेन पर रूस काा पलड़ाा भाारीी होोनेे केे 
पीछे एक कारण यह माना जा रहा है कि रूसी सेना द्वारा 
युद्ध लड़ने के पारंपरिक तरीकोों को अपनाया गया है। 
पारंपरिक रक्षा लाइनोों को मज़बूत करने और प्रौद्योगिकीय 
प्रगति पर निर््भर एक सुदृढ़ सैन््य औद्योगिक आधार बनाए 
रखने जैसे पहलू अंततः अधिक मायने रखते हैैं।

z	 नवीीनतम प्रौौद्योोगि�कि�योंं कीी क्षमताा कोो समझनाा:
�	नवीीनतम प्रौौद्योोगि�कि�योंं, उनकीी क्षमताा और जि�स संंदर्भभ मेंं 

उनका उपयोग किया जा सकता है, की समझ होना 
आवश््यक है। प्रौद्योगिकी अवशोषण को इकाई स््तरोों पर 
स््पष्ट रूप से स््वयं को प्रतिबिंबित करना होगा, न कि केवल 
उच्च स््तरोों पर उन््हेें नियंत्रित करने तक सीमित रहेें। 
अत््ययाधुनिक स््तरोों पर प्रौद्योगिकी को नियोजित करने का यह 
लोकतंत्रीकरण सच्चे परिवर््तन की शुरूआत के लिये 
अनिवार््य है।

z	 प्रौौद्योोगि�कीी अवशोोषण मेंं आवश्यक रूप सेे कई पहलूू 
शामिल हैैं:
�	प्रौौद्योोगि�कीी अवशोोषण मेंं आवश्यक रूप सेे कई प्राासंंगि�क 

पहलू शामिल होोंगे जैसे कि संगठनात््मक पुनर््गठन, मानव 
संसाधनोों का प्रबंधन एवं विशेषज्ञञों का संपोषण (न केवल 
उच्च स््तर पर बल््ककि निष््पपादन स््तरोों पर विकेेंद्रीकृत रूप मेें), 
असैन््य एवं सैन््य का संलयन, डेटा अखंडता सुनिश्चित 
करने के लिये एक संरचना एवं नीतियोों का होना और एक 
ऐसी खरीद नीति का होना जो विघटनकारी प्रौद्योगिकियोों पर 
लागू हो।

z	 iDEX और DISC कीी क्षमताा काा दोोहन:
�	सरकाार द्वााराा हााल हीी मेंं कुुछ अत्यंंत व्याावहाारि�क पहलेंं कीी 

गई हैैं, जैसे कि iDEX (innovation for 
Defence Excellence) और DISC 
(Defence India Start-up 
Challenge), जो नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ करेेंगे। 
इन कार््यक्रमोों का उद्देश््य सशस्तत्र बलोों के लिये उत््पपाद 
विकसित करने और देश के भीतर उपलब््ध प्रतिभा का दोहन 

करने के लिये वृहत भारतीय स््टटार््ट-अप पारितंत्र मेें उपलब््﻿ध 
क्षमताओं को लामबंद करना है।

निष््कर््ष:
रक्षा क्षेत्र मेें प्रौद्योगिकी के सफल अवशोषण के लिये एक 

व््ययापक दृष्टिकोण की आवश््यकता है जो न केवल प्रौद्योगिकीय 
चुनौतियोों को बल््ककि संगठनात््मक, मानव संसाधन संबंधी और नीति 
संबंधी पहलुओं को भी संबोधित करे। संगठनात््मक पुनर््गठन, मानव 
संसाधन प्रबंधन, विशेषज्ञता के विकेेंद्रीकरण, असैन््य एवं सैन््य का 
संलयन, डेटा अखंडता सुनिश्चित करने और विघटनकारी प्रौद्योगिकियोों 
के लिये उपयुक्त खरीद नीतियोों को लागू करने पर ध््ययान केेंद्रित करना 
महत्तत्वपूर््ण है। रक्षा प्रतिष्ठान इन स््थथूल स््तर के पहलुओं को संबोधित 
कर नई प्रौद्योगिकियोों को प्रभावी ढंग से अवशोषित एवं एकीकृत कर 
सकते हैैं, जिससे उभरते सुरक्षा परिदृश््य मेें उनकी क्षमताओं एवं पूर््व-
तैयारी/तत््परता मेें वृद्धि हो सकती है।

जलवायु संकट को लैैंगिक रूप  
से तटस््थ बनाना

जलवायु संकट उत््पन्न हो चुका है और इसका प्रभाव सभी पर 
एकसमान रूप से नहीीं पड़ता है। महिलाओं एवं बालिकाओं को विशेष 
रूप से गरीबी की स््थथितियोों मेें और मौजूदा भूमिकाओं, उत्तरदायित््वोों 
एवं सांस््ककृतिक मानदंडोों के कारण विषम रूप से उच्च स््ववास््थ््य 
जोखिमोों का अनुभव होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार््यक्रम 
(UNDP) के अनुसार, किसी आपदा मेें पुरुषोों की तुलना मेें 
महिलाओं और बच्चचों की मृत््ययु की संभावना 14 गुना अधिक होती है। 
भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने अभी हाल के एक निर््णय मेें कहा है 
कि लोगोों को जलवायु परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभावोों से मुक्त होने का 
अधिकार है, जबकि स््वच््छ पर््ययावरण के अधिकार को पहले से ही 
जीवन के अधिकार के दायरे मेें एक मूल अधिकार के रूप मेें मान््यता 
प्राप््त है।
विभिन्न आयामोों मेें महिलाओं के साथ  
जलवायु परिवर््तन का संबंध:
z	 स्वाास्थ्य:

�	प्रााथमि�क देेखभाालकर्ताा� केे रूप मेंं उनकीी भूूमि�काा और 
उनकी जैविक संवेदनशीलता के कारण महिलाएँ प्रायः 
जलवायु संबंधी स््ववास््थ््य जोखिमोों का अधिक सामना करती 
हैैं। वे लू (ग्रीष््म लहर), चरम मौसमी घटनाओं और 
मलेरिया एवं डेेंगू बुखार जैसी वेक््टर-जनित बीमारियोों के 
संक्रमण से स््ववास््थ््य संबंधी चुनौतियोों का अधिक सामना 
कर सकती हैैं।
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z	 गर्भभवतीी महि�लााएँँ और नव माातााएँँ वि�शेेष रूप सेे भेेद्य याा 
असुरक्षित हैैं, जिन््हेें कुपोषण, प्रसव अवधि की जटिलताओं और 
जलवायु आपदाओं के बाद के परिदृश््य मेें मातृ स््ववास््थ््य सेवाओं 
तक सीमित पहुुँच के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

z	 आजीीवि�काा और आय:
�	महि�लााएँँ, वि�शेेष रूप सेे वि�काासशीील देेशोंं केे ग्राामीीण क्षेेत्रोंं 

मेें, अपनी आजीविका के लिये कृषि एवं वानिकी जैसे 
जलवायु-संवेदनशील क्षेत्ररों पर अत््यधिक निर््भर हैैं।

�	जलवाायु ुपरि�वर्ततन से ेप्रेरेि�त काारक, जैसैे ेअप्रत्यााशि�त मौौसम 
पटैर््न, सखूा, बाढ़ एव ंमदृा क्षरण कृषि उत््पपादकता को बाधित 
कर सकत ेहैैं, जिसस ेमहिला किसानोों के लिय ेआय की 
कमी और खाद्य असरुक्षा की स््थथिति उत््पन्न हो सकती है।
�	इसकेे अति�रि�क्त, महि�लााओं कोो प्राायःः ऐसीी अनौौपचाारि�क 

और निम््न वेतन वाली नौकरियोों मेें नियोजित किया 
जाता है जो कम रोज़गार सुरक्षा प्रदान करती हैैं और 
जलवायु-संबंधी व््यवधानोों के प्रति अत््यधिक 
संवेदनशील होती हैैं।

z	 शि�क्षाा और सााक्षरताा:
�	बााढ़ और तूूफ़ाान जैैसीी जलवाायुु संंबंंधीी आपदााएँँ आधाारभूूत 

संरचना को क्षति पहुुँचाने और स््ककूलोों के बंद होने के रूप 
मेें बच्चचों की शिक्षा को बाधित कर सकती हैैं। कई समाजोों 
मेें ऐसे संकटोों के दौरान सुरक्षा चिंताओं या बढ़ती देखभाल 
संबंधी ज़़िम््ममेदारियोों के कारण बालिकाओं को स््ककूल से 
निकाले जाने की संभावना अधिक होती है।

z	 जल और स्वच्छताा व्यवस्थाा:
�	महि�लााएँँ और बाालि�कााएँँ, वि�शेेष रूप सेे ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं, 

प्रायः घरोों मेें जल संग्रहण एवं प्रबंधन के लिये ज़िम््ममेदार 
होती हैैं। जलवायु परिवर््तन के कारण जल की कमी एवं 
उनके प्रदूषण से जल लाने मेें लगने वाला समय एवं श्रम 
बढ़ सकता है, जिससे महिलाओं के लिये शिक्षा, आय सृजन 
और सामुदायिक भागीदारी के अवसर सीमित हो सकते हैैं।
�	इसकेे अलाावाा, स्वच्छ जल और स्वच्छताा सुुवि�धााओं 

तक अपर््ययाप््त पहुुँच महिलाओं के स््ववास््थ््य एवं साफ-
सफाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे जलजनित 
बीमारियोों और मातृ मृत््ययु दर मेें वृद्धि होती है।

जलवायु परिवर््तन का महिलाओं पर प्रभाव:
z	 लिं�ंग आधाारि�त हिं�ंसाा सेे प्रत्यक्ष संंबंंध:

�	ऊर्जाा�, पर्याा�वरण और जल परि�षद (CEEW) कीी वर्षष 
2021 की एक रिपोर््ट से उजागर हुआ है कि 75% भारतीय 
ज़िले बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी जल संबंधी आपदाओं 

की चपेट मेें हैैं। NFHS 5 के आँकड़े से संकेत मिलता 
है कि इन ज़िलोों मेें आधे से अधिक महिलाएँ और बच्चे इन 
जोखिमोों के संपर््क मेें हैैं।
�	हााल केे अध्ययनोंं सेे इन प्रााकृृति�क आपदााओं और 

महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित हिंसा के बीच 
प्रत््यक्ष संबंध की लगातार पुष्टि होती है।

�	संंघर्षष-प्रभाावि�त क्षेेत्रोंं मेंं, जहाँँ� चरम मौौसमीी घटनााओं काा 
खतरा भी अधिक होता है, लिंग-आधारित हिंसा व््ययापक रूप 
से मौजूद होती है।
�	उदााहरण केे लि�ये, ‘जि�नेवाा संेंटर फॉॉर सि�क्यूरि�टीी सेके्टर 

गवर्ननेंस’ के एक सबमिशन मेें दर््ज किया गया है कि 
कोलबंिया, माली और यमन जसेै दशेोों मेें जलवायु 
परिवर््तन, पर््ययावरणीय क्षरण और सघंर््ष के सयंकु्त 
प्रभावोों के कारण महिलाएँ एवं बालिकाए ँविशष रूप 
स ेलिगं आधारित हिसा के प्रति असुरक्षित हैैं।

z	 दीीर्घघकाालि�क ग्रीीष्म लहरोंं काा प्रभााव:
�	पि�छलाा दशक माानव इति�हाास मेंं अब तक काा सबसेे गर्मम 

दशक रहा है और भविष््य मेें भारत जैसे देशोों को अभूतपूर््व 
ग्रीष््म लहरोों (Heat Waves) का सामना करना पड़ 
सकता है। दीर््घघावधिक ग्रीष््म लहरेें गर््भवती महिलाओं के 
लिये विशेष रूप से खतरनाक होती हैैं जो शिशुओं के समय-
पूर््व जन््म और एक्लेम््पसिया (eclampsia) का खतरा 
बढ़ा देती हैैं।

�	इसीी तरह, हवाा मेंं मौौजूूद प्रदूूषकोंं (घर मेंं और बााहर) केे 
संपर््क मेें आने से महिलाओं के स््ववास््थ््य पर असर पड़ता है 
और उनमेें श्वसन एवं हृदय संबंधी रोग उत््पन्न होते हैैं। इससे 
अजन््ममे बच्चे का शारीरिक एवं संज्ञानात््मक विकास भी 
प्रभावित होता है।

�	भाारत मेंं समूूह अध्ययनोंं सेे साामनेे आए आँँकड़ोंं सेे पताा 
चलता है कि PM2.5 मेें प्रत््ययेक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन 
मीटर की वृद्धि से फेफड़ों के कैैंसर का खतरा 9% बढ़ 
जाता है, उसी दिन हृदय संबंधी मौतोों का खतरा 3% और 
स्ट्रोक का खतरा 8% बढ़ जाता है। मनोभ्रंश 
(dementia) के लिये, वार््षषिक PM2.5 मेें 2 
माइक्रोग्राम की वृद्धि से जोखिम 4% बढ़ जाता है।

z	 बााल वि�वााह कीी दरोंं मेंं वृृद्धि�:
�	वि�भि�न्न देेशोंं और भूूभाागोंं मेंं वि�भि�न्न समुुदाायोंं मेंं आपदाा कीी 

स््थथिति से निपटने के एक साधन के रूप मेें बाल विवाह के 
मामलोों मेें वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये बांग््ललादेश, 
इथियोपिया और केन््यया मेें इसे धन या संपत्ति सुरक्षित करने 
के एक साधन के रूप मेें देखा गया है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/nfhs-5-national-report
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�	ऐसेे समुुदाायोंं मेंं आमतौौर पर संंकट काा साामनाा करनेे केे एक 
तंत्र के रूप मेें बालिकाओं को स््ककूल से बाहर निकालने का 
रास््तता भी अपनाया गया है ताकि वे घरेलू कार्ययों मेें मदद कर 
सकेें। संकट का सामना करने के ऐसे उपाय लैैंगिक समानता 
की दिशा मेें हुई प्रगति को दशकोों पीछे ले जाते हैैं और 
समुदायोों की दीर््घकालिक प्रत््ययास््थता एवं अनुकूलन क्षमता 
को नकारात््मक रूप से प्रभावित करते हैैं।

z	 असंंगत बोोझ काा योोग:
�	देेखाा गयाा हैै कि� जलवाायुु परि�वर्ततन सेे प्रेेरि�त चरम मौौसमीी 

घटनाएँ महिलाओं एवं बालिकाओं और उनके रोज़मर््ररा के 
कार्ययों को करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
करती हैैं। यह भी एक कारण है जिससे बालिकाओं को 
स््ककूल छोड़ने के लिये विवश होना पड़ता है।

�	कुुछ देेशोंं मेंं जलाावन लकड़ीी और जल संंग्रहण काा काार्यय 
(जो पारंपरिक रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं को सौौंपा 
जाता रहा है) जलवायु परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभावोों से 
व््ययापक रूप से प्रभावित हुआ है। इससे महिलाओं एवं 
बालिकाओं को कार््य पूरा करने और अपने परिवार का 
भरण-पोषण करने के लिये अपने घरोों से दूर यात्रा करने के 
लिये विवश होना पड़ता है।

z	 ग्रााम सेे शहर प्रवाासन काा प्रभााव:
�	यह भीी देेखाा गयाा हैै कि� चरम मौौसमीी घटनााओं केे 

परिणामस््वरूप कुछ देशोों मेें पुरुषोों के बीच ग्राम से शहर 
प्रवासन (Rural to Urban Migration) की 
वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं पर भूमि संबंधी, घरेलू और 
ऐसे अन््य कार्ययों का भी बोझ आ गया है जो पारंपरिक रूप 
से पुरुषोों द्वारा किये जाते हैैं।

�	इसकेे परि�णाामस्वरूप महि�लााओं केे लि�येे कााम काा बोोझ बढ़ 
जाता है, जबकि उनकी आय मेें कमी आती है क््योोंकि आय 
अर््जजित करने के उनके अवसर लैैंगिक मानदंडोों (जो भूमि 
स््ववामित््व तक उनकी पहुुँच को प्रभावित करते हैैं) के कारण 
सीमित होते हैैं। इससे जलवायु प्रभावोों के प्रति उनकी 
वर््तमान और भविष््य की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

z	 अनुुकूूलन क्षमताा मेंं कमीी:
�	औपचाारि�क अर्थथव्यवस्थाा मंें महि�लााओं केे कम एकीीकृृत होोनेे 

के कारण महिलाओं और पुरुषोों की अनुकूलन क्षमता भिन्न 
होती है, जो फिर निर््णय लने ेकी प्रक्रियाओं मेें महिलाओं की 
स््थथिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिय,े एंटीगआु 
और बारबडुा मेें परुुषोों की तुलना मेें महिलाए ँअनौपचारिक 
पर््यटन-संबधंी गतिविधियोों स ेआय उत््पन्न करने की अधिक 
सभंावना रखती हैैं, लकेिन तफ़ूान जैसी चरम मौसमी 
घटनाओं मेें उनकी अनकूुलन क्षमता कम हो जाती है।

�	अपनेे एक सबमि�शन मेंं ILO नेे इस बाात पर प्रकााश 
डाला है कि अनौपचारिक रोज़गार कार््यस््थल पर 
स््ववास््थ््य एवं सुरक्षा तंत्र तक पहुुँच को प्रभावित करता 
है, जिससे जलवायु संबंधी आपदा की स््थथिति मेें 
अनौपचारिक कामगारोों के लिये जोखिम बढ़ जाता है।

z	 वि�भि�न्न वि�भेेदक काारकोंं कीी ‘इंंटरसेेक्शनाालि�टीी’:
�	LGBTQIA समुुदााय और आदि�वाासि�योंं जैैसेे 

अधिकांश हाशिए पर स््थथित समूहोों के मामलोों मेें, सामाजिक 
कारकोों के बहुआयामी ‘इंटरसेक््शन’ के कारण जलवायु 
परिवर््तन के प्रभावोों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता कम 
हो जाती है, जो उन््हेें ऐसे प्रभावोों के प्रति अधिक संवेदनशील 
बनाती है। यह स््थथिति तब है जबकि महिलाओं और 
आदिवासी लोगोों को पारंपरिक एवं स््वदेशी ज्ञान के संरक्षक 
के रूप मेें चिह्नित किया जाता है।

z	 कृृषि� क्षेेत्र मेंं महि�लााओं पर जलवाायुु परि�वर्ततन काा प्रभााव:
�	खााद्य असुुरक्षाा कीी वृृद्धि�:

�	महि�लााएँँ घरोंं और समुुदाायोंं मेंं खााद्य उत्पाादन, 
प्रसंस््करण एवं वितरण मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती 
हैैं। जलवायु परिवर््तन के विभिन्न प्रभाव (जैसे कि 
फसल की विफलता, जल की कमी और वर््षषा के पैटर््न 
मेें बदलाव) महिलाओं की अपने परिवारोों के लिये 
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता को प्रत््यक्षतः 
प्रभावित कर सकते हैैं।
�	लघुु और सीीमांं�त भूूमि�धाारक परि�वाारोंं मेंं, जबकि� 

पुरुषोों को नहीीं चुकाए गए ऋण के कारण 
सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है 
(जिसके कारण फिर प्रवासन, भावनात््मक संकट 
और कभी-कभी आत््महत््यया की स््थथिति बनती है), 
महिलाओं को घरेलू कार््य के अधिक बोझ, खराब 
स््ववास््थ््य और अंतरंग साथी द्वारा वृहत हिंसा का 
सामना करना पड़ता है।

�	चरम मौौसमीी घटनााओं सेे खेेतीी काार्योंं कोो बााधाा:
�	मौौसम केे बदलतेे पैैटर्नन और चरम घटनााओं काा कृृषि� 

कार््य मेें महिलाओं की भूमिका पर गहरा प्रभाव पड़ता 
है। परिवर््तनशील वर््षषा और लंबे समय तक सूखे के 
कारण फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिससे 
खेती पर निर््भर परिवारोों के लिये खाद्य सुरक्षा खतरे मेें 
पड़ जाती है।

�	महि�लााएँँ परंंपराागत रूप से ेखेते मंें होोने ेवााले ेकाामकााज 
मेें अभिन्न भमूिका निभाती रही हैैं और प्रायः फसलोों 
की दखेभाल एवं घरेलू खाद्य आपरू््तति के प्रबंधन के लिये 
ज़िम््ममेदार होती हैैं। इसके परिणामस््वरूप इन व््यवधानोों 
का उन््हेें अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/world-of-work-report-ilo
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�	आर्थि�िक नि�हि�ताार्थथ:
�	कृृषि� मेंं संंलग्न महि�लााओं पर जलवाायुु परि�वर्ततन केे पर्याा�प्त आर्थि�िक प्रभााव पड़तेे हैंं। बााढ़ एवंं चरम मौौसमीी घटनााएँँ फसलोंं और 

अवसंरचना को तबाह कर सकती हैैं, जिससे महिलाओं को परिवार की देखभाल और वैकल््पपिक आय सृजन को प्राथमिकता देने 
के लिये विवश होना पड़ता है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की पैदावार मेें कमी से आय मेें कमी आती है, जिससे 
मौजूदा लैैंगिक असमानताएँ और बढ़ जाती हैैं।

�	संंसााधनोंं कीी कमीी केे काारण भेेद्यताा/असुुरक्षाा कीी वृृद्धि�:
�	सांं�स्कृृति�क माानदंंड और भेेदभाावपूूर्णण प्रथााएँँ महि�लााओं कीी भूूमि� स्वाामि�त्व (जोो कृृषि� मेंं एक महत्त्वपूूर्णण संंपत्ति� हैै) तक पहुँँच मेंं बााधाा 

डालती हैैं। संपत्ति पर महिलाओं के नियंत्रण की कमी के कारण साख, ऋण और बीमा तक उनकी पहुुँच सीमित हो जाती है, जिससे 
वे जलवायु-प्रेरित हानियोों के प्रति भेद्य हो जाती हैैं।
�	UN FAO केे अनुुसाार, यदि� महि�लााओं कोो पुुरुषोंं केे समाान उत्पाादक संं सााधनोंं तक पहुँँच प्रााप्त होो तोो वेे अपनेे खेेतोंं मेंं 

पैदावार को 20-30% तक बढ़़ा सकती हैैं।
�	चरम मौौसमीी घटनााओं और उसकेे बााद जल चक्र पैैटर्नन मेंं बदलााव सेे सुुरक्षि�त पेेयजल तक पहुँँच गंंभीीर रूप सेे प्रभाावि�त होोतीी हैै, 

जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये जल संग्रहण का श्रम बढ़ जाता है और उनके पास उत््पपादक कार््य एवं स््ववास््थ््य देखभाल 
के लिये समय कम हो जाता है।
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जलवायु संकट को लिंग-तटस््थ बनाने के लिये कौन-
से कदम उठाए जाने की आवश््यकता है?
z	 महि�लााओं केे बहुआयाामीी सशक्तीीकरण कोो बढ़ाावाा देेनाा:

�	यदि� हम वैैश्वि�क ताापमाान वृृद्धि� कोो 1.5 डि�ग्रीी सेेल्सि�ियस 
तक सीमित रखने के पेरिस समझौत ेके लक्षष्य को प्राप््त 
करना चाहते हैैं तो जलवायु कार््रवाई के लिये शत प्रतिशत 
आबादी की संलग््नता की आवश््यकता है। इसके साथ ही, 
महिलाओं को सशक्त बनाने का अर््थ होगा बेहतर जलवायु 
समाधान जहाँ देखा गया है कि जब महिलाओं को पुरुषोों के 
समान संसाधनोों तक पहुुँच प्रदान की गई तो उन््होोंने अपनी 
कृषि उपज मेें 20% से 30% की वृद्धि दर््ज की।

z	 स्वयंं सहाायताा समूूहोंं केे मााध्यम सेे स्थाानीीय समााधाानोंं कोो 
प्रोत््ससाहित करना:
�	आदि�वाासीी और ग्राामीीण महि�लााएँँ वि�शेेष रूप सेे पर्याा�वरण 

संरक्षण मेें सबसे आगे रही हैैं। महिलाओं और महिला समूहोों 
(स््वयं सहायता समूहोों और किसान उत््पपादक संगठनोों 
) को ज्ञान, उपकरण एवं संसाधनोों तक पहुुँच प्रदान करने 
से स््थथानीय समाधानोों का उभार प्रेरित होगा। ग्रामीण और 
शहरी क्षेत्ररों मेें अनुकूलन के उपाय आवश््यक रूप से अलग-
अलग होोंगे क््योोंकि गर्मी, वायु प्रदूषण और जल एवं खाद्य 
तक पहुुँच संदर््भ के अनुसार अलग-अलग होगी।

z	 लिं�ंग-वि�भााजि�त डेेटाा एकत्र करनाा:
�	परि�वर्ततन कीी एजेंंट केे रूप मेंं महि�लााओं कीी भूूमि�काा कोो 

उनकी समस््त विविधता मेें बेहतर रूप से समझने के लिये 
अधिक व््ययापक एवं आमतौर पर प्रयोज््य लिंग-विभाजित 
डेटा संग्रह करने की आवश््यकता है। वर््तमान मेें परिवर््तन के 
एजेेंट के रूप मेें महिलाओं और पुरुषोों की विभिन्न 
भूमिकाओं के उदाहरण संदर््भ-विशिष्ट हैैं।

�	इस प्रकाार, इन आँँकड़ोंं सेे आमतौौर पर प्रयोोज्य नि�ष्कर्षष 
निकालने मेें महिलाओं के अनुभव और व््यवहार को समरूप 
बनाना शामिल होगा, जो कि महिलाओं की विविधता और 
परिवर््तन के एजेेंटोों के रूप मेें उनकी भूमिका को प्रभावित 
करने वाले सांस््ककृतिक रूप से विशिष्ट संदर्भभों की अधिकता 
को देखते हुए समस््ययाजनक है।

z	 दीीर्घाा�वधि�क ग्रीीष्म लहरोंं केे प्रभााव कोो कम करनाा:
�	आउटडोोर काामगाारोंं, गर्भभवतीी महि�लााओं, नवजाात शि�शुु और 

वृद्ध जनोों जैसे कमज़ोर समूहोों पर दीर््घघावधिक ग्रीष््म लहर 
के प्रभाव को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिये। कई 
भारतीय शहरोों के आँकड़े से संकेत मिलता है कि ग्रीष््म 

लहरोों के दौरान मृत््ययु के मामलोों मेें वृद्धि हुई है, भले ही उन््हेें 
आधिकारिक तौर पर दर््ज नहीीं किया जाता हो। उल्लेखनीय 
है कि उत््पपादकता मेें कमी का असर छोटे और बड़़े व््यवसायोों 
के साथ-साथ व््ययापक रूप से अर््थव््यवस््थथा पर भी पड़ता है।

�	ग्रीीष्म लहर कीी चेेताावनीी जाारीी करनाा (स्थाानीीय ताापमाान एवंं 
आर्दद्रता के आधार पर), आउटडोर काम एवं स््ककूल के समय 
को समायोजित करना, स््ववास््थ््य प्रतिष्ठानोों मेें शीतलन कक्ष 
प्रदान करना, सार््वजनिक पेयजल सुविधाएँ सुनिश्चित करना 
और हीट स्ट्रोक से पीड़़ित लोगोों का तुरंत इलाज करना 
आदि मौतोों को कम करने मेें मदद कर सकते हैैं।

z	 शहरीी स्थाानीीय नि�काायोंं और नगरपाालि�कााओं कोो शाामि�ल 
करना:
�	संंवेेदनशीील ज़ि�लोंं मेंं शहरीी स्थाानीीय नि�काायोंं, नगर 

निगमोों और ज़िला अधिकारियोों को एक योजना का निर््ममाण 
करने और प्रमुख कार््ययान््वयनकर््तताओं को प्रशिक्षण एवं 
संसाधन प्रदान करने की आवश््यकता है। इसके अलावा, 
शहरोों मेें वृक्ष आवरण बढ़ाना, कंक्रीट को कम करना, 
हरित-नील स््थथानोों को बढ़़ाना और प्रतिकूल मौसमी प्रभावोों 
को बेहतर ढंग से झेलने मेें सक्षम आवासोों को डिज़ाइन 
करना शहरी योजना मेें शामिल दीर््घकालिक कार््य होोंगे।
�	उदयपुुर मेंं महि�लाा हााउसिं�ंग ट्रस्ट नेे दि�खाायाा कि� नि�म्न 

आय वाले घरोों की छतोों को परावर््तक सफेद रंग से 
रंगने से घर के अंदर का तापमान 3-4 डिग्री सेल््ससियस 
तक कम हो गया और जीवन की गुणवत्ता मेें सुधार 
हुआ।

z	 प्रमुुख जल संंसााधनोंं काा माानचि�त्रण:
�	जल कीी कमीी हमाारेे अस्ति�ित्व केे लि�येे संंभवतःः सबसेे 

बड़़ा खतरा है और इसके लिये ठोस सामाजिक कार््रवाई की 
ज़रूरत है। भारत मेें परंपरागत रूप से वर््षषा जल संचयन एवं 
भंडारण के लिये तालाबोों और नहरोों की प्रणाली के रूप मेें 
सबसे उन्नत प्रणालियोों मेें से एक मौजूद थी।

�	तमि�लनााडुु केे कुुछ ज़ि�लोंं मेंं एम.एस. स्वाामीीनााथन रि�सर्चच 
फाउंडेशन द्वारा किये गए कार््य से परिलक्षित हुआ है कि 
पंचायतेें भौगोलिक सूचना प्रणालियोों का उपयोग कर 
प्रमुख जल स्रोतोों का मानचित्रण कर सकती हैैं, भेद्यताओं 
एवं जलवायु खतरोों की पहचान कर सकती है और सरकारी 
योजनाओं एवं संसाधनोों को निर्देशित कर जल तक पहुुँच मेें 
सुधार के लिये एक स््थथानीय योजना विकसित कर सकती 
हैैं। 
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z	 स्थाानीीय स्तर पर क्षेेत्रोंं और सेेवााओं काा अभि�सरण:
�	क्षेेत्रोंं एवंं सेेवााओं काा अभि�सरण और काार्योंं काा 

प्राथमिकताकरण गाँव या पंचायत स््तर पर सबसे प्रभावी ढंग 
से किया जा सकता है। शक्तियोों एवं वित्त का हस््तताांतरण और 
पंचायत एवं स््व सहायता समूह के सदस््योों की क्षमता 
निर््ममाण मेें निवेश करना भारत का यह प्रदर््शशित करने का 
तरीका हो सकता है कि सामुदायिक नेतृत््व मेें और 
भागीदारीपूर््ण तरीके से प्रत््ययास््थता का निर््ममाण कैसे किया 
जाए।

z	 NAPCC और SAPCC केे दाायरेे काा वि�स्ताार करनाा:
�	जलवाायुु परि�वर्ततन पर सभीी रााज्य-काार्यय योोजनााओं मेंं एक 

लैैंगिक दृष्टिकोण लागू करने की आवश््यकता है। जलवायु 
परिवर््तन पर राष्ट्रीय कार््ययोजना (NAPCC) और 
जलवायु परिवर््तन पर राज््य कार््ययोजना (SAPCC) 
महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावोों को उजागर करती है, 
लेकिन प्रायः उन््हेें पीड़़ितोों के रूप मेें चित्रित करने की भूल 
करती है, जिसमेें वृहत लैैंगिक गतिशीलता की समक्ष का 
अभाव होता है।

�	SAPCC केे जाारीी पुुनरीीक्षण केे लि�येे अनुुशंंसााओं मेंं 
रूढ़िवादिता से आगे बढ़ने, सभी लिंगोों की भेद्यताओं को 
चिह्नित करने और लिंग-रूपांतरणकारी रणनीतियोों को लागू 
करने की आवश््यकता पर बल दिया गया है ताकि जलवायु 
अनुकूलन के लिये एक व््ययापक एवं समतामूलक दृष्टिकोण 
सुनिश्चित किया जा सके।

निष््कर््ष:
महिलाओं पर जलवायु परिवर््तन का प्रभाव बहुआयामी एवं 

असंगत है, जो मौजूदा लैैंगिक असमानताओं और भेद्यताओं को बढ़़ा 
रहा है। आजीविका से लेकर स््ववास््थ््य, शिक्षा और विस््थथापन तक, 
महिलाओं को जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों के प्रति अनुकूलन एवं 
शमन मेें गंभीर बोझ उठाना पड़ता है। इन लैैंगिक प्रभावोों को संबोधित 
करने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश््यकता है जो महिला 
सशक्तीकरण, संसाधनोों तक पहुुँच और निर््णय लेने की प्रक्रियाओं मेें 
सार््थक भागीदारी को प्राथमिकता दे। महिलाओं के समक्ष विद्यमान 
अनूठी चुनौतियोों को चिह्नित कर और उनका समाधान कर, हम 
प्रत््ययास््थता को बढ़़ावा दे सकते हैैं, लैैंगिक समानता को प्रोत््ससाहित कर 
हैैं तथा सभी के लिये अधिक संवहनीय एवं समतामूलक भविष््य का 
निर््ममाण कर सकते हैैं।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: भविष््य हेतु  
भारत की तैयारी

भारत वर््तमान मेें इलेक्ट्रिक वाहनोों (Electric 
Vehicles- EVs) को लेकर एक उत््ससाह अनुभव कर रहा है 
जो स््वच््छ परिवहन के संभावित भविष््य की ओर लेकर जाएगा। 
EVs की ओर यह संक्रमण हमारे शहरोों मेें उत््सर््जन को कम कर 
महत्तत्वपूर््ण पर््ययावरणीय लाभ प्रदान करने की आशा जगाता है।

हालाँकि, ई-मोबिलिटी की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने 
के लिये कुछ प्रमुख क्षेत्ररों पर ध््ययान देना अत््ययंत आवश््यक है। इसमेें 
भारत का ऊर््जजा मिश्रण (energy mix), चार््जििंग अवसंरचना का 
विकास, घरेलू बैटरी विनिर््ममाण और उत्तरदायी बैटरी निपटान अभ््ययास 
शामिल हैैं। ये सभी भारत मेें एक सुदृढ़ एवं संवहनीय ई-मोबिलिटी 
पारितंत्र के निर््ममाण के लिये अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण पहलू हैैं।

ई-मोबिलिटी:
z	 इलेेक्ट्रि�िक मोोबि�लि�टीी (Electric mobility- 

e-mobility) एक ऐसी विधि है जो विभिन्न प्रकार के 
वाहनोों को ऊर््जजा प्रदान करने के लिये आंशिक या पूर््ण रूप से 
विद्युत प्रणोदन का उपयोग करती है। इसके उदाहरणोों मेें 
कार, बस और साइकिल एवं स््ककूटर जैसे व््यक्तिगत वाहन 
शामिल हैैं। ई-मोबिलिटी के दो मुख््य प्रकार हैैं: शुद्ध इलेक्ट्रिक 
और हाइब्रिड।

z	 इलेेक्ट्रि�िक वााहन:
�	इलेेक्ट्रि�िक वााहन (EVs) इलेेक्ट्रि�िक मोोटरोंं द्वााराा 

संचालित होते हैैं जो बैटरी मेें संग्रहित ऊर््जजा का उपयोग करते 
हैैं। EVs मेें आंतरिक दहन इंजन (ICE) के बजाय 
एक इलेक्ट्रिक मोटर मौजूद होती है।

�	चूँँ�कि� EVs बि�जलीी सेे चलतेे हैंं, वााहन केे टेेलपााइप सेे 
कोई उत््सर््जन नहीीं होता है; यानी इसमेें शून््य टेलपाइप 
उत््सर््जन होता है और इसमेें फ््ययूल पंप, फ््ययूल लाइन या फ््ययूल 
टैैंक जैसे घटक शामिल नहीीं होते हैैं।

�	EVs प्रत्यक्ष रूप सेे सतत् वि�काास लक्ष्य 7 (SDG 
7) मेें योगदान करते हैैं, जिसका उद्देश््य सभी के लिये 
सस््तती, विश्वसनीय एवं संवहनीय ऊर््जजा तक पहुुँच 
सुनिश्चित करना है।

�	EVs जीीवााश्म ईंधन पर नि�र्भभरताा कम करतेे हुए 
नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों के उपयोग को बढ़़ावा देते हैैं 
और COP26 जलवायु शिखर सम््ममेलन मेें भारत द्वारा 
व््यक्त ‘पंचामृत’ लक्षष्ययों मेें योगदान करते हैैं।
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z	 भाारत मेंं ई-मोोबि�लि�टीी कीी वर्ततमाान स्थि�िति�:
�	ऊर्जाा� दक्षताा ब्यूूरोो (Bureau of Energy Efficiency- BEE) केे अनुुसाार, भाारत मेंं इलेेक्ट्रि�िक वााहन उद्योोग अभीी बहुत 

पीछे है और कुल वाहन बिक्री मेें 1% से भी कम की हिस््ससेदारी रखता है।
�	वर्ततमाान मेंं भाारतीीय सड़कोंं पर पाारंंपरि�क वााहनोंं काा प्रभुुत्व हैै और लगभग 0.4 मि�लि�यन इलेेक्ट्रि�िक दोोपहि�याा वााहन और कुुछ हज़ाार 

इलेक्ट्रिक कारेें ही मौजूद हैैं।
z	 EVs केे लि�येे लक्ष्य: नीीति� आयोोग कीी रि�पोोर्टट केे अनुुसाार, भाारत सरकाार वर्षष 2030 तक बसोंं केे लि�येे 40 प्रति�शत, नि�जीी काारोंं केे 

लिये 30 प्रतिशत, वाणिज््ययिक वाहनोों के लिये 70 प्रतिशत और दोपहिया वाहनोों के लिये 80 प्रतिशत तक EVs अपनाने का 
लक्षष्य रखती है।

EVs क््योों महत्तत्वपूर््ण हैैं?
z	 पर्याा�वरणीीय लााभ: EVs मेंं ग्रीीनहााउस गैैस उत्सर्जजन कोो उल्लेेखनीीय रूप सेे कम करनेे और जलवाायुु परि�वर्ततन सेे नि�पटनेे कीी क्षमताा 

है।
�	EVs जीीवााश्म ईंधन इंंजन सेे संंचाालि�त वााहनोंं केे वि�परीीत शूून्य टेेलपााइप उत्सर्जजन उत्पन्न करतेे हैंं।
�	EVs काार्बबन डााइऑक्सााइड (CO2) और अन्य प्रदूूषकोंं कोो कम करनेे मेंं मदद करतेे हैंं जोो वाायुु प्रदूूषण, धुंं�ध (smog) और ग्लोोबल 

वार््मििंग मेें योगदान करते हैैं।
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�	EVs नााइट्रोोजन ऑक्सााइड (NOx), पाार्टि�िकुुलेेट 
मैटर (PM) और वाष््पशील कार््बनिक यौगिक 
(volatile organic compounds- 
VOCs) जैसे हानिकारक प्रदूषकोों को कम करने मेें मदद 
करते हैैं।
�	इसकाा साार्ववजनि�क स्वाास्थ्य पर प्रत्यक्ष सकााराात्मक 

प्रभाव पड़ता है, क््योोंकि स््वच््छ हवा श्वसन और हृदय 
संबंधी रोगोों के जोखिम को कम करती है।

z	 ऊर्जाा� वि�वि�धताा और सुुरक्षाा: EVs तेेल आयाात पर नि�र्भभरताा 
को कम कर ऊर््जजा विविधता मेें योगदान करते हैैं।
�	बि�जलीी ग्रि�ड कोो सौौर और पवन जैैसेे नवीीकरणीीय स्रोोत 

सहित ऊर््जजा स्रोतोों के मिश्रण से संचालित किया जा सकता 
है। इस प्रकार, EVs परिवहन को स््वच््छ एवं अधिक 
संवहनीय ऊर््जजा विकल््पोों की ओर स््थथानांतरित करने का 
अवसर प्रदान करते हैैं।

z	 प्रौौद्योोगि�कीीय उन्नति� और रोोज़गाार सृृजन: EVs केे वि�काास 
एवं अंगीकरण से बैटरी प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन और 
चार््जििंग अवसंरचना जैसे क्षेत्ररों मेें प्रौद्योगिकीय उन्नति हुई है।
�	इन उन्नति�योंं सेे न केेवल ऑटोोमोोटि�व क्षेेत्र कोो लााभ हुए हैंं 

बल््ककि इनके अन््य व््ययापक अनुप्रयोग भी हैैं, जैसे 
नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों के लिये ऊर््जजा भंडारण और ग्रिड 
स््थथिरता।

�	इलेेक्ट्रि�िक मोोबि�लि�टीी बैैटरीी नि�र्माा�ण, नवीीकरणीीय ऊर्जाा� और 
चार््जििंग अवसंरचना जैसे क्षेत्ररों मेें रोज़गार एवं नवाचार 
उत््पन्न कर रही है।

z	 दीीर्घघकाालि�क लाागत बचत: इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं कीी परि�चाालन 
लागत कम होती है, क््योोंकि बिजली आमतौर पर गैसोलीन या 
डीजल की तुलना मेें सस््तती होती है।
�	इसकेे अलाावाा, EVs मेंं मूूविं�ंग पाार्ट्स�स कम होोतेे हैंं और इन्हेंं 

कम रखरखाव की आवश््यकता होती है, जिसके 
परिणामस््वरूप समय के साथ सर््वविसिंग एवं मरम््मत मेें कम 
खर््च करना पड़ता है।

z	 शहरोंं मेंं भीीड़भााड़ कम करनाा: इलेेक्ट्रि�िक वााहन सााझाा 
मोबिलिटी (shared mobility) और कॉम््पपैक््ट 
डिज़़ाइन को बढ़़ावा देकर शहरोों मेें भीड़ कम करने मेें मदद कर 
सकते हैैं।

�	सााझाा मोोबि�लि�टीी सेे ताात्पर्यय हैै वााहनोंं काा उपयोोग व्यक्ति�गत 
संपत्ति के बजाय सेवा के रूप मेें करना। इससे सड़क पर 
वाहनोों की संख््यया और पार््कििंग स््थल की आवश््यकता कम 
हो सकती है।

�	कॉॉम्पैैक्ट डि�ज़ााइन सेे ताात्पर्यय हैै छोोटेे और हल्केे वााहनोंं काा 
उपयोग, जो शहरी स््थथानोों मेें अधिक आसानी से फिट हो 
सकते हैैं। इससे भीड़भाड़ और उत््सर््जन को कम किया जा 
सकता है।

�	लघुु इंंट्राा-सि�टीी दूूरीी, डेे-ट्रि�प्स और इसीी तरह कीी अन्य 
यात्राओं के लिये नवोन््ममेषी एवं भविष््ययोन््ममुखी स््ममार््ट 
EVs को बड़़ी बैटरी की आवश््यकता नहीीं होगी। इसका 
अर््थ यह है कि उन््हेें रिचार््ज करने मेें कम समय लगेगा और 
कम लागत आएगी।

भारत मेें ई-मोबिलिटी से संबद्ध प्रमुख उभरती हुई 
चुनौतियाँ:
z	 सीीमि�त पर्याा�वरणीीय लााभ:

�	जीीवााश्म ईंधन आधाारि�त बि�जलीी उत्पाादन पर भाारत कीी 
वर््तमान निर््भरता इलेक्ट्रिक वाहनोों से जुड़़े संभावित 
पर््ययावरणीय लाभोों को काफी हद तक कम कर देती है।
�	इंंडि�याा एनर्जीी आउटलुुक 2021 केे अनुुसाार, यदि� भाारत 

अपने वर््तमान ऊर््जजा मिश्रण (जीवाश््म ईंधन के 75 
प्रतिशत प्रभुत््व के साथ) को जारी रखता है तो संभव 
है कि EVs की ओर संक्रमण से कार््बन उत््सर््जन मेें 
उल्लेखनीय कमी नहीीं आएगी।

z	 रेंंज संंबंंधीी चिं�ंताा और अवसंंरचनाात्मक बााधााएँँ:
�	रेंंज संंबंंधीी चिं�ंताा सेे ताात्पर्यय गााड़ीी चलाातेे समय बैैटरीी चाार्जज 

खत््म होने के भय या चिंता से है। EVs अंगीकरण के लिय े
सीमित ड्राइविंग रेेंज एक महत्तत्वपूर््ण चुनौती है।
�	भाारत केे वि�द्युुत मंंत्राालय कीी एक रि�पोोर्टट केे अनुुसाार 

भारत मेें राजमार्गगों पर प्रत््ययेक 25 किमी पर एक 
चार््जििंग स््टटेशन का होना निर््ददिष्ट किया गया है। 
हालाँकि, वर््ष 2023 तक की स््थथिति के अनुसार भारत 
मेें लगभग 1,800 चार््जििंग स््टटेशन ही उपलब््ध हैैं, 
जिनमेें से अधिकांश दिल्ली, मुंबई और बेेंगलुरु जैसे 
प्रमुख शहरोों मेें केेंद्रित हैैं।

�	इसकेे अति�रि�क्त, पाारंंपरि�क वााहनोंं मेंं ईंधन भरनेे मेंं लगनेे 
वाले समय की तुलना मेें चार््जििंग मेें अधिक लंबा समय 
लगता है।
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�	चाार्जिं�ंग स्टेेशन स्थाापि�त करनाा महंंगाा हैै, जि�सकेे लि�येे भूूमि� 
और प्रौद्योगिकी मेें पर््ययाप््त निवेश की आवश््यकता होती है। 
EVs के व््ययापक अंगीकरण से शीर््ष मांग घंटोों के दौरान 
बिजली ग्रिड पर भी दबाव पड़ सकता है।

z	 उच्च टाायर उत्सर्जजन (Higher Tyre Emissions):
�	EVs पाारंंपरि�क वााहनोंं कीी तुुलनाा मेंं भाारीी होोतेे हैंं जोो 

संभावित रूप से टायरोों से पार््टटिकुलेट मैटर के अधिक 
उत््सर््जन की ओर ले जाते हैैं। इससे EVs से प्राप््त टेलपाइप 
उत््सर््जन मेें कमी के कुछ लाभ घट जाते हैैं।

z	 बैैटरीी नि�र्भभरताा और आपूूर्ति�ि शृंंखलाा संंबंंधीी मुुद्देे:
�	भाारत घरेेलूू बैैटरीी वि�नि�र्माा�ण मेंं पीीछेे हैै और आयाात पर 

अत््यधिक निर््भर है। ग््ललोबल इलेक्ट्रिक व््हहीकल 
आउटलुक 2022 के अनुसार यह अपने कुल आयात 
का 77 प्रतिशत चीन से प्राप््त करता है।

�	इससेे भवि�ष्य मेंं बैैटरीी कीी कीीमतोंं मेंं वृृद्धि� केे बाारेे मेंं, वि�शेेष 
रूप से कुछ कच्चे माल के सीमित भौगोलिक स्रोतोों को 
देखते हुए, चिंताएँ पैदा होती हैैं।
�	उल्लेेखनीीय हैै कि� भाारत मेंं जैैव ईंधन (Biofuel) 

का विकास उस तरह से नहीीं हो पाया है जैसा 
ब्राजील मेें हुआ है। यह स््थथिति मुख््य रूप से भारत मेें 
जैव ईंधन के फीडस््टटॉक की कमी के कारण है।

�	इसकेे अति�रि�क्त, उत्तरदाायीी बैैटरीी नि�पटाान केे लि�येे एक 
सुदृढ़ प्रणाली अभी तक स््थथापित नहीीं की गई है, जो 
संभावित पर््ययावरणीय खतरा उत््पन्न करती है।

�	काार्बबन सीीमाा समाायोोजन तंंत्र (Carbon Border 
Adjustment Mechanism- CBAM): 
यूरोपीय संघ (EU) द्वारा CBAM के कार््ययान््वयन से 
हमारे कई उद्योग प्रभावित होोंगे। CBAM उन विकासशील 
देशोों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है जो अमीर 
देशोों को निर््ययात करने पर निर््भर हैैं।

EVs अंगीकरण को बढ़़ावा देने के लिये कुछ प्रमुख 
सरकारी पहलेें:
z	 नई इलेेक्ट्रि�िक वााहन नीीति� 2024
z	 इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं काा तीीव्र अंंगीीकरण और वि�नि�र्माा�ण 

(FAME) योजना II 
z	 रााष्ट्रीीय इलेेक्ट्रि�िक मोोबि�लि�टीी मि�शन योोजनाा 

(NEMMP)

z	 परि�वर्ततनकाारीी गति�शीीलताा और बैैटरीी भंंडाारण पर रााष्ट्रीीय 
मिशन

z	 उत्पाादन-आधाारि�त प्रोोत्सााहन (PLI) योोजनाा
z	 ‘गोो इलेेक्ट्रि�िक’ अभि�याान
z	 भाारत उन कुुछ देेशोंं मेंं सेे एक हैै जोो वैैश्वि�क EV30@30 

अभियान का समर््थन करता है, जिसका लक्षष्य वर््ष 2030 तक 
कम से कम 30% नए वाहनोों की बिक्री इलेक्ट्रिक श्रेणी से 
करना है।

भारत मेें ई-मोबिलिटी को बढ़़ावा देने  
के संभावित उपाय:
z	 नवीीकरणीीय ऊर्जाा� कोो बढ़ाावाा देेनाा: EVs केे पर्याा�वरणीीय 

लाभोों को अधिकतम करने के लिये सौर और पवन ऊर््जजा जैसे 
नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों की ओर संक्रमण अत््ययंत आवश््यक है।
�	रााष्ट्रीीय हरि�त हााइड्रोोजन मि�शन, वैैश्वि�क जैैव ईंधन 

गठबंधन (GBA), पीएम-कुसुम जैसी सरकारी पहलोों 
का उद्देश््य नवीकरणीय ऊर््जजा उत््पपादन मेें भारत की क्षमता 
को बढ़़ाना है। यह EVs की चार््जििंग के लिये स््वच््छ 
बिजली उत््पपादन सुनिश्चित करेगा।

z	 चाार्जिं�ंग अवसंंरचनाा काा वि�स्ताार करनाा: रेंंज संंबंंधीी चिं�ंताा कोो 
कम करने के लिये, विशेष रूप से राजमार्गगों और ग्रामीण क्षेत्ररों 
मेें चार््जििंग स््टटेशनोों का एक नेटवर््क विकसित करना आवश््यक 
है। बैटरी स््ववैपिंग स््टटेशनोों जैसे नवीन समाधानोों की खोज से 
चार््जििंग समय को काफी कम किया जा सकता है। हालाँकि, इस 
उपाय के लिये बैटरी डिज़़ाइन का मानकीकरण और हितधारकोों 
के बीच सहयोग आवश््यक है।
�	परि�वर्ततनकाारीी गति�शीीलताा और बैैटरीी भंंडाारण पर 

राष्ट्रीय मिशन, उत््पपादन आधारित प्रोत््ससाहन योजना 
जैसी सरकारी पहलोों का उद्देश््य EVs की चार््जििंग से 
संबंधित अवसंरचनात््मक चुनौतियोों का समाधान करना है।

z	 घरेेलूू बैैटरीी वि�नि�र्माा�ण कोो प्रोोत्सााहि�त करनाा: आयाात नि�र्भभरताा 
को कम करने, बैटरी की लागत को नियंत्रित करने और नए 
रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये घरेलू बैटरी उत््पपादन 
क्षमताओं मेें निवेश करना अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण है। सरकार और 
उद्योग के बीच सहयोग एक सुदृढ़ घरेलू बैटरी आपूर््तति शृृंखला 
के विकास को बढ़़ावा दे सकता है।
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�	इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं काा तीीव्र अंंगीीकरण और वि�नि�र्माा�ण 
(FAME) योजना II जैसी सरकारी पहलोों से EVs 
के लिये घरेलू बैटरी विनिर््ममाण मेें सहायता मिलने की 
संभावना है।

z	 बैैटरीी नि�पटाान संंबंंधीी चुुनौौति�योंं काा समााधाान करनाा: प्रयुुक्त 
EVs बैटरियोों के निपटान के लिये एक सुपरिभाषित प्रणाली 
का होना पर््ययावरणीय संवहनीयता के लिये महत्तत्वपूर््ण है। 
उत्तरदायी बैटरी निपटान अभ््ययासोों के बारे मेें सार््वजनिक 
जागरूकता बढ़़ाना और कुशल पुनर््चक्रण सुविधाओं मेें निवेश 
करना आवश््यक कदम होोंगे।
�	नई इलेेक्ट्रि�िक वााहन नीीति� 2024 और वााहन स्क्रैैपिं�ंग 

नीति जैसी सरकारी पहलोों से बैटरी निपटान संबंधी चुनौतियोों 
का समाधान होने की संभावना है।

निष््कर््ष:
एक सफल ई-मोबिलिटी पारितंत्र के निर््ममाण के लक्षष्य की पूर््तति 

के लिये सरकार, उद्योग और विभिन्न हितधारकोों के सामूहिक प्रयास 
की आवश््यकता है। सरकार को EVs अंगीकरण और घरेलू बैटरी 
विनिर््ममाण के लिये वित्तीय प्रोत््ससाहन प्रदान कर महत्तत्वपूर््ण भूमिका 
निभानी चाहिये। उद्योग को एक सुदृढ़ एवं कुशल ई-मोबिलिटी 
पारितंत्र का निर््ममाण करने के लिये अवसंरचना विकास, अनुसंधान 
और नवाचार मेें निवेश करने की आवश््यकता है जो सभी के लिये 
सस््तती/वहनीय स््वच््छ ऊर््जजा तक पहुुँच के SDG-7 लक्षष्य की पूर््तति 
कर सके।

बजट के माध््यम से राज््य के वित्तीयन  
का विश्लेषण

मौजूदा चुनावी मौसम ने भारत के राजकोषीय स््ववास््थ््य की 
ओर तीव्र ध््ययान आकर््षषित किया है। जबकि भारत सरकार के 
राजकोषीय मीट्रिक््स का तो बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और 
इसे अच््छछी तरह से समझा जाता है, राज््य सरकारोों की राजकोषीय 
स््थथिति की संवीक्षा कम की जाती है। हाल के वर्षषों मेें राज््य सरकारोों 
की बाज़ार उधारी मेें वृद्धि और प्रमुख नीतिगत परिवर््तनोों ने राज््योों के 
वित्तीय स््ववास््थ््य पर बाज़ार सहभागियोों के बीच रुचि फिर से जगा दी 
है।

राज््य के बजट राज््य सरकार के वित्त पर सार््वजनिक रूप से 
उपलब््ध सूचना का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैैं। राज््योों के बीच 
विभिन्न घटकोों का समूह उनके बजट का विश्लेषण करना दिलचस््प 

और चुनौतीपूर््ण दोनोों बनाता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं 
महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा मासिक राजकोषीय संकेतकोों 
का प्रकाशन (हालाँकि मामूली अंतराल के साथ) राज््य के वित्त मेें 
उभरते रुझानोों का आकलन करने मेें उपयोगी है।

वर््ष 2024-25 के बजट या वोट ऑन अकाउंट (votes 
on account- VoA) 26 राज््योों (अरुणाचल प्रदेश और 
सिक्किम को छोड़कर) के लिये सार््वजनिक डोमेन मेें उपलब््ध हैैं। 
उनमेें मौजूद आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज््योों को इस 
वर््ष अपनी संयुक्त राजस््व प्राप््ततियोों मेें 9.2% की वृद्धि की उम््ममीद 
है। हालाँकि यह वृद्धि मध््यम प्रतीत होती है, यह अन््य कारकोों के 
अलावा वर््ष 2023-24 के संशोधित अनुमानोों मेें दर््शशाए गए आधार 
राजस््वोों की शुद्धता पर निर््भर करती है।

भारतीय राज््य सरकारोों की वित्तीय स््थथिति:
z	 अपनेे स्वयंं केे रााजस्व पर अत्यधि�क नि�र्भभरताा:

�	रााज्योंं केे कुुल रााजस्व काा लगभग आधाा हि�स्साा रााज्योंं केे 
स््वयं के कर राजस््व (State Own Tax 
Revenue- SOTR) से प्राप््त होता है। इस प्रकार, 
स््वयं के करोों की वास््तविक एवं संकेतित वृद्धि के बीच एक 
भौतिक विचलन राज््योों के कुल राजस््व मेें विस््ततार को 
प्रभावित कर सकता है।

�	वि�त्त वर्षष 2025 केे बजट अनुुमाान (BE) मेंं सभीी 26 रााज्योंं 
के लिये SOTR के पिछले वर््ष के संशोधित अनुमान की 
तुलना मेें 13.8% बढ़ने का आकलन किया गया है। यह 
पिछले वर््ष के संशोधित आँकड़ों मेें अनुमानित 15.4% की 
उच्चतर विकास दर का अनुसरण करता है। संक्षेप मेें, यह 
सुझाव देता है कि राज््य सरकारेें अगले वित्तीय वर््ष मेें अपने 
कर राजस््व आधार मेें महत्तत्वपूर््ण विस््ततार की उम््ममीद करती 
हैैं, जो पिछले वर््ष मेें हुई मज़बूत वृद्धि पर आधारित है। 

z	 स्वयंं केे करोंं केे वि�काास स्तर सेे पर्याा�प्त नीीचेे:
�	हाालाँँ�कि�, नि�रााशााजनक रूप सेे, अप्रैैल-फ़रवरीी 2023-24 

के लिये कई नमूना राज््योों के अनंतिम आँकड़े से संकेत 
मिलता है कि बिक्री कर, राज््य जीएसटी और उत््पपाद 
शुल््क जैसे स््वयं के करोों के प्रमुख घटकोों की वृद्धि संशोधित 
अनुमानोों मेें शामिल स््तरोों से पर््ययाप््त नीचे थी।
�	इसकाा ताात्पर्यय यह हैै कि� यदि� पि�छलेे वर्षष काा वाास्तवि�क 

राजस््व अनुमान से कम सिद्ध होता है तो वित्त वर््ष 
2025 के बजट मेें व््यक्त लक्षष्य के पूर््ण स््तर को पूरा 
करने के लिये अधिक उच्चतर वृद्धि की आवश््यकता 
होगी।
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z	 केंंद्र सेे रााज्योंं कोो हस्तांं�तरण:
�	रााज्योंं केे रााजस्व काा लगभग 40-45% भााग केंंद्र सेे 

हस््तताांतरण (करोों और अनुदान) के माध््यम से प्राप््त होता 
है। अंतरिम केेंद्रीय बजट मेें सरकार द्वारा इंगित वृद्धि के 
अनुरूप, केेंद्र द्वारा राज््योों को हस््तताांतरित करोों मेें वर््ष 
2024 मेें 10.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्त वर््ष 
2022-24 के दौरान लगातार तीन वर्षषों तक बजट से अधिक 
कर हस््तताांतरण के कारण राज््योों को अपने राजस््व मेें वृद्धि 
प्राप््त हुई।

z	 बेेहतर टैैक्स बॉॉइअन्सीी (Tax Buoyancy):
�	वर्षष 2016-17 तक बि�क्रीी कर/VAT स्वयंं केे कर रााजस्व 

का सबसे बड़़ा घटक था। हालाँकि वर््ष 2017-18 से राज््य 
वस््ततु एवं सेवा कर (SGST) का उभार सबसे महत्तत्वपूर््ण 
स्रोत के रूप मेें हुआ है, जिसके बाद बिक्री कर/VAT, 
उत््पपाद शुल््क, स््टटाांप शुल््क एवं पंजीकरण शुल््क और वाहनोों 
पर अधिरोपित कर आते हैैं।

�	हााल केे समय मेंं मेंं रााज्योंं केे ‘टैैक्स बॉॉइअन्सीी’ मेंं सुुधाार 
हुआ है। वर््ष 2021-22 से SGST संग्रह मेें वृद्धि हुई है 
जहाँ SGST राजस््व समग्र आर््थथिक विकास दर की तुलना 
मेें अधिक तीव्र दर से बढ़ रहा है। यह आर््थथिक गतिविधियोों 
के पुनरुद्धार और कर प्रशासन मेें सुधार के कारण अनुपालन 
मेें वृद्धि (विशेष रूप से बड़े राज््योों मेें) से प्रेरित हुआ है।

z	 रााज्य सरकाारोंं द्वााराा कि�येे गए सुुधाार:
�	रााज्योंं नेे अपनीी कर क्षमताा बढ़ाानेे केे लि�येे करााधाान सुुधाार 

शुरू किये हैैं। कई राज््योों ने स््टटाांप शुल््क दरोों मेें परिवर््तन 
किया है, लैैंड पार््सल के उचित मूल््य को संशोधित किया है 
और विभिन्न गैर-पंजीकरण योग््य दस््ततावेजोों की ई-स््टटाांपिंग/
डिजिटल स््टटाांपिंग शुरू की है।

�	कुुछ रााज्योंं नेे शरााब पर उत्पााद शुुल्क मेंं संंशोोधन कि�याा हैै, 
लाइसेेंस शुल््क मेें वृद्धि की है, शराब के उपभोग पर 
सामाजिक सुरक्षा उपकर अधिरोपित किया है और संग्रह को 
बढ़़ावा देने के लिये शराब की दुकानोों पर भुगतान के 
डिजिटल तरीकोों की सुविधा प्रदान की है।
�	मोोटर वााहन करााधाान मेंं सबसेे आम सुुधाारोंं मेंं वााहनोंं 

पर लाइफ टैक््स मेें संशोधन करना, हरित कर/हरित 
उपकर की शुरूआत करना और वाहन कर के 
डिफ़ॉल््टर््स पर भारी जुर््ममाने के साथ दंडित करने के 
रूप मेें कठोर प्रवर््तन अभ््ययासोों का कार््ययान््वयन करना 
शामिल हैैं।

राज््य वित्त के प्रबंधन से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:
z	 संंशोोधि�त/बजट अनुुमाान केे अनुुसाार अनुुदाान मेंं महत्त्वपूूर्णण 

बदलाव:
�	केंंद्र सेे रााज्योंं कोो प्रााप्त वाास्तवि�क अनुुदाान मेंं, वि�शेेष रूप 

से केेंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के मामले मेें, 
राज््योों के संशोधित/बजट अनुमान से लगातार उल्लेखनीय 
अंतर प्रकट हुआ है। केेंद्र से प्राप््त वास््तविक राशि राज््य द्वारा 
CSS के तहत अपना हिस््ससा खर््च करने और उपयोगिता 
प्रमाणपत्र जमा करने सहित केेंद्र के विभिन्न दिशानिर्देशोों का 
पालन करने आदि पर निर््भर करती है।
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z	 वि�भि�न्न रााज्योंं कोो अनुुदाान केे हस्तांं�तरण मेंं भि�न्नताा:
�	नि�म्न रााजस्व घााटाा अनुुदाान और GST मुुआवजे ेकीी चरणबद्ध समााप्ति�ि जैैसेे काारकोंं केे काारण नमूूनाा रााज्योंं केे एक बड़ेे उपसमूूह केे 

संयुक्त अनुदान मेें 22% की बड़ी गिरावट आई। इसके बावजूद, 26 राज््योों ने अपने संशोधित अनुमानोों मेें अनुदान मेें 18% की उच्च 
वृद्धि का संकेत दिया है, जिसके बाद फिर 2024 मेें उनके संयुक्त अनुदान मेें 7% का संकुचन होगा।

z	 उच्च ऋण नि�र्गगमन (High Debt Issuance):
�	माार्चच 2024 केे दौौराान वाास्तवि�क ऋण नि�र्गगमन आश्चर्ययजनक रूप सेे 1.9 ट्रि�लि�यन रुपए थाा, जोो 1.3 ट्रि�लि�यन रुपयेे कीी संंकेेति�त रााशि� 

से 51% अधिक थी। कई कारकोों, जैसे आदर््श आचार संहिता (MCC) की अवधि मेें बड़़ी नकदी रखने की प्राथमिकता, ने कुछ 
राज््योों को अपनी उधारी बढ़़ाने के लिये प्रेरित किया होगा।
�	यह भीी संंभव हैै कि� कुुछ रााज्योंं नेे वर्षष समााप्त होोनेे सेे पहलेे वर्षष 2023-24 केे लि�येे अपनीी उधाार सीीमाा काा एक बड़ाा हि�स्साा उपयोोग 

कर लेने का विकल््प चुना है। चालू वर््ष मेें सकल उधारी बढ़कर 10.5-11 ट्रिलियन रुपए हो जाने का अनुमान है।
z	 रााज्योंं द्वााराा कम पूंं�जीीगत व्यय:

�	अनुुमाान कि�याा गयाा कि� आसन्न संंसदीीय चुुनााव कोो देेखतेे हुए वर्षष 2024 केे आरंंभि�क सप्तााहोंं मेंं पूंं�जीीगत व्यय धीीमीी बनीी रहेेगीी और 
चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा केेंद्रीय बजट पेश किये जाने के बाद ही इसमेें गति आएगी। दुर््भभाग््य से मानसून के माहोों के दौरान यह 
सुस््तती और भी बढ़ सकती है।
�	कुुल मि�लााकर, इस वर्षष रााज्योंं द्वााराा पूंं�जीीगत व्यय मुुख्यतःः वर्षष केे उत्तराार्द्धध मेंं होोनेे कीी संंभाावनाा हैै, जोो गुुज़रतेे वर्षष केे दौौराान रााज्योंं 

की बाज़ार उधारी के उपयुक्त समय को प्रभावित कर सकता है।
z	 तकनीीकीी अक्षमताा काा उच्च स्तर:

�	भाारत मेंं वि�भि�न्न रााज्य करोंं (जैैसेे स्टांं�प शुुल्क एवंं पंंजीीकरण शुुल्क, बि�क्रीी कर/VAT, शरााब पर उत्पााद शुुल्क और मोोटर वााहन कर) 
का संग्रहण उच्च स््तर की तकनीकी अक्षमता से ग्रस््त है।
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�	यह मुखु्यतःः दर संरंचनाा से ेसंबंंंधि�त हैै, जैसैे ेकि� रााज्योंं मंें स्टांं�प 
शलु््क की दरेें 5-8% के बीच हैैं, जबकि अंतर््रराष्ट्रीय औसत 
5% स ेकम है। उच्च कर दरोों स ेउच्च लनेदन लागत, कर चोरी 
और शहरी भूमि बाज़ारोों मेें अस््थथिरता की स््थथिति बनती है।

z	 मोोटर वााहन कर संंरचनाा मेंं एकरूपताा काा अभााव:
�	GST कीी वर्ततमाान दर संरंचनाा—जि�समें 5%, 12%, 

18% एवं 28% के चार टैक््स स््ललैब शामिल हैैं, भी जटिलता 
को बढ़़ाती है। भारत मेें मोटर वाहन कर सरंचना मेें गणना के 
लिये अलग-अलग आधार और अलग-अलग दरोों के कारण 
एकरूपता का अभाव है, जिसके कारण विभिन्न राज््योों मेें 
प्रति वाहन कर की दरेें अलग-अलग पाई जाती हैैं।

�	वााहन श्रेेणि�योंं मेंं ‘जीीवनकााल’ एवंं वाार्षि�िक कर दरोंं केे लाागूू 
होने, विशिष्ट एवं यथामूल््य दरोों का उपयोग और दरोों की 
बहुलता से अंतर-राज््ययीय भिन्नताएँ उत््पन्न होती हैैं। राजस््व 
मेें बकाया का एक बड़़ा हिस््ससा अदालतोों और अन््य 
अपीलीय प्राधिकरणोों मेें लंबित बना रहता है, जिससे राज््य 
संभावित राजस््व से वंचित हो जाते हैैं।

z	 गैैर-कर रााजस्व उपाायोंं काा सहााराा लेेनाा:
�	साार्ववजनि�क व्यय कीी बढ़तीी मांं�ग, कर क्षमताा केे वि�स्ताार कीी 

सीमाएँ और GST शासन के तहत सामान््य सामंजस््यपूर््ण 
अप्रत््यक्ष कर प्रणाली से विचलन की सीमित गुंजाइश ने 
राज््योों को गैर-कर स्रोतोों से राजस््व जुटाने के अवसरोों की 
तलाश करने के लिये प्रेरित किया है।

�	गैैर-कर स्रोोतोंं सेे रााजस्व बढ़ाानेे केे लि�येे रााज्य सरकाारोंं द्वााराा 
किये गए उपायोों मेें अन््य बातोों के अलावा खनन पट्टटों की 
ई-नीलामी, खनन खनिजोों के विभिन्न क्षेत्ररों मेें रॉयल््टटी 
संशोधन, गुप््त खनन पर अंकुश लगाने के लिये दंड दरोों मेें 
संशोधन करना आदि शामिल हैैं।

z	 रााज्य और केंंद्र सरकाारोंं केे बीीच अंंतर:
�	भाारत मेंं केंंद्र सरकाार केे पाास आयकर, नि�गम कर और 

उत््पपाद शुल््क जैसे प्रमुख कर लगाने की शक्ति है, जबकि 
राज््य स््टटाांप शुल््क, पंजीकरण शुल््क, पेट्रोलियम उत््पपादोों पर 
VAT/बिक्री कर और शराब पर उत््पपाद शुल््क जैसे कर 
लगा सकते हैैं। केेंद्र के विपरीत राज््योों के पास प्रमुख व््यय 
ज़िम््ममेदारियाँ भी हैैं (जो कई संघीय देशोों मेें एक सामान््य 
विशेषता है), विशेष रूप से स््ववास््थ््य, शिक्षा, विधि-व््यवस््थथा 
जैसी आर््थथिक एवं सामाजिक सेवाओं के कारण, जिससे 
ऊर््ध्ववाधर राजकोषीय अंतर उत््पन्न होता है।
�	भाारत मेंं ऊर्ध्वा�ा�धर रााजकोोषीीय असंंतुुलन ब्रााजीील और 

कनाडा जैसे देशोों की तुलना मेें अधिक है। भारतीय 
राज््य सामान््य सरकारी करोों का 37% संग्रह करते हैैं 
जबकि कुल परिव््यय का 64% व््यय करते हैैं।

z	 उपकर और अधि�भाार सेे संंबंंधि�त चिं�ंतााएँँ:
�	जबकि� उपकर (Cess) और अधि�भाार 

(Surcharge) मौलिक रूप से अलग-अलग 
अवधारणाएँ हैैं, भारतीय संविधान के अनुच््छछेद 270 के तहत 
उपकर और अधिभार दोनोों से एकत्र राजस््व केेंद्र सरकार के 
विशेष निपटान के अंतर््गत है, यानी इन करोों को राज््य 
सरकारोों के साथ साझा करने की आवश््यकता नहीीं है। केेंद्र 
सरकार द्वारा उपकर से एकत्र किया गया राजस््व वर््ष 2011-
12 मेें उसके सकल कर राजस््व के 6.4% से बढ़कर वर््ष 
2021-22 मेें 17.7% हो गया।

राज््य के वित्त मेें सुधार के लिये विभिन्न सुझाव:
z	 कर और गैैर-कर रााजस्व केे बीीच संंतुुलन बनााए रखनाा:

�	GSDP केे स्वयंं केे कर (Own Tax) और गैैर-कर 
राजस््व अनुपात (Non-Tax Revenue Ratios) 
मेें निरंतर वृद्धि होनी चाहिये, लेकिन इस हद तक कि वे 
लोगोों पर अनुचित बोझ न डालेें और वित्तीय पुनर््गठन के 
उद्देश््य को आगे बढ़़ाते हुए उनकी पहल एवं उद्यम को नष्ट 
न करेें।

�	इसकेे सााथ हीी, यह सुुनि�श्चि�त करनाा होोगाा कि� इस प्रकाार 
जुटाए गए वित्तीय संसाधन ऐसे चैनलोों मेें प्रवाहित होों जो 
राज््य की प्राथमिकताओं के अनुरूप होों। यह भी सुनिश्चित 
करना होगा कि परिव््यय के ठोस परिणाम प्राप््त होों।

z	 कम वि�कसि�त रााज्योंं मेंं नि�जीी नि�वेेश केे प्रवााह कोो 
प्राथमिकता देना:
�	आर्थि�िक सुुधाारोंं केे बााद सेे नि�जीी नि�वेेश केे संंबंंध मेंं उपलब्ध 

आँकड़़े बताते हैैं कि अधिकांश निवेश उन राज््योों मेें आ रहा 
है जो अधिक विकसित हैैं और जिनके पास बेहतर 
अवसंरचना एवं कुशल प्रशासन है।

�	द्वि�पक्षीीय और बहुपक्षीीय एजेंंसि�योंं सेे आधि�काारि�क सहाायताा 
प्रवाह भी विकसित राज््योों के पक्ष मेें यही प्रवृत्ति दिखाते हैैं। 
ये छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज््योों के लिये स््पष्ट संकेत 
हैैं जो समृद्ध संसाधनोों से संपन्न हैैं और उनमेें विकास की 
प्रबल संभावनाएँ भी हैैं, लेकिन उच्च विकास प्राप््त करने के 
लिये पर््ययाप््त संसाधनोों की कमी है। इन राज््योों पर पर््ययाप््त 
केेंद्रित ध््ययान दिया जाना चाहिये।

z	 12वेंं वि�त्त आयोोग कीी सि�फ़ाारि�शेंं:
�	12वेंं वि�त्त आयोोग नेे सरकाारीी वि�त्त केे बहु-आयाामीी 

पुनर््गठन की सिफ़ारिश की है जो सरकारी वित्त के प्रबंधन 
के गुणात््मक एवं मात्रात््मक दोनोों पहलुओं पर लक्षित हो। 
प्रस््ततावित पुनर््गठन मेें निम््नलिखित क्षेत्र शामिल हैैं:-
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�	करााधाान सुुधाार करााधाान कीी गैैर-वि�कृृत एवंं रााजस्व 
लोचदार प्रणाली के निर््ममाण पर लक्षित हो जहाँ कर दरेें 
कम होों, दर श्रेणियोों की संख््यया मेें सीमित होों और स््थथिर 
होों।

�	अल्पाावधि� मेंं गैैर-कर रााजस्व सृृजन काा फोोकस 
उपयोगकर््तता शुल््क (जैसे विशिष्ट सेवाओं के लिये 
शुल््क या भुगतान) पर है। इसका उद्देश््य यह सुनिश्चित 
करना है कि ये शुल््क उन सेवाओं को प्रदान करने से 
जुड़़ी मौजूदा लागतोों को कवर करते हैैं। दीर््घघावधि मेें 
इसका उद्देश््य धीरे-धीरे इन शुल््कोों को उस बिंदु तक 
बढ़़ाना है जहाँ वे सेवाएँ प्रदान करने की पूरी लागत को 
कवर करते हैैं; इस प्रकार करोों जैसे राजस््व के अन््य 
स्रोतोों पर निर््भरता कम हो जाती है। 

�	सरकाारीी व्ययोंं कोो उनकेे समग्र आकाार एवंं उन्हेंं 
विभिन्न क्षेत्ररों मेें आवंटित करने के तरीके—दोनोों के 
संदर््भ मेें पुनर््गठन की आवश््यकता है। इसका लक्षष्य धन 
के गलत आवंटन के परिणामस््वरूप होने वाली 
अक्षमताओं को दूर करना है। इसमेें योजनाओं को फिर 
से डिज़़ाइन एवं लागू करना और साथ ही सेवाओं की 
आपूर््तति मेें सुधार करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि संसाधनोों का प्रभावी ढंग से और 
कुशलता से उपयोग किया जा सके।

�	सब्सि��डीी कीी कुुल माात्राा कोो कम कर उन्हेंं युुक्ति�युुक्त 
बनाना, उन््हेें स््पष्ट कर उनकी पारदर््शशिता को बढ़़ाना 
और उनके लक्ष्यीकरण मेें सुधार करना।

�	रााजकोोषीीय हस्तांं�तरण प्रणाालीी जहाँँ� समताामूूलक 
हस््तताांतरण को अत््यधिक महत्तत्व दिया जाता है और 
स््थथानीय निकायोों तक इसका विस््ततार किया जाता है।

�	स्थाानीीय साार्ववजनि�क कल्यााण कीी आपूूर्ति�ि मेंं अधि�क 
प्रभावी साधन बनने के लिये स््थथानीय निकायोों की 
भूमिका को सुदृढ़ करना।

�	ऋण और घााटेे कीी सीीमाा और रााज्य स्तरीीय 
राजकोषीय उत्तरदायित््व विधान के माध््यम से उनकी 
निगरानी के लिये तंत्र निर््ममाण सहित संस््थथागत ढाँचे का 
सुझाव देना।

z	 15वेंं वि�त्त आयोोग कीी सि�फ़ाारि�शेंं:
�	CSS केे लि�येे वाार्षि�िक आवंंटन हेेतुु एक सीीमाा तय कीी जाानीी 

चाहिये जिसके नीचे CSS के लिये वित्तपोषण रोक दिया 
जाना चाहिये (CSS को चरणबद्ध तरीके से समाप््त करने 
के लिये जिसकी उपयोगिता अब समाप््त हो गई है या 
जिसका परिव््यय नगण््य है)। सभी CSS का थर््ड-पार्टी 
मूल््ययाांकन एक निर््धधारित समय सीमा के भीतर पूरा किया 

जाना चाहिये। वित्तपोषण पैटर््न को पारदर्शी तरीके से पहले 
से तय किया जाना चाहिये और स््थथिर रखा जाना चाहिये।

�	रााज्योंं कोो अपनेे रााजकोोषीीय उत्तरदाायि�त्व वि�धाान मेंं संंशोोधन 
करना चाहिये ताकि केेंद्र के विधान (विशेष रूप से ऋण 
की परिभाषा के संदर््भ मेें) के साथ संगतता सुनिश्चित की 
जा सके। राज््योों के पास भारतीय रिज़र््व बैैंक से प्राप््त 
WMA (Ways and Means Advances) 
और ओवरड्राफ््ट सुविधा (overdraft facility) के 
अलावा भी अल््पकालिक उधार के अधिक उपाय होने 
चाहिये। राज््य अपने उधार कार््यक्रमोों को कुशलतापूर््वक 
प्रबंधित करने के लिये एक स््वतंत्र ‘ऋण प्रबंधन सेल’ का 
सृजन कर सकते हैैं।

z	 रााजस्व घााटेे कोो युुक्ति�युुक्त बनाानाा:
�	यह माानाा जााताा हैै कि� कि�सीी भीी स्थि�िति� मेंं रााज्य कोो रााजस्व 

व््यय को पूरा करने के लिये उधार का सहारा नहीीं लेना 
चाहिये। किसी भी स््थथिति मेें पूंजीगत प्राप््ततियोों को राज््य 
सरकार के राजस््व व््यय को पूरा करने के लिये उपयोग नहीीं 
किया जाना चाहिये। यह सार््वजनिक वित्त का एक ठोस और 
समय की कसौटी पर खरा उतरा सिद््धाांत है। लेकिन राज््य 
मेें निवेश बढ़़ाने की आवश््यकताओं को पूरा करने के लिये 
राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।

z	 खनि�जोंं पर रॉॉयल्टीी दरोंं काा लााभ उठाानाा:
�	रााज्य सरकाार केे पाास खनि�जोंं पर रॉॉयल्टीी कीी दरेंं बढ़ााने ेकीी 

शक्ति नहीीं है। यह शक्ति केेंद्र सरकार के पास है, लकेिन वह 
आवश््यकतानुसार दरोों मेें सशंोधन नहीीं कर रही है। यह 
अनशुसंा की गई है कि चूँकि खनिजोों स े प्राप््त रॉयल््टटी 
खनिज-समृद्ध राज््य के राजस््व का एक महत्तत्वपरू््ण स्रोत बन 
सकती है, इसलिय ेरॉयल््टटी की दरोों को नियमित अंतराल पर 
सशंोधित किया जाना चाहिये और यथामूल््य आधार (ad 
valorem basis) पर अधिरोपित किया जाना चाहिये।

निष््कर््ष:
राज््य सरकारोों के वित्त मेें सुधार के लिये एक बहुआयामी 

दृष्टिकोण की आवश््यकता है जिसमेें अधिक राजस््व जुटाना, 
विवेकपूर््ण वित्तीय प्रबंधन और संसाधनोों का कुशल उपयोग शामिल 
हो। राज््य सरकारोों को आर््थथिक विकास को बढ़़ावा देने, गैर-आवश््यक 
व््यय को कम करने और नवीन वित्तपोषण तंत्र की खोज करने पर 
ध््ययान केेंद्रित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय नीतियोों की 
नियमित निगरानी एवं मूल््ययाांकन के साथ-साथ केेंद्र और राज््य सरकारोों 
के बीच बेहतर समन््वय भी महत्तत्वपूर््ण है। इन रणनीतियोों को अपनाकर 
राज््य सरकारेें अपनी वित्तीय स््थथिति को सुदृढ़ कर सकती हैैं और अपने 
नागरिकोों की आवश््यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती हैैं।
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भारत की खाद्य प्रणालियोों का उन्नयन
भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती अर््थव््यवस््थथाओं मेें से एक है। देश की लगभग आधी आबादी का प्राथमिक व््यवसाय कृषि है। 

पिछले कुछ दशकोों मेें विनिर््ममाण एवं सेवा क्षेत्ररों ने अर््थव््यवस््थथा की वृद्धि मेें तेज़ी से योगदान दिया है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ 
है। भारत मेें अभूतपूर््व कृषि संकट लगभग एक दशक से देश भर के किसानोों को प्रभावित कर रहा है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारतीय अर््थव््यवस््थथा मेें केेंद्रीय स््थथिति रखते हैैं। इसे देखते हुए और एक संवहनीय भविष््य को ध््ययान मेें रखते हुए, भारत 
सरकार ने अपनी G20 अध््यक्षता के दौरान प्राकृतिक, पुनर्योजी एवं जैविक प्रणालियोों सहित प्रौद्योगिकी-सक्षम संवहनीय खेती को बढ़़ावा देने का 
उपयुक्त दृष्टिकोण प्रकट किया। सरकार कम उत््पपादकता, उच्च इनपुट लागत, बाज़ार मेें उतार-चढ़़ाव, जलवायु परिवर््तन, ऋणग्रस््तता और संस््थथागत 
समर््थन की कमी जैसी किसानोों की विभिन्न समस््ययाओं के समाधान के लिये कई उपाय कर रही है।

इस गति को बनाये रखने के लिये निवर््तमान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयोों से योजनाएँ तैयार करने के लिये कहा है जिनकी घोषणा वह अपने 
तीसरे कार््यकाल के पहले 100 दिनोों मेें करना चाहती है। मंत्रालयोों द्वारा विभिन्न विशेषज्ञञों से संपर््क किया जा रहा है ताकि उन््हेें ऐसा उपयुक्त नीति 
ढाँचा तैयार करने मेें मदद मिल सके जो ‘विकसित भारत@2047’ के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।
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भारत मेें उपयुक्त कृषि-खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करने 
की राह से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ:
z	 जल संंसााधनोंं काा अत्यधि�क दोोहन:

�	जल केे उपयोोग कीी सीीमांं�त लाागत लगभग शूून्य होोनेे केे 
कारण किसानोों ने कम वर््षषा वाले क्षेत्ररों मेें जल-गहन फसलोों 
की खेती शुरू कर दी है और जल-आधारित अभ््ययासोों तथा 
बे-मौसमी खेती को अपना लिया है। हालाँकि कृषि क्षेत्र का 
आधा भाग वर््षषा-सिंचित है तथा सिंचाई साधनोों तक पहुुँच 
नहीीं रखता और कृषि क्षेत्र देश मेें उपयोग किये जाने वाले 
कुल जल मेें लगभग 90% की हिस््ससेदारी रखता है।
�	पंंजााब, हरि�यााणाा एवंं रााजस्थाान केे पाारंंपरि�क रूप सेे 

मूंगफली एवं कपास उत््पपादक क्षेत्ररों मेें धान की एकल 
कृषि या ‘मोनोकल््चर’ का उभार, महाराष्ट्र एवं उत्तर 
प्रदेश मेें गन्ने का विस््ततार, राजस््थथान मेें चरम ग्रीष््मकाल 
मेें मूंगफली की खेती और ऐसे कई मामले इसकी पुष्टि 
करते हैैं।
�	इस प्रकाार, देेश मेंं वि�भि�न्न कृृषि�-जलवाायुु क्षेेत्रोंं कीी 

कृषि-जलवायु उपयुक्तता का पूर््ण उल्लंघन करते 
हुए फसलोों का एक नया भूगोल ही उभर गया है।

z	 प्रकृृति� कीी उपेेक्षाा और फसल वि�वि�धताा कीी हाानि�:
�	वाास्तवि�क फसल पैैटर्नन और वि�भि�न्न फसलोंं केे लि�येे 

आवंटित रकबा कृषि-जलवायु दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीीं 
है। यह विचलन मुख््य रूप से नीतिगत समर््थन और विभिन्न 
फसलोों के लिये प्रौद्योगिकी की प्रगति मेें असमानताओं के 
कारण उत््पन्न हुआ है।

�	हरि�त क्रांं�ति� प्रौौद्योोगि�कीी और कुुछ फसलोंं केे पक्ष मेंं 
प्रौद्योगिकीय एवं नीतिगत पूर््ववाग्रह ने न केवल फसल पैटर््न 
मेें विकृतियाँ पैदा की हैैं, बल््ककि इसके परिणामस््वरूप कुछ 
फसलोों के तहत कृषि क्षेत्र की एकाग्रता मेें वृद्धि हुई है और 
फसल विविधता मेें भारी गिरावट आई है।
�	1970 केे दशक कीी शुुरुआत मेंं पंंजााब मेंं शुुद्ध बुुआई 

क्षेत्र के 10.8% और हरियाणा मेें 8% पर धान की 
खेती की जा रही थी। वर््ष 2020 तक पंजाब मेें यह 
हिस््ससेदारी बढ़कर 73.3% और हरियाणा मेें 39.5% 
हो गई है। इसी प्रकार, हरित क््राांति की शुरुआत के बाद 
गन्ने की खेती का क्षेत्र महाराष्ट्र मेें चार गुना और उत्तर 
प्रदेश मेें दोगुना हो गया।

z	 कम दक्षताा और मूूल्य प्रेेरि�त वि�काास:
�	कृृषि� क्षेेत्र मेंं भाारत कीी वृृद्धि� हाालाँँ�कि� अधि�कांं�श उत्पाादोंं और 

राज््योों मेें प्रभावशाली रही है, लेकिन यह अभी भी क्षमता से 
कम बनी हुई है।
�	हमााराा उत्पाादकताा स्तर प्रमुुख कृृषि� देेशोंं कीी तुुलनाा मेंं 

कम है। इस क्षेत्र मेें आधुनिकीकरण भी धीमी गति से 
हो रहा है।

�	प्रौौद्योोगि�कीी, उत्पाादन केे तरीीकेे और फसल कटााई केे बााद 
के मूल््य संवर्दद्धन मेें अपेक्षित बदलाव बड़़े पैमाने पर 
परिलक्षित नहीीं हो रहे हैैं।
�	खेेतोंं मेंं उर्ववरक काा एकसमाान वि�तरण 

(broadcasting of fertilizer) और बाढ़ 
सिंचाई (flood irrigation) जैसे इनपुट के 
व््ययापक रूप से उपयोग को शामिल करने वाली कृषि 
पद्धतियोों मेें कोई महत्तत्वपूर््ण सुधार नहीीं दिख रहा है।

z	 असंंतुुलन और क्षेेत्रीीय असमाानतााएँँ:
�	गुुज़रतेे समय केे सााथ मांं�ग और घरेेलूू उत्पाादन केे बीीच 

असंतुलन बढ़ता जा रहा है। भारत चावल, गेहूूँ एवं चीनी का 
बड़़ा अधिशेष जमा कर रहा है जो सरकारी खजाने के लिये 
भारी लागत उत््पन्न करता है।

�	इसकाा अंंतर्नि�िहि�त काारण केंंद्र द्वााराा उत्पाादन मूूल्य मेंं वृृद्धि� 
करना एवं चावल के लिये बोनस का भुगतान करना और 
कुछ राज््योों द्वारा कृषि लागत और मूल््य आयोग 
(CACP) की सिफ़ारिशोों और इस क्रम मेें मांग एवं 
आपूर््तति या बाज़ार की स््थथिति की उपेक्षा कर गन्ने के लिये 
उचित एवं लाभकारी मूल््य (FRP) मेें वृद्धि करना है। 
�	दूूसरीी ओर, भाारत मेंं खााद्य तेेल काा घााटाा वर्षष दर वर्षष 

बढ़ता जा रहा है। देश वनस््पति तेलोों की अपनी घरेलू 
आवश््यकता का 55% आयात से पूरा करता है।

�	इस प्रकाार, घरेेलूू बााजाार मेंं घरेेलूू ति�लहन उत्पाादन मेंं 
127% वृद्धि को अवशोषित करने की गुंजाइश है।

z	 व्यर्थथ नि�वेेश:
�	प्रमुुख, मध्यम और सूूक्ष्म सिं�ंचााई मेंं नि�वेेश कृृषि� मेंं 

सार््वजनिक निवेश का एक बड़़ा हिस््ससा है। इन निवेशोों का 
उद्देश््य सतही जल सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस््ततार 
करना था।
�	देेश नेे वर्षष 2007-08 केे बााद सेे प्रत्येेक वर्षष पूंं�जीीगत 

व््यय के रूप मेें 30,000 करोड़ रुपए और नहरोों के 
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संचालन एवं रखरखाव के रूप मेें भी एक बड़़ी राशि 
खर््च की, लेकिन नहर सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र मेें या 
तो कोई विस््ततार नहीीं हो रहा या इनमेें गिरावट ही आ 
रही है।

�	व्यय केे एक बड़ेे हि�स्सेे काा उपयोोग करनेे केे बााद भीी 
कई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ छोटी-छोटी बाधाओं, 
जैसे छोटे खंडोों मेें वन मंज़ूरी, जलग्रहण क्षेत्र विकास, 
वितरिकाओं एवं फील््ड चैनलोों के निर््ममाण आदि के 
कारण अवरुद्ध बनी हुई हैैं। कुछ प्रमुख सिंचाई कार्ययों 
के पूरा होने मेें देरी का एक अन््य कारण अंतर-राज््ययीय 
और अंतरा-राज््ययीय विवाद भी है।

z	 प्रौौद्योोगि�कीी सृृजन और प्रसाार:
�	कृृषि� संंबंंधीी समस्यााएँँ अधि�क जटि�ल होोतीी जाा रहीी हैंं और 

संबंधित अनुसंधान अधिक पूंजी गहन होता जा रहा है। 
जलवायु परिवर््तन, ग्रीनहाउस उत््सर््जन मेें कृषि की हिस््ससेदारी 
और संवहनीयता संबंधी चिंताएँ अनुसंधान एवं विकास 
(R&D) प्रणाली द्वारा संबोधित की जाने वाली चुनौतियोों 
को और बढ़़ाती हैैं।

�	वि�कसि�त वि�श्व मेंं अनुुसंंधाान केे प्रसाार कीी गुंं�जााइश कम होो 
रही है और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के मुद्दे 
जटिल होते जा रहे हैैं। ये बाह्य दुनिया और निजी क्षेत्र से 
प्रौद्योगिकी के हस््तताांतरण को महंगा बना रहे हैैं।

�	यद्यपि� कृृषि� अनुुसंंधाान और उच्च शि�क्षाा कााफीी हद तक 
राज््य कृषि विश्वविद्यालयोों (SAUs) की ज़िम््ममेदारी है, 
ICAR द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित किसी भी चुनौती एवं 
मुद्दे को संबोधित किया जाना आवश््यक है। जनमत द्वारा 
व््ययापक रूप से कृषि क्षेत्र मेें किसी भी प्रतिकूल विकास के 
लिये ICAR को ज़िम््ममेदार माना जाता है। परिणामस््वरूप, 
समय के साथ ICAR का पोर््टफोलियो SAUs से 
अधिक बड़़ा होता जा रहा है।

z	 छोोटेे भूूमि� धाारकोंं कीी व्यवहाार्ययताा:
�	भाारत और अधि�कांं�श एशि�यााई देेशोंं मेंं कृृषि� पर छोोटीी जोोत 

का प्रभुत््व है। वर््ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, 
68% कृषि जोतेें 1 हेक््टटेयर से कम भूमि क्षेत्र पर संचालित 
होती हैैं। इसके अलावा, 85% कृषक परिवार 2 हेक््टटेयर से 
कम भूमि पर खेती करते हैैं।

�	भूूमि� जोोत काा यह छोोटाा आकाार साामाान्य कृृषि� पद्धति�योंं और 
उत््पपादोों से पर््ययाप््त आय उत््पन्न नहीीं करता है। छोटे धारकोों 

को भी इनपुट और आउटपुट बाज़ारोों मेें (जहाँ विभिन्न 
प्रकार की संस््थथागत मदद की आवश््यकता होती है) 
आकारिक मितव््ययिता या ‘स््ककेल इकोनॉमी’ की समस््यया 
का भी सामना करना पड़ता है।

z	 पोोषण, खााद्य सुुरक्षाा और स्वाास्थ्य:
�	भाारत केे पोोषण संंकेेतक और बााल स्वाास्थ्य संंकेेतक नि�म्न 

हैैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) 
के अनुसार, भूखे या अल््पपोषित लोगोों की सबसे बड़़ी 
संख््यया भारत मेें पाई जाती है।

�	वैैश्वि�क भुुखमरीी सूूचकांं�क (Global Hunger 
Index) मेें भारत की स््थथिति वर््ष दर वर््ष निम््न बनी हुई 
है, जबकि वह सबसे बड़़ा चावल निर््ययातक देश बन गया है 
जो अपने उत््पपादन के लगभग 15% की विश्व बाज़ार मेें 
बिक्री करता है। भारत ‘प्रचुर उत््पपादन के बीच भुखमरी’ 
(hunger in the midst of plenty) की 
विरोधाभासी स््थथिति का प्रतिनिधित््व करता है।

z	 आउटपुुट और काार्ययबल मेंं संंरचनाात्मक परि�वर्ततनोंं केे बीीच 
असंगति:
�	जैैसेे-जैैसेे अर्थथव्यवस्थाा वि�कसि�त होोगीी, रााष्ट्रीीय सकल 

मूल््य वर्द्धित (GVA)—जो राष्ट्रीय आय और रोज़गार 
की एक माप है—मेें कृषि की हिस््ससेदारी मेें गिरावट का 
अनुभव होगा। अर््थव््यवस््थथा की वृद्धि जितनी अधिक होगी, 
अर््थव््यवस््थथा की संरचना मेें परिवर््तन भी उतनी ही तेज़ी से 
होगा।

�	भाारत मेंं वर्षष 1950-51 और 1970-71 केे बीीच, वर्षष 2011-
12 के मूल््योों पर राष्ट्रीय आय मेें कृषि की हिस््ससेदारी 
61.7% से घटकर 49.6% रह गई, जबकि रोज़गार मेें इस 
क्षेत्र की हिस््ससेदारी 69% से अधिक पर अटकी रही। इसके 
अगले दो दशकोों मेें रोज़गार मेें क्षेत्र की हिस््ससेदारी घटकर 
59% और आय मेें हिस््ससेदारी घटकर 35.1% रह गई।

�	वर्षष 1990-91 केे बााद अर्थथव्यवस्थाा कीी वि�काास दर मेंं तेेज़ीी 
आई जिसके परिणामस््वरूप कृषि की हिस््ससेदारी मेें भी तेज़ी 
से गिरावट आई। हालाँकि, कार््यबल मेें कृषि की हिस््ससेदारी 
मेें गिरावट राष्ट्रीय आय मेें क्षेत्र की हिस््ससेदारी मेें गिरावट के 
अनुरूप नहीीं रही। वर््ष 2010-11 मेें राष्ट्रीय आय और 
रोज़गार मेें कृषि की हिस््ससेदारी क्रमशः 18.3% और 
54.6% थी।
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z	 कि�साानोंं कीी नि�म्न आय:
�	रााष्ट्रीीय आय और रोोज़गाार मेंं कृृषि� कीी वि�षम हि�स्सेेदाारीी 

कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र मेें प्रति श्रमिक आय मेें असमानता 
को दर््शशाती है। मैक्रो स््तर पर, गैर-कृषि क्षेत्र मेें प्रति श्रमिक 
आय एक औसत कृषि श्रमिक (जिसमेें खेतिहर मज़दूर और 
कृषक शामिल हैैं) की आय का 3.75 गुना है।
�	देेश मेंं प्रति� कि�साान नि�म्न आय केे प्रमुुख काारणोंं मेंं 

भूमि का छोटा एवं सिकुड़ता आकार, अतिरिक्त 
कार््यबल, निम््न उत््पपादकता और बदतर कार््यशील 
बाज़ार शामिल हैैं।

कृषि उत््पपादकता मेें सुधार के लिये आवश््यक कदम:
कृषि-खाद्य क्षेत्र के लिये कुछ सुझाव दिये गए हैैं। ये सुझाव 

जलवायु परिवर््तन के परिदृश््य मेें खाद्य सुरक्षा पर एशियाई विकास 
बैैंक (ADB) द्वारा आयोजित चार दिवसीय फोरम के दौरान 
विशेषज्ञञों के साथ संपन्न संवाद पर आधारित हैैं ।
z	 कुुल काारक उत्पाादकताा बढ़ाानाा:

�	कृृषि� कोो न केेवल खााद्य, फााइबर और यहाँँ� तक कि� जैैव 
ईंधन का उत््पपादन करना होगा, बल््ककि इसे कम संसाधनोों के 
साथ ऐसा करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर््ष 2047 तक 
भारत की जनसंख््यया लगभग 1.6 बिलियन हो जाएगी।
�	इस परि�दृश्य मेंं देेश पर अधि�क पेेट भरनेे काा बोोझ 

होगा। आय मेें धीरे-धीरे वृद्धि के साथ लोगोों द्वारा 
अधिक और बेहतर खाद्य की माँग बढ़ेगी।

�	भूूमि�, जल, श्रम और उर्ववरक एवंं कृृषि� मशीीनरीी जैैसेे इनपुुट 
के उपयोग मेें दक्षता महत्तत्वपूर््ण होने जा रही है। दूसरे शब््दोों 
मेें, हमेें अपनी कुल कारक उत््पपादकता (total factor 
productivity) बढ़़ाने का लक्षष्य रखना होगा।
�	कृृषि� संंबंंधीी अनुुसंंधाान एवंं वि�काास, नवााचाार और 

विस््ततार मेें अधिक संसाधनोों के निवेश से यह किया जा 
सकता है।

z	 जलवाायुु अनुुकूूल कृृषि� काा सृृजन:
�	ग्लोोबल वाार्मिं�ंग सेे प्रेेरि�त चरम मौौसमीी घटनााओं सेे उत्पाादन 

प्रणाली के लिये खतरा उत््पन्न हो रहा है। वास््तविक 
समाधान जलवायु-प्रत््ययास््थथी या स््ममार््ट कृषि के सृजन के 
लिये संसाधनोों का निवेश करने मेें निहित है।
�	इसकाा अभि�प्रााय हैै कि� उन बीीजोंं मेंं अधि�क नि�वेेश 

करना होगा जो गर्मी और बाढ़ प्रतिरोधी हैैं। जल 
संसाधनोों मेें भी अधिक निवेश करना होगा, न केवल 

उनकी आपूर््तति बढ़़ाने के लिये बल््ककि यह सुनिश्चित 
करने के लिये भी कि जल का अधिक विवेकपूर््ण 
तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

�	‘प्रति� बूँँ�द अधि�क फसल’ कोो महज नााराा नहींं बल्कि�ि 
वास््तविकता मेें साकार करना होगा। परिशुद्ध कृषि के 
अंग के रूप मेें ड्रिप, स््प््रििंकलर सिंचाई और संरक्षित 
खेती को आज की तुलना मेें कहीीं अधिक बड़़े पैमाने 
पर अपनाना होगा।

z	 कुुशल मूूल्य शृंंखलााओं काा नि�र्माा�ण:
�	वर्षष 2047 तक भाारत कीी दोो-ति�हााई सेे अधि�क आबाादीी 

शहरी क्षेत्ररों मेें वास कर रही होगी, जो वर््तमान के लगभग 
36% से अधिक होगी। उच्च उत््पपादकता वाली नौकरियोों 
की तलाश मेें ग्रामीण से शहरी क्षेत्ररों की ओर पलायन एक 
स््ववाभाविक प्रक्रिया है जिस््ककी अनदेखी नहीीं की जा सकती 
और न ही किया जाना चाहिये।
�	इसकाा ताात्पर्यय यह हैै कि� अधि�कांं�श खााद्य कोो भीीतरीी 

इलाकोों से शहरी क्षेत्ररों की ओर ले जाना होगा।
�	इसकेे लि�येे परि�वहन सेे लेेकर भंंडाारण और प्रसंंस्करण 

से लेकर संगठित खुदरा बिक्री तक बड़़े पैमाने पर 
लॉजिस््टटिक क््राांति की आवश््यकता होगी।

�	इससेे मुुख्य रूप सेे नि�जीी क्षेेत्र द्वााराा बड़ेे पैैमाानेे पर 
निवेश के अवसर खुलेेंगे। नई सरकार को 
‘भारत@2047’ के लिये उपयुक्त कानूनोों मेें बदलाव 
कर इस रूपांतरण को सुविधाजनक बनाना होगा।

z	 कि�साान उत्पाादक संंगठनोंं (FPOs) याा सहकाारीी 
समितियोों को बढ़़ावा देना:
�	खााद्य प्रणाालीी केे इस रूपांं�तरण मेंं, जबकि� बीीज उद्योोग सेे 

लेकर कृषि मशीनरी तक और प्रसंस््करण से लेकर खुदरा 
बिक्री तक सभी खिलाड़़ी आगे बढ़ रहे हैैं, खेती अभी भी 
छोटी से छोटी जोतोों मेें बँटती जा रही है।

�	चुुनौौतीी यह सुुनि�श्चि�त करनाा हैै कि� इन छोोटेे भूूमि� धाारकोंं कोो 
किसान उत््पपादक संगठनोों या सहकारी समितियोों के 
माध््यम से एक साथ लाया जाए (जैसा कि अमूल द्वारा दूध 
क्षेत्र मेें किया गया था), ताकि उस वृहत पैमाने का सृजन 
किया जा सके जिसकी मांग प्रसंस््करणकर््तताओं, संगठित 
खुदरा विक्रेताओं और निर््ययातकोों द्वारा की जा रही है। 
�	समाावेेशीी भाारत केे लि�ए यह संंस्थाागत नवााचाार अत्यंंत 

महत्तत्वपूर््ण है।
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z	 सााधाारण खााद्य सुुरक्षाा सेे पोोषण सुुरक्षाा कीी ओर आगेे 
बढ़ना:
�	उपभोोग केे माामलेे मेंं, सााधाारण खााद्य सुुरक्षाा सेे आगेे बढ़तेे 

हुए पोषण सुरक्षा की ओर जाने की ज़रूरत है। कुपोषण की 
स््थथिति, विशेष रूप से 5 वर््ष से कम आयु के बच्चचों के लिये, 
चिंताजनक है और वर््तमान मेें 35% बच्चे स््टटंटिंग के शिकार 
हैैं।
�	स्थि�िति� मेंं सुुधाार केे लि�येे, स्वच्छताा, महि�लाा शि�क्षाा और 

टीकाकरण के अलावा हमारे आहार को सूक्षष्म पोषक 
तत््वोों से संपन्न या ‘फोर््टटिफाई’ करने की भी 
आवश््यकता है।

�	सरकाार नेे जिं�ंक युुक्त चाावल और गेेहूँँ केे सााथ शुुरुआत कीी 
है, लेकिन बीटा कैरोटीन (विटामिन A से भरपूर) से 
संपन्न गोल््डन चावल से अभी कतरा रही है, जबकि 
ऑस्ट्रेलिया, न््ययूज़ीलैैंड, कनाडा एवं अमेरिका ने इसे सुरक्षित 
घोषित किया है और यहाँ तक कि बांग््ललादेश और फिलीपीींस 
ने भी इसके परीक्षण की अनुमति दे दी है।
�	चाावल हमााराा प्रमुुख फसल हैै और आज जोो बच्चेे 

कुपोषित हैैं उनमेें से अधिकांश चावल का भरपूर सेवन 
करते हैैं। इसलिये इसे उच्च पोषक तत््वोों के साथ संपन्न 
करने की ज़रूरत है।

z	 साार्ववजनि�क-नि�जीी भाागीीदाारीी कीी आवश्यकताा:
�	साार्ववजनि�क-नि�जीी भाागीीदाारीी (Public Private 

Partnership) आगे बढ़ने का उपयुक्त रास््तता है। 
निजी क्षेत्र कुशल मूल््य शृृंखलाओं का निर््ममाण कर सकता 
है और ऐसे बीज पैदा कर सकता है जो जलवायु-प्रत््ययास््थथी 
एवं अधिक पौष्टिक होों।

�	सरकाार कोो एक अनुुकूूल नीीति�गत ढाँँ�चाा प्रदाान करनाा होोगाा। 
जब सरकार उद्योग के लिये PLI जैसी योजनाएँ तैयार 
कर सकती है तो ऐसा भविष््य की खाद्य प्रणालियोों के 
रूपांतरण के लिये भी किया जाना चाहिये।

z	 वि�काास सेे कुुशल-वि�काास कीी ओर आगेे बढ़नाा:
�	इसकेे लि�येे कृृषि� प्रौौद्योोगि�कीी केे उन्नयन, कृृषि� पद्धति�योंं मेंं 

आधुनिक कौशल के अनुप्रयोग, खेती मेें नए नवाचार और 
उर््वरक, जल एवं अन््य इनपुट के उपयोग मेें बर््बबादी को कम 
करने की आवश््यकता है।
�	जल एवंं उर्ववरक जैैसेे इनपुुट केे प्रचुुर एवंं अंंधााधुंं�ध 

उपयोग को हतोत््ससाहित करने और उनके इष्टतम 
उपयोग को बढ़़ावा देने के लिये इनपुट मूल््य निर््धधारण 
नीति मेें भी बदलाव की आवश््यकता होगी।

�	डि�जि�टल प्रौौद्योोगि�कीी कि�साानोंं तक प्रौौद्योोगि�कीी एवंं ज्ञाान केे 
आसान प्रसार के माध््यम से दक्षता मेें सुधार लाने मेें 
महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभा सकती है।

z	 अधि�शेेष प्रबंंधन:
�	खााद्य काा घरेेलूू उपयोोग घरेेलूू उत्पाादन कीी तुुलनाा मेंं नि�म्न 

दर से बढ़़ा है। 1980 के दशक की शुरुआत मेें भारत प्रति 
व््यक्ति प्रति दिन 1 किलोग्राम से कुछ अधिक खाद्य का 
उत््पपादन एवं उपभोग करता था। हाल के वर्षषों मेें उत््पपादन 
धीरे-धीरे बढ़कर 1.73 किलोग्राम हो गया है, जबकि घरेलू 
उपभोग बढ़कर 1.59 किलोग्राम हो गया है। इससे पता 
चलता है कि पिछले 35 वर्षषों से खाद्य अधिशेष लगातार बढ़ 
रहा है।

�	इस परि�दृश्य मेंं खााद्य नीीति� मेंं कमीी प्रबंंधन सेे अधि�शेेष 
प्रबंधन की ओर पूर््ण बदलाव की आवश््यकता है। इससे यह 
भी पता चलता है कि भारत मेें अधिकांश अल््पपोषण खाद्य 
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की अनुपलब््धता के कारण नहीीं है, बल््ककि यह खाद्य के कम 
ग्रहण के कारण है। भारत को अधिशेष खाद्य उपज के 
निपटान के लिये विदेशी बाज़ार की तलाश करनी होगी।

खाद्य प्रणालियोों और कृषि उत््पपादकता मेें सुधार मेें 
प्रौद्योगिकी का योगदान:
z	 उत्पाादकताा बढ़ाानाा:

�	परि�शुुद्ध खेेतीी: रोोपण, सिं�ंचााई और उर्ववरक डाालनेे कीी 
प्रक्रियाओं को इष्टतम करने के लिये जीपीएस, सेेंसर एवं 
ड्रोन का उपयोग, जिससे अधिक पैदावार होती है और 
संसाधन की बर््बबादी कम होती है।

�	मशीीनीीकरण: ट्रैैक्टर, हाार्वेेस्टर और प्लांं�टर्सस जैैसीी मशीीनरीी 
का उपयोग, जो शारीरिक श्रम को कम करता है और कृषि 
कार्ययों मेें दक्षता को बढ़़ाता है।

�	जैैव प्रौौद्योोगि�कीी: कीीटोंं, बीीमाारि�योंं और पर्याा�वरणीीय तनाावोंं 
के प्रति बेहतर प्रतिरोध रखने वाले आनुवंशिक रूप से 
संशोधित फसलोों का विकास, जो पैदावार एवं गुणवत्ता मेें 
सुधार लाता है।

z	 संंसााधन प्रबंंधन मेंं सुुधाार:
�	जल प्रबंंधन: ड्रि�प एवंं स्प्रिं�ं�कलर सिं�ंचााई जैैसीी कुुशल 

सिंचाई प्रणालियोों के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो जल का 
संरक्षण करता है और फसल पैदावार मेें सुधार लाता है।

�	मृृदाा स्वाास्थ्य कीी नि�गराानीी: मृृदाा स्वाास्थ्य और पोोषक 
तत््वोों के स््तर का आकलन करने के लिये सेेंसर एवं इमेजिंग 
तकनीक का उपयोग करना, जो लक्षित उर््वरकीकरण और 
मृदा संरक्षण अभ््ययासोों को सक्षम करता है।

�	मौौसम काा पूूर्वाा�नुुमाान: कृृषि� गति�वि�धि�योंं कीी बेेहतर योोजनाा 
और प्रबंधन के लिये रियल-टाइम मौसम डेटा तक पहुुँच, 
जो मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करता है।

z	 बााज़ाार पहुँँच कोो सुुगम बनाानाा:
�	डि�जि�टल प्लेेटफ़ॉॉर्मम: कि�साानोंं द्वााराा बााज़ाारोंं तक पहुँँचनेे, 

कीमतोों पर सौदेबाज़ी करने और सीधे उपभोक्ताओं को 
उपज बेचने के लिये ऑनलाइन मार्केटप््ललेस एवं मोबाइल 
एप््ललीकेशन (जैसे e-NAM portal) का उपयोग 
करना, जहाँ बिचौलियोों की समाप््तति के साथ मुनाफे की 
वृद्धि होती है।

�	आपूूर्ति�ि शृंंखलाा प्रबंंधन: खेेत सेे बााज़ाार तक उपज कीी 
ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिससे 
गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है और फसल की बर््बबादी 
को कम किया जा सकता है।

z	 संंवहनीीयताा कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	छोोटेे कि�साानोंं कोो सशक्त बनाानाा: प्रौौद्योोगि�कीी मेंं सूूचनाा, 

बाज़़ार और वित्तीय सेवाओं तक पहुुँच प्रदान करने के रूप 
मेें छोटे किसानोों को सशक्त बनाने की क्षमता है।
�	मोोबााइल एप्लीीकेेशन और डि�जि�टल प्लेेटफ़ॉॉर्मम 

मूल््यवान कृषि संबंधी सलाह, बाज़़ार मूल््य और 
मौसम पूर््ववानुमान प्रदान करते हैैं, जिससे किसानोों को 
सूचित निर््णय लेने और उनकी आजीविका मेें सुधार 
करने मेें मदद मिलती है।

�	नवीीकरणीीय ऊर्जाा�: खेेतोंं कोो बि�जलीी देेनेे केे लि�येे सौौर 
पैनलोों और जैव-ऊर््जजा स्रोतोों का उपयोग करना, जो जीवाश््म 
ईंधन पर निर््भरता कम करता है और कार््बन उत््सर््जन का 
शमन करता है।

�	डेेटाा-आधाारि�त नि�र्णणय लेेनाा: फसल प्रबंंधन पर सूूचि�त 
निर््णय लेने के लिये सेेंसर, उपग्रहोों एवं ड्रोन से प्राप््त डेटा 
का विश्लेषण करना, जिससे अधिक संवहनीय कृषि 
पद्धतियोों को बढ़़ावा मिलता है।
�	उदााहरण केे लि�येे, पूूर्वाा�नुुमाानकाारीी वि�श्लेेषण कि�साानोंं 

को कीटोों के प्रकोप का अनुमान लगाने या इष्टतम 
रोपण समय की पहचान करने मेें मदद कर सकता है, 
सक्रिय प्रबंधन रणनीतियोों को सक्षम कर सकता है और 
जोखिमोों को कम कर सकता है।

निष््कर््ष:
किसानोों की आय मेें उल्लेखनीय एवं स््थथिर वृद्धि के लिये और 

कृषि के रूपांतरण के लिये कृषि क्षेत्र के प्रति संपूर््ण दृष्टिकोण मेें 
आमूल-चूल बदलाव की आवश््यकता है। आधुनिक एवं जीवंत कृषि 
के लिये एक सक्षम वातावरण के निर््ममाण के लिये पुराने विनियमनोों मेें 
परिवर््तन और इस क्षेत्र का उदारीकरण आवश््यक है। विज्ञान प्रेरित 
प्रौद्योगिकी मेें प्रगति, कटाई से पहले और बाद के चरणोों मेें निजी क्षेत्र 
की बढ़़ी हुई भूमिका, उदारीकृत उत््पपादन बाज़ार, सक्रिय भूमि पट्टा 
बाज़ार और दक्षता पर बल कृषि को 21वीीं सदी की चुनौतियोों से 
निपटने तथा नए भारत के लक्षष्य मेें योगदान करने मेें सक्षम बनाएगा। 

भारत का आर््कटिक अभियान
दिसंबर 2023 मेें जब चार भारतीय जलवायु वैज्ञानिक आर््कटिक 

मेें भारत के पहले शीतकालीन अभियान के लिये पारिस््थथिति-अनुकूलन 
(acclimatisation) शुरू करने के उद्देश््य से ओस््ललो (नॉर्वे) 
पहुुँचे तो उन््हेें इस बात का थोड़़ा भी अंदाज़़ा नहीीं था कि आगे क््यया 
होने वाला है। नॉर्वे के स््ववालबार््ड मेें अंतर््रराष्ट्रीय आर््कटिक रिसर््च बेस 
मेें अवस््थथित भारत का अनुसंधान स््टटेशन ‘हिमाद्री’ अब तक केवल 
ग्रीष््मकालीन मिशन की ही मेजबानी करता था। इस शीतकालीन 
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अभियान मेें कठोर पारिस््थथिति-अनुकूलन की अवधि के बाद तीव्र ठंड (-15 डिग्री सेल््ससियस से कम) मेें अनुसंधान स््टटेशन पर रहना और कार््य 
करना शामिल है। भारतीय शोधकर््तताओं के लिये अधिक चिंताजनक यह था कि वे ध्रुवीय रातोों की चुनौतीपूर््ण संभावना का सामना कैसे करेेंगे। 
आर््कटिक क्षेत्र की क्षमता का संवहनीय दोहन करने के लिये इन चुनौतियोों से निपटना अब भारत के लिये आवश््यक हो गया है।
आर््कटिक क्षेत्र (Arctic Region):
z	 अवस्थि�िति� और भूूगोोल:

�	आर्ककटि�क क्षेेत्र पृृथ्वीी केे सबसेे उत्तरीी भााग मेंं स्थि�ित हैै, जोो उत्तरीी ध्रुुव केे आसपाास केंंद्रि�त हैै।
�	इसमेंं आर्ककटि�क महाासाागर और कनााडाा, रूस, संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा, नॉॉर्वेे एवंं ग्रीीनलैंंड सहि�त कई देेशोंं केे हि�स्सेे शाामि�ल हैंं।
�	इस क्षेेत्र मेंं अत्यधि�क ठंंडेे ताापमाान काा अनुुभव होोताा हैै, वि�शेेषकर शीीतकााल मेंं अधि�कांं�श क्षेेत्र हि�म सेे ढकाा रहताा हैै।

z	 जलवाायुु और पर्याा�वरण:
�	आर्ककटि�क कीी वि�शेेषताा इसकीी ठंंडीी जलवाायुु  हैै, जहाँँ� ताापमाान प्राायःः शूून्य सेे नीीचेे चलाा जााताा हैै।
�	यह क्षेेत्र हि�म सेे आच्छाादि�त हैै, जि�समेंं समुुद्रीी हि�म और हि�मच्छद (ice caps) शाामि�ल हैंं, जोो सूूर्यय केे प्रकााश कोो प्रति�बिं�ंबि�त करकेे 

पृथ््ववी की जलवायु को विनियमित करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।
�	आर्ककटि�क मंें एक अद्वि�तीीय पाारि�स्थि�िति�कीी तंतं्र पाायाा जााताा हैै, जहाँँ� ध्रुवुीीय भाालू,ू सीील, व्हेेल और पक्षि�योंं कीी वि�भि�न्न प्रजााति�याँँ� वाास करतीी हंैं।
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आर््कटिक क्षेत्र का महत्तत्व:
z	 आर्थि�िक महत्त्व:

�	आर्ककटि�क क्षेेत्र मेंं कोोयलाा, जि�प्सम और हीीरेे केे समृृद्ध भंंडाार 
मौजूद हैैं, जबकि जस््तता, सीसा, प््लसर सोना और क्वार््ट््ज 
के भी पर््ययाप््त भंडार हैैं।
�	अकेेलेे ग्रीीनलैंंड केे हीी पाास दुुनि�याा केे दुुर्ललभ मृृदाा तत्व 

भंडार का लगभग एक चौथाई भाग मौजूद है।
�	आर्ककटि�क मेंं अभीी तक अनन्वेेषि�त हााइड्रोोकाार्बबन 

संसाधनोों का भी बड़ा भंडार मौजूद है, जो विश्व के 
गैर-आविष््ककृत प्राकृतिक गैस का 30% है।

�	भाारत वि�श्व काा तीीसराा सबसेे बड़ाा ऊर्जाा� खपत करनेे 
वाला देश और तीसरा सबसे बड़़ा तेल आयातक है। हिम 
के पिघलन मेें वृद्धि इन संसाधनोों को निष््कर््षण के लिये 
अधिक सुलभ एवं व््यवहार््य बनाती है।
�	इस प्रकाार, आर्ककटि�क संंभाावि�त रूप सेे भाारत कीी 

ऊर््जजा सुरक्षा आवश््यकताओं और रणनीतिक एवं 
दुर््लभ मृदा खनिजोों की कमी को संबोधित कर सकता 
है।

z	 भौौगोोलि�क महत्त्व:
�	आर्ककटि�क वि�श्व कीी महाासाागरीीय धाारााओं केे परि�संंचरण 

और ठंडे एवं गर््म जल को दुनिया भर मेें ले जाने मेें मदद 
करता है।
�	इसकेे अलाावाा, आर्ककटि�क समुुद्रीी हि�म ग्रह केे शीीर्षष पर 

एक विशाल श्वेत परावर््तक के रूप मेें कार््य करता है, 
जो सूर््य की कुछ किरणोों को वापस अंतरिक्ष मेें भेज 
देता है, जिससे पृथ््ववी को एक समान तापमान पर रखने 
मेें मदद मिलती है।

z	 भूू-रााजनीीति�क महत्त्व:
�	आर्ककटि�क केे हि�म केे पि�घलनेे सेे भूू-रााजनीीति�क ताापमाान भीी 

उस स््तर तक बढ़ रहा है जो शीत युद्ध के बाद से नहीीं देखा 
गया। चीन ने ट््राांस-आर््कटिक शिपिंग मार्गगों को ‘पोलर 
सिल््क रोड’ के रूप मेें संदर््भभित किया है, जहाँ इसे बेल््ट 
एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिये तीसरे परिवहन 
गलियारे के रूप मेें चिह्नित किया है और रूस के अलावा 
वह एकमात्र देश है जो ‘न््ययूक्लियर आइस-ब्रेकर’ का निर््ममाण 
कर रहा है।

�	इस परि�दृश्य मेंं, आर्ककटि�क मेंं चीीन कीी सॉॉफ्ट पाावर 
चालोों का मुक़ाबला करना अत््ययंत आवश््यक है और 
इसी क्रम मेें भारत भी अपनी आर््कटिक नीति के 
माध््यम से आर््कटिक राज््योों मेें गहरी दिलचस््पपी ले रहा 
है।

z	 पर्याा�वरणीीय महत्त्व:
�	आर्ककटि�क और हि�माालय हाालाँँ�कि� भौौगोोलि�क रूप सेे दूूर 

स््थथित हैैं, लेकिन आपस मेें संबद्ध हैैं और सदृश चिंताएँ साझा 
करते हैैं। आर््कटिक का पिघलन वैज्ञानिक समुदाय को 
हिमालय मेें हिमनदोों के पिघलन को बेहतर ढंग से समझने 
मेें मदद कर रहा है। उल्लेखनीय है कि हिमालय को प्रायः 
‘तीसरा ध्रुव’ (third pole) कहा जाता है और यह 
उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवोों के बाद मीठे जल का का सबसे 
बड़़ा भंडार रखता है।
�	इसलि�येे आर्ककटि�क काा अध्ययन भाारतीीय वैैज्ञाानि�कोंं केे 

लिये महत्तत्वपूर््ण है। इसी क्रम मेें भारत ने वर््ष 2007 मेें 
आर््कटिक महासागर मेें अपना पहला वैज्ञानिक 
अभियान शुरू किया और स््ववालबार््ड द्वीपसमूह (नॉर्वे) 
मेें ‘हिमाद्रि’ अनुसंधान केेंद्र स््थथापित किया। तब से 
भारत सक्रिय रूप से वहाँ अनुसंधान कार्ययों मेें संलग््न 
है।

आर््कटिक क्षेत्र मेें भारत की बढ़ती  
रुचि के पीछे कारण:
z	 आर्ककटि�क साागर क्षेेत्र केे समाान जलवाायुु घटनााएँँ:

�	एक दशक सेे भीी अधि�क समय सेे भाारत केे रााष्ट्रीीय ध्रुुवीीय 
एवं महासागर अनुसंधान केेंद्र (National 
Centre for Polar and Ocean 
Research) को आर््कटिक मेें शीतकालीन मिशन का 
कोई कारण नज़र नहीीं आया था। भारतीय नीति मेें बदलाव 
तब आया जब वैज्ञानिक डेटा से प्रकट हुआ है कि आर््कटिक 
पहले की तुलना मेें अधिक तेज़ी से गर््म हो रहा है। जब भारत 
मेें विनाशकारी जलवायु घटनाओं को आर््कटिक सागर के 
हिम पिघलन से संबद्ध करने वाले तथ््य सामने आए तब 
निर््णय निर््ममाताओं को इस दिशा मेें कार््रवाई के लिये विवश 
होना पड़़ा।
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z	 संंभाावनााशीील व्याापाार माार्गग:
�	भाारत आर्ककटि�क समुुद्रीी माार्गग, वि�शेेष रूप सेे उत्तरीी समुुद्रीी 

मार््ग (Northern Sea Route) के खुलने से 
उत््ससाहित है और इस क्षेत्र के माध््यम से भारतीय व््ययापार के 
संचालन की इच््छछा रख सकता है। इससे भारत को माल 
भेजने मेें समय, ईंधन और सुरक्षा लागत के साथ-साथ 
शिपिंग कंपनियोों के लिये लागत कम करने मेें मदद मिल 
सकती है।

z	 उभरतेे भूू-रााजनीीति�क खतरेे:
�	आर्ककटि�क मेंं चीीन केे बढ़तेे नि�वेेश नेे भाारत कीी चिं�ंताा बढ़ाा 

दी है। चीन को उत्तरी समुद्री मार््ग तक विस््ततारित पहुुँच प्रदान 
करने के रूस के निर््णय ने इस चिंता को और गहरा कर दिया 
है।

�	आर्ककटि�क पर भाारत काा ध्याान ऐसेे समय मेंं बढ़ रहाा हैै जब 
इस क्षेत्र मेें तनाव की वृद्धि हुई है, जो रूस-यूक्रेन संघर््ष 
के कारण प्रेरित हुई है और विभिन्न क्षेत्रीय सहकारी मंचोों 
के निलंबन के कारण और बढ़ गई है।
�	इन तनाावोंं केे संंभाावि�त परि�णाामोंं कोो लेेकर चिं�ंतााएँँ बनीी 

हुई हैैं, विशेष रूप से कोला प्रायद्वीप मेें तैनात अपने 
परमाणु निवारक पर रूस की बढ़ती निर््भरता को देखते 
हुए। भारत के लिये, जिसका लक्षष्य पश्चिमी देशोों और 
रूस दोनोों के साथ रचनात््मक संबंध बनाए रखना है, 
ये घटनाक्रम महत्तत्वपूर््ण रणनीतिक निहितार््थ रखते हैैं।

z	 हि�माालय और भाारतीीय माानसूून केे लि�येे परि�णााम:
�	भाारत आर्ककटि�क मेंं कोोई नव आगंंतुुक नहींं हैै। इस क्षेेत्र मेंं 

इसकी भागीदारी पेरिस मेें स््ववालबार््ड संधि पर हस््तताक्षर के 
साथ वर््ष 1920 से चली आ रही है। वर््ष 2007 मेें भारत ने 
आर््कटिक सूक्षष्म जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और 
भूविज्ञान के अन््ववेषण के लिये अपना पहला अनुसंधान 
मिशन शुरू किया था।

�	एक वर्षष बााद हीी भाारत चीीन केे अलाावाा आर्ककटि�क अनुुसंंधाान 
आधार स््थथापित करने वाला एकमात्र विकासशील देश बन 
गया था। वर््ष 2013 मेें आर््कटिक काउंसिल द्वारा ‘पर््यवेक्षक’ 
का दर््जजा दिये जाने के बाद, भारत ने 2014 मेें स््ववालबार््ड मेें 
एक मल््टटी-सेेंसर मूर््ड वेधशाला (multi-sensor 
moored observatory) और 2016 मेें एक 
वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स््थथापना की।

�	इन स्टेेशनोंं पर जाारीी काार्यय आर्ककटि�क हि�म प्रणाालि�योंं 
एवं ग््ललेशियरोों और हिमालय एवं भारतीय मानसून पर 
आर््कटिक पिघलन के परिणामोों की जाँच पर केेंद्रित 
है।

आर््कटिक क्षेत्र के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ:
z	 भाारत मेंं नीीति� वि�भााजन:

�	आर्ककटि�क मेंं भाारतीीय भाागीीदाारीी काा मुुद्दाा देेश केे शैैक्षणि�क 
और नीति समुदायोों को विभेदित करता है। भारत की 
अर््थव््यवस््थथा पर आर््कटिक मेें बदलती जलवायु के संभावित 
प्रभावोों पर मत विभाजित हैैं। चिंता मुख््य रूप से जीवाश््म 
ईंधन के लिये क्षेत्र मेें खनन से संबंधित है, जो एक ऐसा क्षेत्र 
हैैं जहाँ भारत ने अभी तक एक स््पष्ट आर््थथिक रणनीति तैयार 
नहीीं की है।
�	आर्ककटि�क मेंं आर्थि�िक दोोहन केे समर्थथक इस क्षेेत्र मेंं 

विशेष रूप से तेल और गैस की खोज एवं खनन के 
संबंध मेें व््ययावहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैैं, 
जबकि संशयवादी संभावित पर््ययावरणीय परिणामोों के 
बारे मेें चेतावनी देते हैैं।

z	 आर्ककटि�क प्रवर्धधन (Arctic Amplification):
�	हााल केे दशकोंं मेंं आर्ककटि�क मेंं ताापन याा ‘वाार्मिं�ंग’ दुुनि�याा 

के शेष भागोों की तुलना मेें बहुत तेज़ रही है। आर््कटिक मेें 
स््थथायी तुषार भूमि (permafrost) पिघल रही है 
और इस क्रम मेें कार््बन एवं मीथेन का उत््सर््जन कर रही है 
जो ग््ललोबल वार््मििंग के लिये ज़िम््ममेदार प्रमुख ग्रीनहाउस 
गैसोों मेें शामिल हैैं। इससे हिम का पिघलना और बढ़ रहा 
है, जिससे आर््कटिक प्रवर््धन मेें वृद्धि हो रही है।

z	 समुुद्र स्तर केे बढ़नेे सेे संंबद्ध चिं�ंताा:
�	आर्ककटि�क केे हि�म केे पि�घलनेे सेे समुुद्र काा स्तर बढ़ रहाा हैै। 

इसके परिणामस््वरूप तटीय क्षरण की वृद्धि हो रही है और 
तूफान की आवृति बढ़ रही है क््योोंकि गर््म हवा और समुद्र 
का तापमान बारंबार एवं तीव्र तटीय तूफान का कारण बनता 
है। यह भारत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है जो 
7,516.6 किमी लंबी तटरेखा रखता है और जहाँ कई 
महत्तत्वपूर््ण बंदरगाह शहर अवस््थथित हैैं।
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�	वि�श्व मौौसम वि�ज्ञाान संंगठन (World 
Meteorological Organisation) 
‘वैश्विक जलवायु स््थथिति, 2021’ शीर््षक रिपोर््ट के 
अनुसार, भारतीय तट पर समुद्र का स््तर वैश्विक 
औसत दर की तुलना मेें अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।

z	 उभरतीी प्रति�स्पर्द्धाा�:
�	आर्ककटि�क मेंं शि�पिं�ंग माार्गोंं और संंभाावनााओं केे द्वाार खुुलनेे 

से संसाधन निष््कर््षण की दौड़ को बढ़़ावा मिल रहा है, जो 
भू-राजनीतिक ध्रुवोों—अमेरिका, चीन और रूस की ओर ले 
जा रहा है, जहाँ वे इस क्षेत्र मेें स््थथिति एवं प्रभाव के लिये 
प्रतिस््पर्द्धा कर रहे हैैं।

z	 जैैव वि�वि�धताा कोो खतराा:
�	पूूरेे वर्षष हि�म कीी अनुुपस्थि�िति� और उच्च ताापमाान आर्ककटि�क 

क्षेत्र के जंतुओं, पादपोों और पक्षियोों के अस््ततित््व को कठिन 
बना रहे हैैं। उल्लेखनीय है कि ध्रुवीय भालू को सील का 
शिकार करने के साथ-साथ बड़़े घरेलू क्षेत्ररों मेें घूमने के लिये 
समुद्री हिम की आवश््यकता होती है।

�	हि�म केे घटतेे आवरण केे काारण ध्रुुवीीय भाालूू सहि�त अन्य 
आर््कटिक प्रजातियोों का जीवन खतरे मेें है। इसके अलावा, 
गर््म होते समुद्ररों ने खाद्य जाल (food web) मेें हेरफेर 
करते हुए मछली प्रजातियोों को ध्रुव की ओर धकेलना शुरू 
कर दिया है।
�	टुंं�ड्राा पुुनःः दलदलीी स्थि�िति� मेंं लौौट रहाा हैै क्योंंकि� 

अचानक आने वाले तूफान तटीय इलाकोों को (विशेष 
रूप से कनाडा और रूस के आंतरिक भाग) तबाह कर 
रहे हैैं और वनाग््ननि टुंड्रा क्षेत्ररों मेें स््थथायी तुषार भूमि को 
क्षति पहुुँचा रही है।

आर््कटिक क्षेत्र के संबंध मेें उठाए जाने  
वाले आवश््यक कदम:
z	 नॉॉर्वेे केे सााथ सहयोोग:

�	आर्ककटि�क परि�षद (Arctic Council) केे वर्ततमाान 
अध््यक्ष नॉर्वे के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैैं। 1980 के 
दशक के उत्तरार्दद्ध से दोनोों देशोों ने आर््कटिक और अंटार््कटिक 
मेें बदलती परिस््थथितियोों के साथ-साथ दक्षिण एशिया पर 
उनके प्रभाव की जाँच के लिये सहयोग स््थथापित किया है।

�	चूँँ�कि� जलवाायुु परि�वर्ततन आर्ककटि�क और दक्षि�ण एशि�यााई 
मानसून को अधिक गहराई से प्रभावित कर रहा है, इसलिये 

हिमालयी और आर््कटिक क्षेत्र की चुनौतियोों से निपटने के 
लिये समय के साथ इन प्रयासोों मेें तेज़ी लाने की ज़रूरत है।

z	 आर्ककटि�क देेशोंं केे सााथ संंरेेखण:
�	भाारत कीी वर्ततमाान नीीति� यह हैै कि� अपनेे ‘उत्तरदाायीी 

हितधारक’ की साख को मज़बूत करने के एक तरीके के 
रूप मेें हरित ऊर््जजा और हरित एवं स््वच््छ उद्योगोों मेें 
आर््कटिक देशोों के साथ सहयोग किया जाए। उदाहरण के 
लिये, भारत ने डेनमार््क और फिनलैैंड के साथ अपशिष्ट 
प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर््जजा एवं हरित 
प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्ररों मेें सहयोग निर््ममाण किया है।

z	 संंसााधन नि�ष्कर्षषण केे संंवहनीीय तरीीकेे काा पाालन करनाा:
�	जबकि� भाारत सरकाार आर्ककटि�क मेंं समुुद्र-तल खनन और 

संसाधन दोहन से लाभ उठाने की इच््छछा रखती है, उसे स््पष्ट 
रूप से निष््कर््षण के एक संवहनीय तरीके का समर््थन करना 
चाहिये।
�	ऐसाा माानाा जााताा हैै कि� नॉॉर्वेे केे सााथ सााझेेदाारीी भाारत केे 

लिये परिवर््तनकारी सिद्ध हो सकती है क््योोंकि यह ‘ब््ललू 
इकॉनोमी’, कनेक््टटिविटी, समुद्री परिवहन, निवेश  एवं 
अवसंरचना और ज़िम््ममेदार संसाधन विकास जैसे मुद्ददों 
से निपटने के लिये आर््कटिक परिषद के कार््य समूहोों 
मेें अधिक भारतीय भागीदारी को सक्षम बनाएगी।

z	 भाारत कीी आर्ककटि�क नीीति� कोो आर्ककटि�क परि�षद केे उद्देेश्योंं 
के साथ संरेखित करना:
�	नॉॉर्डि�िक देेशोंं केे सााथ सााझेेदाारीी वैैज्ञाानि�क अनुुसंंधाान और 

जलवायु एवं पर््ययावरण संरक्षण पर केेंद्रित होने की संभावना 
है। ये उन छह स््ततंभोों म﻿ेें से दो हैैं जिनसे भारत की आर््कटिक 
नीति तैयार होती है (अन््य चार हैैं: आर््थथिक एवं मानव 
विकास; परिवहन एवं कनेक््टटिविटी; शासन एवं अंतर््रराष्ट्रीय 
सहयोग; और राष्ट्रीय क्षमता निर््ममाण)।
�	भाारत आर्ककटि�क मेंं आर्थि�िक अवसरोंं कीी तलााश कीी 

इच््छछा रखता है। इस संदर््भ मेें आर््कटिक परिषद भारत 
को ऐसी संवहनीय नीति तैयार करने मेें मदद कर 
सकती है जो वैज्ञानिक समुदाय एवं उद्योग दोनोों की 
आवश््यकता को पूरा करे।

z	 एक नोोडल नि�कााय काा गठन करनाा:
�	वर्ततमाान मंें रााष्ट्रीीय ध्रुवुीीय और महाासाागर अनुसुंधंाान कंेंद्र 

(National Centre for Polar and 
Ocean Research- NCPOR) ध्रुवीय और 
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दक्षिणी महासागर क्षेत्ररों (जिसमेें आर््कटिक भी शामिल है) के 
मामलोों का प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय विदशे मतं्रालय 
आर््कटिक परिषद को बाहरी इंटरफ़़ेस प्रदान करता है।
�	आर्ककटि�क अनुुसंंधाान एवंं वि�काास सेे स्पष्ट रूप सेे 

संबद्ध होने और आर््कटिक से संबंधित भारत सरकार 
की सभी गतिविधियोों का समन््वय करने के लिये एक 
एकल नोडल निकाय का निर््ममाण करने की आवश््यकता 
है।

z	 वैैज्ञाानि�क दृष्टि�कोोण सेे परेे आगेे बढ़नाा:
�	भाारत कोो आर्ककटि�क मेंं वि�शुुद्ध वैैज्ञाानि�क दृष्टि�कोोण तक 

सीमित नहीीं रहते हुए इसके परे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 
वैश्विक मामलोों मेें भारत के बढ़ते कद और परिणामी प्रभाव 
को देखते हुए, इसे आर््कटिक जनसांख््ययिकी एवं शासन की 
गतिशीलता को समझने और आर््कटिक जनजातियोों की 
आवाज़ बनने तथा वैश्विक मंचोों पर उनके मुद्ददों को उठाने 
के लिये सुदृढ़ स््थथिति मेें होना चाहिये।

z	 वैैश्वि�क महाासाागर संंधि� कोो अपनाानाा:
�	वैैश्वि�क महाासाागर प्रशाासन कोो संंवीीक्षाा केे दाायरेे मेंं रखनाा 

और ध्रुवीय क्षेत्ररों एवं संबद्ध समुद्र स््तर वृद्धि संबंधी चुनौतियोों 
पर विशेष ध््ययान देने के साथ एक सहयोगी वैश्विक 
महासागर संधि (Global Ocean Treaty) 
की दिशा मेें आगे बढ़ना महत्तत्वपूर््ण है।

निष््कर््ष:
आर््कटिक क्षेत्र एक अनूठा और भंगुर पारिस््थथितिकी तंत्र है जो 

पृथ््ववी की जलवायु को विनियमित करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता 
है। हालाँकि, जलवायु परिवर््तन के कारण इसे अभूतपूर््व पर््ययावरणीय 
परिवर््तनोों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमेें हिम का तीव्र गति से 
पिघलना और तापमान का बढ़ना शामिल है। इन परिवर््तनोों का क्षेत्र 
के वन््य जीवन, स््वदेशी समुदायोों और वैश्विक जलवायु पैटर््न पर 
गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

आर््कटिक के भंगुर/संवेदनशील पर््ययावरण को संरक्षित करने और 
इसकी दीर््घकालिक व््यवहार््यता सुनिश्चित करने के लिये अंतर््रराष्ट्रीय 
सहयोग एवं संवहनीय अभ््ययास आवश््यक हैैं।

दिव््ययाांग उपभोक्ताओं के अधिकारोों का संरक्षण
प्रत््ययेक वर््ष 15 मार््च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 

(World Consumer Rights Day) के रूप मेें 
मनाया जाता है, जिसका उद्देश््य वैश्विक स््तर पर उपभोक्ताओं के 
अधिकारोों एवं ज़िम््ममेदारियोों के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाना है। हालाँकि, 

उपभोक्ता अधिकारोों से जुड़़े उत््सवोों और चर््चचाओं के बीच प्रायः 
उपभोक्ताओं का एक ऐसा भी समूह है, यानी दिव््ययाांगजन, जिसकी 
उपेक्षा कर दी जाती है। उपभोक्ता जनसांख््ययिकीय के भीतर उनकी 
महत्तत्वपूर््ण उपस््थथिति के बावजूद, दिव््ययाांग उपभोक्ता प्रायः उपभोक्ता 
अधिकारोों की पहल के विमर््श और व््ययावहारिक कार््ययान््वयन दोनोों मेें 
स््वयं को हाशिये पर पाते हैैं। यह अदृश््यता या अनदेखी बाज़़ार मेें 
दिव््ययाांग उपभोक्ताओं के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियोों एवं 
बाधाओं को दूर करने की दिशा मेें अधिक ध््ययान एवं समावेशिता की 
आवश््यकता को रेखांकित करती है।

दिव््ययाांगजनोों को बेहद बुनियादी मानवीय गतिविधियोों के लिये 
भी मदद मांगने के संघर््ष का सामना करना पड़ता है और इसके 
परिणामस््वरूप वे गरिमा, स््वतंत्रता एवं निजता की हानि का शिकार 
होते हैैं। उपभोक्ता के रूप मेें वे जिस व््ययापक दुर््गमता का सामना करते 
हैैं, वह न केवल स््वतंत्र जीवन जीने के उनके अधिकार को कमज़ोर 
करती है, बल््ककि उन््हेें दूसरोों के समान समाज मेें भागीदारी से भी 
अवरुद्ध करती है।

दिव््ययाांग उपभोक्ताओं (Consumers With 
Disabilities- CwDs) से संबंधित विभिन्न 
पहलू: 
जनसांख््ययिकीय और सांख््ययिकीय अवलोकन:
z	 वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन (WHO) केे अनुुसाार, 1 बि�लि�यन 

से अधिक लोग (वैश्विक आबादी का 15%) किसी न किसी 
रूप मेें दिव््ययाांगता के साथ जी रहे हैैं। भारत मेें, वर््ष 2011 की 
जनगणना मेें दिव््ययाांगजनोों की संख््यया 26.8 मिलियन दर््ज की गई, 
जो कुल जनसंख््यया का 2.21% है।

दिव््ययाांग उपभोक्ताओं के अधिकार:
z	 समाान व्यवहाार:

�	दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं कोो बााज़ाार मेंं समाान व्यवहाार पाानेे काा 
अधिकार है। इसमेें उनकी दिव््ययाांगता के आधार पर किसी 
भेदभाव किये बिना दूसरोों के साथ समान आधार पर वस््ततुओं, 
सेवाओं और सुविधाओं तक पहुुँच पाना शामिल है।

z	 गैैर-भेेदभााव:
�	व्यवसाायोंं कोो वस्तुुओं, सेेवााओं और रोोज़गाार केे अवसरोंं केे 

प्रावधान मेें दिव््ययाांग उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव करने से 
प्रतिबंधित किया गया है। इसमेें दिव््ययाांगता के आधार पर सेवा 
से इनकार करने, घटिया सेवा प्रदान करने या अधिक मूल््य 
वसूलने पर रोक शामिल है। 
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z	 अभि�गम्यताा:
�	दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं कोो उत्पाादोंं, सेेवााओं और साार्ववजनि�क स्थाानोंं कीी 

अभिगम््यता का अधिकार प्राप््त है। इसमेें भौतिक अभिगम््यता (जैसे रैैंप और 
लिफ््ट), संचार अभिगम््यता (जैसे सांकेतिक भाषा दुभाषिये की उपस््थथिति 
या अभिगम््य वेबसाइटेें) और सूचना अभिगम््यता (जैसे दस््ततावेजोों के 
अभिगम््य प्रारूप) शामिल हैैं।

z	 सहाायक परि�वेेश (Accommodation):
�	व्यवसाायोंं कोो यह सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे सहाायक परि�वेेश केे नि�र्माा�ण कीी 

आवश््यकता है कि दिव््ययाांग उपभोक्ता उनकी वस््ततुओं और सेवाओं तक पहुुँच 
बना सकेें। इसमेें दिव््ययाांगजनोों की आवश््यकताओं को समायोजित करने के 
लिये नीतियोों, अभ््ययासोों या प्रक्रियाओं को संशोधित करना शामिल हो सकता 
है।

z	 नि�जताा:
�	दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं कोो व्यवसाायोंं केे सााथ अंंतःःक्रि�याा मेंं नि�जताा एवंं 

गोपनीयता का अधिकार प्राप््त है। उनकी दिव््ययाांगता से संबंधित व््यक्तिगत 
सूचना के प्रति संवेदनशील व््यवहार किया जाना चाहिये और इसे अनधिकृत 
प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाना चाहिये।

z	 अंंतर्राा�ष्ट्रीीय काानूूनीी ढाँँ�चेे:
�	दि�व्यांं�गजनोंं केे अधि�काारोंं पर संंयुुक्त रााष्ट्र कन्वेंंशन (UNCRPD):

�	वर्षष 2006 मेंं अंंगीीकृृत UNCRPD 
एक व््ययापक अंतर््रराष्ट्रीय संधि है जो 
दिव््ययाांगजनोों के अधिकारोों एवं गरिमा 
को बढ़़ावा देती है। यह दिव््ययाांगजनोों 
द्वारा सभी मानवाधिकारोों और मूल 
स््वतंत्रता का पूर््ण एवं समान उपभोग 
कर सकना सुनिश्चित करती है।

�	दि�व्यांं�गजनोंं केे लि�येे अवसरोंं कीी 
समानता पर मानक नियम:
�	वर्षष 1993 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा 

(UNGA) द्वारा अंगीकृत ये नियम 
दिव््ययाांगजनोों के अधिकारोों और 
समावेशन को सुनिश्चित करने के लिये 
विश्व के देशोों को एक रूपरेखा प्रदान 
करते हैैं। ये नियम अभिगम््यता, शिक्षा, 
रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और पुनर््ववास 
जैसे क्षेत्ररों को कवर करते हैैं।

z	 भाारत मेंं मौौजूूद रााष्ट्रीीय काानूूनीी ढाँँ�चेे:
�	दि�व्यांं�गजन अधि�काार अधि�नि�यम, 2016:

�	यह भाारत मंें प्रााथमि�क काानूनू हैै जोो 
दिव््ययाांगजनोों के अधिकारोों और हक़दारी 
(entitlements) की रक्षा करता 
है। यह 21 प्रकार की दिव््ययाांगताओं को 
परिभाषित करता है और निर््ममित वातावरण, 
परिवहन, सचूना एव ं सचंार के लिये 
अभिगम््यता मानकोों को निर््ददिष्ट करता है। 
यह अधिनियम उच्च शिक्षा और सरकारी 
रोज़गार मेें आरक्षण के साथ-साथ 
सामाजिक सरुक्षा उपायोों का भी प्रावधान 
करता है।

�	दि�व्यांं�गजन (समाान अवसर, अधि�काारोंं 
का संरक्षण और पूर््ण भागीदारी) 
अधिनियम, 1995:
�	यह भाारत मेंं मौौजूूद प्रमुुख दि�व्यांं�गताा 

संबंधी कानून था, जिसे बाद मेें 
दिव््ययाांगजन अधिकार अधिनियम 2016 
द्वारा प्रतिस््थथापित किया गया। इसने 7 
प्रकार की दिव््ययाांगताओं की पहचान की 
थी और निवारण, पुनर््ववास एवं बाधा-
मुक्त वातावरण के निर््ममाण पर ध््ययान 
केेंद्रित किया था।
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z	 अन्य प्राासंंगि�क काानूून:
�	भाारतीीय पुुनर्वाा�स परि�षद अधि�नि�यम, 1992 – यह 

पुनर््ववास संबंधी पेशेवरोों के प्रशिक्षण को विनियमित करता है 
और इसकी निगरानी करता है।

�	माानसि�क स्वाास्थ्य देेखभााल अधि�नि�यम, 2017 – यह 
मानसिक बीमारी रखने वाले व््यक्तियोों के अधिकारोों और 
गरिमा की रक्षा करता है।

�	ऑटि�ज़्म, सेेरेेब्रल पॉॉल्सीी, माानसि�क मंंदताा और 
बहुदिव््ययाांगता वाले व््यक्तियोों के कल््ययाण के लिये 
राष्ट्रीय न््ययास अधिनियम, 1999 – यह निर््ददिष्ट 
दिव््ययाांगजनोों के कल््ययाण और सशक्तीकरण के लिये प्रावधान 
प्रदान करता है।

z	 नीीति�याँँ� और योोजनााएँँ:
�	सुुगम्य भाारत अभि�याान (Accessible India 

Campaign) – इसका उद्देश््य निर््ममित वातावरण, 
परिवहन और सूचना एवं संचार मेें सुगम््यता या अभिगम््यता 
को बढ़़ाना है।

�	वि�शि�ष्ट दि�व्यांं�गताा पहचाान (Unique Disability 
ID- UDID) परियोजना – यह सरकारी लाभोों और 
सेवाओं की बेहतर डिलीवरी को सक्षम करने हेतु दिव््ययाांगजनोों 
के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर््ममाण करता है।

दिव््ययाांग उपभोक्ताओं (CwDs) के समक्ष विद्यमान 
विभिन्न चुनौतियाँ: 
z	 भौौति�क एवंं अभि�गम्यताा संंबंंधीी बााधााएँँ:

�	दुुर्गगम्य नि�र्मि�ित वााताावरण (जैैसेे रैंंप, लि�फ्ट और चौौड़ेे डोोरवेे 
की कमी), जो उनकी गतिशीलता और भौतिक स््थथानोों तक 
स््वतंत्र पहुुँच को अवरुद्ध करता है।

�	अपर्याा�प्त सुुगम्य परि�वहन वि�कल्प, जोो आवाागमन और 
वस््ततुओं एवं सेवाओं तक पहुुँच की उनकी क्षमता को बाधित 
करते हैैं। उनके दैनिक जीवन और उपभोक्ता गतिविधियोों मेें 
सहायता के लिये सहायक प्रौद्योगिकियोों (assistive 
technologies) और अनुकूली उपकरणोों 
(adaptive devices) का अभाव है।
�	सहाायक प्रौौद्योोगि�कि�योंं काा वैैश्वि�क बााज़ाार वर्षष 2024 

तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुुँचने का 
अनुमान है, जो इस उपभोक्ता खंड की उल्लेखनीय 
आर््थथिक क्षमता को परिलक्षित करता है।

z	 सूूचनाा और संंचाार संंबंंधीी बााधााएँँ:
�	दृश्य, श्रवण याा संंज्ञाानाात्मक निः�ःशक्तताा वाालेे दि�व्यांं�गजनोंं केे 

लिये वैकल््पपिक प्रारूपोों (जैसे ब्रेल, ऑडियो, सांकेतिक 

भाषा) मेें सूचना की अनुपलब््धता की स््थथिति पाई जाती है। 
ऐसी वेबसाइट और डिजिटल प््ललेटफ़़ॉर््म जो वेब 
एक््ससेसिबिलिटी मानकोों के अनुरूप नहीीं हैैं, उनके नेविगेशन 
और उपयोग को कठिन बनाते हैैं।
�	व्यवसाायोंं कीी ओर सेे स्पष्ट और सरल संंचाार काा 

अभाव, जिससे दिव््ययाांगजनोों के लिये उत््पपाद सूचना को 
समझना और सूचित विकल््प चुनना चुनौतीपूर््ण हो 
जाता है। वेब एक््ससेसिबिलिटी एनुअल रिपोर््ट (2020) 
के अनुसार, अमेरिका मेें अवस््थथित 98% वेबपेज 
विधिक दृष्टिकोण से दिव््ययाांग समुदाय के लिये 
अभिगम््य नहीीं हैैं।

z	 व्यवहाार संंबंंधीी और साामााजि�क-सांं�स्कृृति�क बााधााएँँ:
�	साामााजि�क कलंंक, भेेदभााव और दि�व्यांं�गजनोंं कीी वि�वि�ध 

आवश््यकताओं एवं क्षमताओं के बारे मेें जागरूकता की 
कमी की स््थथिति पाई जाती है। मुख््यधारा के उपभोक्ता 
अनुभवोों से अपवर््जन और उत््पपाद एवं सेवा डिज़ाइन मेें 
दिव््ययाांगजनोों की प्राथमिकताओं एवं आवश््यकताओं पर 
सीमित विचार करने की स््थथिति भी देखी जाती है। 
दिव््ययाांगजनोों की क्रय शक्ति और बाज़ार क्षमता के बारे मेें 
गलत धारणाएँ मौजूद हैैं, जिससे वे वंचना के शिकार होते 
हैैं।
�	NCPEDP (National Centre for 

Promotion of Employment for 
Disabled People) के एक सर्वेक्षण के 
अनुसार, लगभग 73% दिव््ययाांगजनोों को सार््वजनिक 
स््थथानोों और सुविधाओं तक पहुुँच मेें बाधाओं का 
सामना करना पड़़ा।

z	 आर्थि�िक और वि�त्तीीय बााधााएँँ:
�	वि�शेेष सहाायक उपकरणोंं, स्वाास्थ्य देेखभााल और व्यक्ति�गत 

सहायता सेवाओं की आवश््यकता के कारण दिव््ययाांगजनोों के 
लिये जीवनयापन की उच्च लागत पाई जाती है। पर््ययाप््त 
वित्तीय संसाधनोों, रोज़गार के अवसरोों और सामाजिक सुरक्षा 
उपायोों तक सीमित पहुुँच उनकी उपभोक्ता क्रय शक्ति को 
बाधित करती है।
�	श्रवण दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं कीी बढ़तीी मांं�ग केे काारण 

श्रवण यंत्ररों का वैश्विक बाज़ार वर््ष 2020 मेें 7.2 
बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर््ष 2027 तक 
10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुुँचने का अनुमान 
है।
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z	 नीीति�गत और नि�याामक बााधााएँँ:
�	उपभोोक्तााओं केे रूप मेंं दि�व्यांं�गजनोंं केे लि�येे अभि�गम्यताा माानकोंं और भेेदभााव-वि�रोोधीी काानूूनोंं केे अप्रभाावीी काार्याा�न्वयन एवंं प्रवर्ततन कीी 

स््थथिति पाई जाती है। समावेशी डिज़़ाइन और अभिगम््यता सुविधाओं मेें निवेश हेतु व््यवसायोों के लिये अपर््ययाप््त प्रोत््ससाहन एवं समर््थन तंत्र 
मौजूद है। दिव््ययाांगजनोों के समक्ष विद्यमान बहुमुखी चुनौतियोों से निपटने के लिये विभिन्न सरकारी एजेेंसियोों और हितधारकोों के बीच 
खंडित एवं असंगठित प्रयास ही देखे गए हैैं।
�	वि�काासशीील देेशोंं मेंं काार्ययशीील आयुु केे 80% सेे 90% दि�व्यांं�गजन बेेरोोज़गाार हैंं, जबकि� औद्योोगि�क देेशोंं मेंं यह आँँकड़ाा 50% सेे 

70% के बीच है।
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दिव््ययाांगजनोों के समक्ष विद्यमान चुनौतियोों पर वास््तविक 
जीवन का एक उदाहरण:
z	 कल्पनाा कीीजि�ए कि� आप एक दृष्टि�बााधि�त व्यक्ति� हैंं जोो 

एक टोस््टर खरीदने के लिये सुपरमार्केट जा रहे हैैं:
�	आप एक मोोबााइल ऐप केे मााध्यम सेे कैैब कीी बुुकिं�ंग करनाा 

चाहते हैैं, लेकिन चूँकि ऐप दिव््ययाांगजन हेतु सुगम््य नहीीं है, 
इसलिये आप बुकिंग के लिये बाहरी मदद पर निर््भर होते हैैं।

�	सुुपरमाार्केेट मेंं, चूँँ�कि� इमाारत मेंं स्पर्शशनीीय फुुटपााथ (tactile 
pavements) मौजूद नहीीं हैैं, इसलिये इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरण अनुभाग तक पहुुँचने और टोस््टर खरीदने के लिये 
फिर आपको बाहरी मदद की आवश््यकता पड़ती है।

�	आप घर लौौटतेे हैंं और पाातेे हैंं कि� टोोस्टर कााम नहींं कर रहाा 
है और आप टोस््टर कंपनी के ग्राहक सहायता से संपर््क 
करना चाहते हैैं।
�	लेेकि�न चूँँ�कि� उनकाा संंपर्कक वि�वरण बााहरीी पैैक पर 

मुद्रित होता है, इसलिये उन््हेें पढ़ने के लिये आपको 
फिर बाहरी मदद की आवश््यकता पड़ती है।

�	यह पताा चलनेे पर कि� कंंपनीी केेवल डााक केे मााध्यम सेे 
लिखित शिकायतेें स््ववीकार करती है, एक बार फिर आपको 
कंपनी को शिकायत भेजने के लिये बाहरी मदद की ज़रूरत 
पड़ती है।

CwD की चुनौतियोों को कम करने  
के विभिन्न उपाय:
z	 व्यवसााय क्षेेत्र सेे शुुरुआत करनाा:

�	व्यवसााय एक प्राारंंभि�क बिं�ंदुु होो सकताा हैै। व्यवसााय आम 
तौर पर दिव््ययाांगजनोों को अपने लक्षित उपभोक्ता के रूप मेें 
नहीीं देखते हैैं। इसकी पुष्टि उनकी दुर््गम््य पेशकशोों से होती 
है, जो आम तौर पर ‘मुख््यधारा’ के उपभोक्ताओं के लिये 
डिज़़ाइन की गई हैैं। विश्व बैैंक की वर््ष 2009 की एक 
रिपोर््ट के अनुसार, भारत मेें दिव््ययाांगजनोों की संख््यया कुल 
आबादी की 5-8% है। इसलिये, यदि उदारता के कारण 
नहीीं तो कम से कम ग्राहकोों तक पहुुँच बढ़़ाने के लिये 
व््यवसायोों को अपनी पेशकशोों को सुगम््य बनाने पर विचार 
करना चाहिये।

z	 व्यवसाायोंं केे बीीच संंवेेदनशीीलताा केे अंंतरााल कोो दूूर 
करना:
�	प्रभाावीी नीीति�गत उपाायोंं केे मााध्यम सेे व्यवसाायोंं केे बीीच 

संवेदनशीलता के अंतराल को दूर किया जा सकता है। 

उदाहरण के लिये, FSSAI ने अक््टटूबर 2023 मेें सभी 
खाद्य उत््पपादोों पर उत््पपाद सूचना वाले QR कोड को 
शामिल करने के लिये सभी खाद्य व््यवसाय ऑपरेटरोों के 
लिये एक एडवाइज़री जारी किया। यह सरल लेकिन प्रभावी 
कदम दृष्टिबाधित लोगोों को अपने दम पर महत्तत्वपूर््ण उत््पपाद 
सूचना तक पहुुँच की अनुमति देगा।

z	 सरकाार कीी ओर सेे सक्रि�य सहयोोग:
�	सरकाार एक अन्य इकााई हैै जोो बदलााव लाा सकतीी हैै। 

सरकार सभी वस््ततुओं एवं सेवाओं के लिये व््ययापक पहुुँच 
दिशानिर्देश लाने पर विचार कर सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया, 
अमेरिका और कनाडा जैसे देशोों द्वारा की गई पहलोों से प्रेरणा 
लेते हुए अपनी नीतियोों मेें सदृश रणनीतियोों को एकीकृत कर 
सकता है।

z	 दि�व्यांं�गताा आयोोगोंं काा सशक्तीीकरण:
�	दि�व्यांं�गजनोंं कोो ऐसेे काानूूनोंं द्वााराा भीी सशक्त बनाायाा जाा 

सकता है जो उपभोक्ताओं के रूप मेें उनके अधिकारोों एवं 
हितोों की रक्षा करते हैैं। इस संबंध मेें दिव््ययाांगजन अधिकार 
अधिनियम (RPWDA), 2016 एक प्रमुख अधिनियम 
है।

�	इस अधि�नि�यम मेंं वि�शेेष रूप सेे साार्ववभौौमि�क रूप सेे 
डिज़़ाइन की गई उपभोक्ता वस््ततुओं एवं सुगम््य सेवाओं 
(धारा 43 और 46) के प्रावधान शामिल हैैं। RPWDA 
के तहत अधिसूचित नियमोों के अनुसार सभी सूचना एवं 
संचार प्रौद्योगिकी (ICT) वस््ततुओं और सेवाओं का 
BIS मानकोों के अनुसार सुगम््य होना आवश््यक है।

�	इन अधि�काारोंं केे उल्लंंघन केे माामलेे मेंं दि�व्यांं�गजन उपभोोक्ताा 
अधिनियम के तहत स््थथापित दिव््ययाांगता आयोगोों के पास 
शिकायत दर््ज कर सकते हैैं। हालाँकि दिव््ययाांगता आयोग 
केवल अनुशंसात््मक निर्देश जारी करते हैैं, इसलिये वे प्रायः 
पर््ययाप््त उपचार प्रदान नहीीं कर पाते। इसलिये, दंडात््मक 
उपायोों को लागू करने के लिये आयोग को सशक्त बनाने की 
आवश््यकता है। 

z	 उपभोोक्ताा संंरक्षण अधि�नि�यम, 2019 कोो RPWDA केे 
साथ संरेखित करना:
�	एक अन् य सााधन उपभोोक्ताा संंरक्षण अधि�नि�यम 

(CPA), 2019 है जो न केवल विभिन्न उपभोक्ता 
अधिकारोों का विवरण प्रदान करता है बल््ककि उपभोक्ता 
आयोगोों को उपभोक्ता शिकायतोों के मामले मेें जुर््ममाना लगाने 
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और मुआवजा दिलाने का अधिकार भी देता है। उपभोक्ता 
आयोगोों के समक्ष लाए गए कई मामलोों मेें दिव््ययाांग 
उपभोक्ताओं ने सफलतापूर््वक ऐसे उपचार प्राप््त किये हैैं।
�	उदााहरण केे लि�येे, एस. सुुरेेश बनााम मैैनेेजर आई/

सी गोकुलम सिनेमा मामले मेें चलन दिव््ययाांगता 
(locomotor disability) रखने वाले एक 
व््यक्ति को सिनेमा हॉल मेें दुर््गम््यता का सामना करने 
के लिये 1 लाख रुपए का मुआवजा प्राप््त हुआ।

�	RPWDA केे वि�परीीत CPA केे पाास सुुदृढ़ प्रवर्ततन एवंं 
अनुपालन तंत्र मौजूद है। हालाँकि, इसमेें दिव््ययाांग उपभोक्ताओं 
के लिये किसी भी समर््पपित अधिकार का अभाव है, जो उन््हेें 
उपभोक्ता आयोगोों मेें शिकायत दर््ज करने से अवरुद्ध कर 
सकता है। इसलिये, CPA को RPWDA के साथ 
संरेखित करना अनिवार््य हो जाता है।

z	 दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं पर ध्याान केंंद्रि�त करतेे हुए जाागरूकताा 
बढ़़ाना:
�	दोो मुुख्य वि�धाानोंं केे तहत दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं केे लि�येे 

उपलब््ध मौजूदा अधिकारोों और संसाधनोों के बारे मेें 
जागरूकता बढ़़ाना अत््ययंत आवश््यक है। जबकि उपभोक्ता 
जागरूकता पर राज््य का फोकस रहा है (विशेष रूप से 
‘जागो ग्राहक जागो’ जैसे प्रमुख अभियान के साथ), दिव््ययाांग 
उपभोक्ताओं पर कभी ध््ययान नहीीं दिया गया।

उपभोक्ता संरक्षण के लिये प्रमुख पहलेें
z	 उपभोोक्ताा कल्यााण कोोष
z	 केंंद्रीीय उपभोोक्ताा संंरक्षण परि�षद
z	 उपभोोक्ताा संंरक्षण नि�यम, 2021
z	 उपभोोक्ताा संंरक्षण (ई-कॉॉमर्सस) नि�यम, 2020
z	 रााष्ट्रीीय उपभोोक्ताा दि�वस

निष््कर््ष:
दिव््ययाांग उपभोक्ताओं के अधिकारोों को सुनिश्चित करना न केवल 

एक कानूनी दायित््व है बल््ककि एक नैतिक अनिवार््यता भी है। समाज 
अभिगम््यता, गैर-भेदभाव और समान व््यवहार को बढ़़ावा देकर सभी 
के लिये अधिक समावेशी एवं समतामूलक बाज़़ार का निर््ममाण कर 
सकते हैैं। व््यवसायोों और सरकारोों के लिये यह आवश््यक है कि वे 
दिव््ययाांग उपभोक्ताओं के समक﻿्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियोों का 
समाधान करने के लिये मिलकर कार््य करेें तथा यह सुनिश्चित करेें कि 

वे अर््थव््यवस््थथा और समाज मेें पूरी तरह से भागीदारी कर सकेें। केवल 
ठोस प्रयासोों और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के माध््यम से ही हम 
एक ऐसी दुनिया का निर््ममाण कर सकते हैैं जहाँ प्रत््ययेक उपभोक्ता के 
साथ, उनकी क्षमताओं की परवाह किये बिना, गरिमा एवं सम््ममान के 
साथ व््यवहार किया जाएगा।

ग्रेट इंडियन बस््टर््ड का संरक्षण
भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने हाल के एक निर््णय मेें जलवायु 

परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभावोों से मुक्त होने के मूल अधिकार के 
अस््ततित््व को मान््यता प्रदान की। इस निर््णय ने पर््ययावरणविदोों का 
उल्लेखनीय रूप से ध््ययान आकर््षषित किया है, जहाँ उन््होोंने मुख््यतः ग्रेट 
इंडियन बस््टर््ड (Great Indian Bustard) के संरक्षण 
पर इसके प्रभावोों के दृष्टिकोण से विचार किया है। समावेशी जलवायु 
कार््रवाई के दृष्टिकोण से इस निर््णय का विश्लेषण करना अत््ययंत 
महत्तत्वपूर््ण है।

उनका तर््क है कि सर््वप्रथम, केवल अधिकार को मान््यता देने 
तक सीमित रहकर न््ययायालय ने अधिकार के विषय-वस््ततु पर उत््पपादक 
चर﻿््चचा के लिये समय एवं अवसर की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, 
यह भविष््य मेें अधिकार की अधिक सूचना-संपन्न अभिव््यक्ति को 
सक्षम बना सकता है। दूसरा, इस मामले मेें विद्यमान मुख््य मुद्दे की 
प्रकृति को देखते हुए, ‘जस््ट ट््राांजिशन फ्रेमवर््क’ (Just 
Transition Framework) का उपयोग करना आगे बढ़ने 
का एक उत््ककृष्ट दृष्टिकोण है। यह अधिक चिंतनशील और समावेशी 
अधिकार की अभिव््यक्ति सहित समतामूलक जलवायु कार््रवाई को 
सुगम बना सकता है।

‘जस््ट ट््राांजिशन फ्रेमवर््क’ (Just Transition 
Framework)
z	 परि�चय:

�	परि�भााषाा: ‘जस्ट ट्रांं�जि�शन’ याा न्याायपूूर्णण संंक्रमण काा ढाँँ�चाा 
एक व््ययापक दृष्टिकोण को संदर््भभित करता है जिसका उद्देश््य 
यह सुनिश्चित करना है कि एक संवहनीय एवं निम््न-कार््बन 
वाली अर््थव््यवस््थथा की ओर संक्रमण सभी हितधारकोों, 
विशेष रूप से जीवाश््म ईंधन और अन््य पर््ययावरणीय रूप से 
हानिकारक उद्योगोों से दूर होने से प्रभावित होने वाले श्रमिकोों 
और समुदायोों, के लिये न््ययायपूर््ण एवं समतामूलक हो। 

�	समाावेेशीी संंक्रमण (Inclusive Transition): 
यह ढाँचा एक सुचारु और समावेशी संक्रमण की प्राप््तति के 
लिये सामाजिक, आर््थथिक और पर््ययावरणीय आयामोों को एक 
साथ संबोधित करने की आवश््यकता को पहचानता है।

https://www.drishtiias.com/hindi/prelims-facts/prelims-fact-6-february-2021
https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/laws-in-the-making-the-consumer-protection-bill-2019#:~
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/consumer-protection-rules,-2021
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/consumer-protection-e-commerce-rules-2020
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/world-consumer-rights-day-2023-1
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/safeguarding-great-indian-bustards
https://www.drishtiias.com/hindi/national-organization/supreme-court-of-india
https://www.drishtiias.com/hindi/paper2/fundamental-rights-part-1
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/great-indian-bustards-3#:~
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/great-indian-bustards-3#:~
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सामाजिक समता (Social Equity):
z	 श्रमि�क अधि�काार: श्रमि�कोंं केे अधि�काारोंं कीी सुुरक्षाा सुुनि�श्चि�त 

करना, जिसमेें नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और संवहनीय 
क्षेत्ररों मेें रोज़गार के नए अवसरोों के लिये प्रशिक्षण एवं पुनः 
कौशल कार््यक्रमोों तक पहुुँच शामिल है।

z	 साामुुदाायि�क वि�काास: आर्थि�िक पुुनर्गगठन केे नकााराात्मक प्रभाावोंं 
को कम करने के लिये स््थथानीय अवसंरचना, शिक्षा, स््ववास््थ््य 
देखभाल और अन््य आवश््यक सेवाओं मेें निवेश के माध््यम से 
जीवाश््म ईंधन उद्योगोों पर निर््भर समुदायोों का समर््थन करना।

आर््थथिक न््ययाय (Economic Justice):
z	 रोोज़गाार सृृजन: पाारंंपरि�क उद्योोगोंं मेंं खोोए रोोज़गाार अवसरोंं कोो 

प्रतिस््थथापित करने के लिये नवीकरणीय ऊर््जजा, ऊर््जजा दक्षता, 
सतत कृषि और अन््य पर््ययावरण-अनुकूल क्षेत्ररों मेें हरित रोज़गार 
अवसरोों के सृजन को बढ़़ावा देना।

z	 आय सहाायताा: संंक्रमण अवधि� केे दौौराान प्रभाावि�त श्रमि�कोंं कोो 
उनकी आर््थथिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय सहायता, 
बेरोज़गारी लाभ और अन््य प्रकार की आय सहायता प्रदान 
करना।

पर््ययावरणीय संवहनीयता (Environmental 
Sustainability):
z	 स्वच्छ ऊर्जाा� संंक्रमण: जीीवााश्म ईंधन कोो चरणबद्ध तरीीकेे सेे 

समाप््त करते हुए स््वच््छ एवं नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों की ओर 
संक्रमण को सुगम बनाना, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन मेें 
कमी आएगी और जलवायु परिवर््तन का शमन होगा।

z	 पर्याा�वरणीीय सुुधाार: नि�ष्कर्षषण उद्योोगोंं द्वााराा पीीछेे छोोड़ेे गए 
प्रदूषण एवं पर््ययावरणीय क्षरण की विरासत को संबोधित करने 
के लिये पर््ययावरणीय सुधार एवं पुनर््बहाली के प्रयासोों मेें निवेश 
करना।

ग्रेट इंडियन बस््टर््ड (Great Indian Bustard- 
GIB):
z	 परि�चय:

�	ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड (Ardeotis nigriceps) 
राजस््थथान का राज््य पक्षी है जिसे भारत की सबसे गंभीर रूप 
से संकटग्रस््त पक्षी प्रजाति माना जाता है।

�	इसेे घाासभूूमि� कीी प्रमुुख पक्षीी प्रजााति� माानाा जााताा हैै, जोो 
घासभूमि पारिस््थथितिकी के स््ववास््थ््य को परिलक्षित करती 
है। इसकी अधिकांश आबादी मुख््यतः राजस््थथान और 
गुजरात राज््य तक सीमित है। इनकी छोटी आबादी महाराष्ट्र, 
कर््ननाटक और आंध्र प्रदेश राज््योों मेें भी पाई जाती है।

z	 सुुरक्षाा कीी स्थि�िति�:
�	अंंतर्राा�ष्ट्रीीय प्रकृृति� संंरक्षण संंघ (IUCN) कीी रेेड 

लिस््ट: गंभीर रूप से संकटग्रस््त (Critically 
Endangered- CE)

�	वन्यजीीवोंं और वनस्पति�योंं कीी लुुप्तप्रााय प्रजााति�योंं केे 
अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार पर कन््वेेंशन (CITES): 
परिशिष्ट 1

�	प्रवाासीी प्रजााति�योंं केे संंरक्षण पर कन्वेंंशन (CMS): 
परिशिष्ट 1

�	वन्यजीीव (संंरक्षण) अधि�नि�यम, 1972: अनुुसूूचीी 1
z	 भेेद्यताा/संंवेेदनशीीलताा:

�	बि�जलीी पाारेेषण लााइनोंं केे सााथ टकरााव एवंं वि�द्युुत आघाात, 
शिकार (पाकिस््ततान मेें अभी भी प्रचलित), व््ययापक कृषि 
विस््ततार के परिणामस््वरूप पर््ययावास हानि एवं परिवर््तन 
आदि के कारण यह पक्षी प्रजाति लगातार खतरे का सामना 
कर रही है।

�	उल्लेेखनीीय हैै कि� ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड धीीमीी गति� सेे 
आबादी बढ़ाने वाली प्रजाति ह ैजहाँ वे एक समय मेें कुछ 
ही अंडे उत््पन्न करते हैैं और लगभग एक वर््ष तक माता-
पिता द्वारा चूजोों की देखभाल की जाती है। चूजोों को 
परिपक्वता प्राप््त करने मेें लगभग 3-4 वर्षषों का समय लगता 
है।

z	 भाारत कीी चिं�ंतााएँँ:
�	चोोलि�स्ताान मरुस्थल (पााकि�स्ताान) मेंं स्थि�ित घाासभूूमि� 

पर््ययावास, जहाँ ग्रेट इंडियन बस््टर््ड प्रजाति का वृहत रूप से 
शिकार किया गया, राजस््थथान के डेजर््ट नेशनल पार््क 
(DNP) पर््ययावास के ही समान है जहाँ इस प्रजाति की 
अंतिम शेष बची जंगली आबादी पाई जाती है।

�	DNP जैैसलमेेर एवंं बााड़मेेर शहरोंं केे पाास अवस्थि�ित हैै, 
जो विशाल थार मरुस््थल का एक भाग है। ग्रेट इंडियन 
बस््टर््ड के पर््ययावास की रक्षा के लिये इसे वर््ष 1981 मेें 
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

�	चूँँ�कि� रााजस्थाान पााकि�स्ताान केे सिं�ंध और पंंजााब प्रांं�तोंं केे 
साथ अंतर््रराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये पक्षी वहाँ के 
शिकारियोों के लिये आसान शिकार बन सकते हैैं।

�	इस दुुर्ललभ पक्षीी प्रजााति� केे शि�काार सेे न केेवल भाारत कीी 
GIB आबादी मेें भारी कमी आएगी, बल््ककि मरुस््थल 
पारिस््थथितिकी तंत्र पर भी इसका असर पड़़ेगा।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/iucn-red-list-update-2023
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/iucn-red-list-update-2023
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/convention-on-migratory-species
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/wildlife-protection-act,-1972
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/keoladeo-national-park
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/keoladeo-national-park
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वन््यजीव संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
z	 भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 48A मेंं उपबंंध कि�याा गयाा हैै कि� रााज्य, देेश केे पर्याा�वरण केे संंरक्षण एवंं संंवर्द्धधन काा और वन तथाा 

वन््यजीवोों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
z	 अनुुच्छेेद 51A केे खंंड (g) मेंं कहाा गयाा हैै कि� भाारत केे प्रत्येेक नाागरि�क काा यह कर्ततव्य होोगाा कि� प्रााकृृति�क पर्याा�वरण कीी, जि�सकेे 

अंतर््गत वन, झील, नदी और वन््यजीव शामिल हैैं, रक्षा करे और उसका संवर्दद्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया-भाव रखे।
z	 संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 21 यद्यपि� व्यक्ति�योंं केे प्रााण और दैैहि�क स्वतंंत्रताा केे संंरक्षण सेे संंबंंधि�त हैै, लेेकि�न भाारत केे सर्वोोच्च न्याायाालय नेे 

प्राण या जीवन शब््द की विस््ततारित परिभाषा देते हुए मानव जीवन के लिये आवश््यक सभी जीवन रूपोों (जिसमेें जंतु जीवन भी शामिल है) 
को अनुच््छछेद 21 के दायरे मेें शामिल माना है।

ग्रेट इंडियन बस््टर््ड के संबंध मेें अद्यतन स््थथिति
z	 वर्षष 2019 मेंं सर्वोोच्च न्याायाायलय मेंं जनहि�त यााचि�काा (PIL):

�	रााजस्थाान और गुुजराात रााज्य गंंभीीर रूप सेे संंकटग्रस्त ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड केे घर हैंं। लेेकि�न सााथ हीी येे दोोनोंं रााज्य सौौर एवंं पवन ऊर्जाा� 
के विकास की उल्लेखनीय संभावनाएँ रखते हैैं। वर््ष 2019 मेें कुछ लोक उत््ससाही व््यक्तियोों (याचिकाकर््तताओं) द्वारा बस््टर््ड के संरक्षण 
की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई।

�	अंंतरि�म मेंं, उन्होंंनेे सौौर एवंं पवन ऊर्जाा� अवसंंरचनाा केे आगेे केे नि�र्माा�ण और इनसेे संंबद्ध ओवरहेेड पाावर ट्रांं�समि�शन लााइनोंं कोो बि�छाानेे 
पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन््होोंने तर््क दिया कि ये बिजली लाइनेें खतरनाक हैैं जिनसे बार-बार टकराने के कारण बस््टर््ड पक्षियोों 
की मौत हो रही है।

https://www.drishtiias.com/hindi/paper2/directive-principles-of-state-policy
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z	 सर्वोोच्च न्याायाालय द्वााराा पूूर्णण प्रति�बंंध:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे अपनेे नि�र्णणय मेंं 99,000 वर्गग कि�लोोमीीटर 

क्षेत्र मेें ओवरहेड बिजली लाइनेें बिछाने पर पूर््ण प्रतिबंध 
लगा दिया; जिसमेें बस््टर््ड संरक्षण के लिये प्राथमिकता क्षेत्र 
और संभावित क्षेत्ररों के रूप मेें चिह्नित किये गए क्षेत्र शामिल 
थे। न््ययायालय ने मौजूदा उच्च और निम््न वोल््टटेज दोनोों तरह 
के बिजली लाइनोों को भूमिगत करने का आदेश भी पारित 
किया।

z	 भाारत सरकाार कीी आपत्ति�:
�	गैैर-जीीवााश्म ईंधन कीी ओर आगेे बढ़नेे और काार्बबन 

उत््सर््जन को कम करने पर भारत की अंतर््रराष्ट्रीय जलवायु 
प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने इस 
आदेश को चुनौती दी। सरकार ने तर््क दिया कि पूर््ण प्रतिबंध 
उस वास््तविक क्षेत्र से कहीीं अधिक बड़़े क्षेत्र के लिये जारी 
किया गया है जहाँ बस््टर््ड पक्षियोों का निवास है।
�	सरकाार नेे कहाा कि� यह क्षेेत्र देेश कीी पवन एवंं सौौर 

ऊर््जजा क्षमता मेें एक बड़ी हिस््ससेदारी रखता है। इसके 
अलावा, यह तर््क दिया गया कि बिजली लाइनोों को 
भूमिगत करना व््ययावहारिक रूप से असंभव है। सरकार 
ने बस््टर््ड की आबादी मेें गिरावट के लिये अवैध 
शिकार, पर््ययावास विनाश और इन पक्षियोों द्वारा शिकार 
करने के अवसर जैसे अन््य कारकोों को ज़िम््ममेदार 
ठहराया।

z	 SC द्वााराा आदेेश वाापस लेेनाा:
�	एम.केे. रणजीीतसिं�ंह बनााम भाारत संंघ माामलेे मेंं 21 माार्चच 

2024 को अपने निर््णय मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने पूर््व के 
आदेश मेें संशोधन करते हुए ट््राांसमिशन लाइनोों पर पूर््ण 
प्रतिबंध को निरस््त कर दिया। न््ययायालय ने आदेश पर 
पुनर््वविचार के मुद्दे को वैज्ञानिक विशेषज्ञञों पर छोड़ दिया।
�	इस क्रम मेंं भूूमि�गत पाावर लााइनोंं कीी व्यवहाार्ययताा काा 

आकलन करने और बस््टर््ड संरक्षण के उपायोों की 
पहचान करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की 
स््थथापना की गई। इस समिति द्वारा जुलाई 2024 तक 
अपनी रिपोर््ट सौौंपी जानी है, जिसके बाद न््ययायालय 
अपना अंतिम निर््णय सुनाएगा।

एम.के. रणजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले मेें 
सर्वोच्च न््ययायालय के आदेश के विभिन्न निहितार््थ: 
z	 पर्याा�वरणीीय न्याायशाास्त्र कीी रूपरेेखाा काा वि�स्ताार:

�	SC नेे पर्याा�वरणीीय न्याायशाास्त्र कीी रूपरेेखाा काा वि�स्ताार 
किया है। इसका विस््ततार बार-बार दोहराए जाने वाले प्रदूषक 

भुगतान सिद््धाांत- निवारक सिद््धाांत-सार््वजनिक विश्वास 
सिद््धाांत (polluter pay principle–
precautionary principle–public 
trust doctrine) से जलवायु न््ययाय, पर््ययावरणीय 
असमानता और लैैंगिक न््ययाय के वृहत क्षेत्र तक किया गया 
है।

z	 पर्याा�वरणीीय न्यााय सुुरक्षि�त करनाा:
�	लंंबेे समय सेे पर्याा�वरणीीय वि�वाादोंं कोो ‘पर्याा�वरण बनााम 

विकास’ के बहस के संकीर््ण चश््ममे से देखा जाता रहा है। 
इस निर््णय मेें न््ययायालय ने इस द्विआधार से आगे बढ़ते हुए 
संवैधानिक और अंतर््रराष्ट्रीय कानूनी परिप्रेक्षष्य एवं सिद््धाांतोों 
के दृष्टिकोण से कुछ विवादास््पद मुद्ददों को संबोधित करने 
की कोशिश की है।

�	हाालाँँ�कि� नि�र्णणय मेंं नवीीकरणीीय ऊर्जाा� केे लााभोंं पर अत्यधि�क 
बल देने के बारे मेें चिंताएँ व््यक्त की गई हैैं, कई मायनोों मेें 
यह एक दृष््टाांत या मिसाल का भी निर््ममाण करता है (राष्ट्रीय 
के साथ ही वैश्विक स््तर पर) और तेज़ी से गर््म एवं शुष््क 
होते जा रहे विश्व मेें पर््ययावरणीय न््ययाय प्राप््त करने के लिये 
एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकता है। 

z	 जलवाायुु परि�वर्ततन और माानवााधि�काार:
�	पहलीी बाार ऐसाा हुआ हैै कि� न्याायाालय नेे इस अवसर काा 

उपयोग जलवायु परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभावोों के विरुद्ध 
अधिकार के अस््ततित््व को चिह्नित करने के लिये किया है। 
न््ययायालय ने माना है कि इस अधिकार को भारत के संविधान 
के तहत समता के अधिकार (अनुच््छछेद 14) और 
जीवन के अधिकार (अनुच््छछेद 21) से मान््यता प्राप््त 
होती है।

�	न्याायाालय नेे जीीवन केे अधि�काार केे आनंंद पर जलवाायुु 
परिवर््तन के प्रभावोों से उत््पन्न खतरे की व््ययाख््यया करते हुए 
इसकी शुरुआत की। इसके बाद, इसने इस बात पर प्रकाश 
डाला कि इन प्रभावोों के प्रति असंगत संवेदनशीलता प्रभावित 
व््यक्तियोों के समता के अधिकार को खतरे मेें डालती है।
�	चर्चाा� केे अंंत मेंं न्याायाालय नेे माानाा कि� इस अधि�काार 

का स्रोत अनुच््छछेद 21 और 14 पर न््ययायिक न््ययायशास्तत्र 
के संयुक्त पाठ मेें, भारत की जलवायु परिवर््तन कार््रवाई 
एवं अंतर््रराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं मेें और जलवायु परिवर््तन 
के प्रतिकूल प्रभावोों पर वैज्ञानिक सहमति मेें है।
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z	 कोोयलाा आधाारि�त बि�जलीी संंयंंत्र सेे दूूर जाानेे कीी 
आवश््यकता:
�	न्याायाालय नेे केंंद्र सरकाार कीी दलीीलोंं कोो ध्याान मेंं रखतेे हुए 

कोयले से सौर ऊर््जजा की ओर आगे बढ़ने की आवश््यकता 
के मुख््य कारण पर प्रकाश डाला:
�	अगलेे दोो दशकोंं मेंं वैैश्वि�क ऊर्जाा� मांं�ग वृृद्धि� मेंं भाारत 

की हिस््ससेदारी 25% होने की संभावना है, जिससे 
पर््ययावरणीय प्रभावोों को कम करते हुए बेहतर ऊर््जजा 
सुरक्षा और आत््मनिर््भरता के लिये सौर ऊर््जजा की ओर 
कदम बढ़़ाना आवश््यक हो गया है। ऐसा करने मेें 
विफलता से कोयले और तेल पर निर््भरता बढ़ सकती 
है, जिससे आर््थथिक और पर््ययावरणीय लागत की वृद्धि 
हो सकती है।

z	 जलवाायुु वि�धाान और जलवाायुु संंबंंधीी वााद:
�	नि�र्णणय मेंं जलवाायुु परि�वर्ततन सेे नि�पटनेे केे लि�येे वि�शि�ष्ट 

घरेलू कानून की कमी पर ध््ययान दिया गया। वर््तमान मामले 
मेें भारत के अंतर््रराष्ट्रीय दायित््वोों और प्रतिबद्धताओं को घरेलू 
कानून मेें अधिनियमित नहीीं किया गया है।
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे जलवाायुु परि�वर्ततन केे संंबंंध मेंं 

वैश्विक स््तर पर विभिन्न वादोों (litigations) 
का भी संज्ञान लिया। इस क्रम मेें विशेष रूप से स््टटेट 
ऑफ नीदरलैैंड बनाम अर्जजेंडा फाउंडेशन मामले मेें 
डच सुप्रीम कोर््ट के निर््णय पर ध््ययान दिया गया, जिसने 
चिह्नित किया कि जलवायु परिवर््तन न केवल जीवन 
के अधिकार को प्रभावित करता है, बल््ककि निजी एवं 
पारिवारिक जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करता 
है। 

�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे ‘कमि�टीी ऑन रााइट्स ऑफ 
चाइल््ड’ के निर््णय (Sacchi, et al. v. 
Argentina, et al) पर भी ध््ययान दिया, जहाँ 
कमिटी ने पाया कि “जबकि जलवायु परिवर््तन के 
लिये वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश््यकता है, व््यक्तिगत 
राज््य जलवायु परिवर््तन और इसके प्रभावोों मेें अपने 
योगदान के संबंध मेें अपनी सक्रियताओं या 
निष्क्रियताओं के लिये जवाबदेही धारण करते हैैं।”

z	 पूूर्वव आदेेश कोो रद्द करनेे कीी स्थि�िति� मेंं ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड 
के लिये चिंताएँ:
�	नि�र्णणय मेंं नवीीकरणीीय ऊर्जाा� केे लााभोंं पर अत्यधि�क 

बल:

�	मुुख्य चिं�ंताा इस बाात कीी हैै कि� नवीीकरणीीय ऊर्जाा� केे 
बड़़े पैमाने पर आक्रामक प्रचार से उत््पन्न होने वाली 
सामाजिक एवं पर््ययावरणीय चिंताओं पर विचार किये 
बिना नवीकरणीय ऊर््जजा के लाभोों पर निर््णय मेें 
अत््यधिक बल दिया गया है। इसमेें कोई संदेह नहीीं है 
कि नवीकरणीय ऊर््जजा पर््ययावरणीय एवं सामाजिक 
समस््ययाएँ भी उत््पन्न करती है जैसा कि GIBs को 
खतरोों के मामले मेें देखा जा सकता है।
�	बड़ेे पैैमाानेे पर नवीीकरणीीय ऊर्जाा� केे लि�येे भूूमि� काा 

अधिग्रहण, भूमि तक पारंपरिक समुदाय की पहुुँच 
को प्रतिबंधित किया जाना और जल की खपत 
बढ़ना शामिल है। पूर््ण जीवन चक्र विश्लेषण से 
पुष्टि होगी कि लिथियम के निष््कर््षण के साथ-
साथ सौर पैनलोों के निपटान से गंभीर मुद्दे जुड़े हुए 
हैैं।

�	नवीीकरणीीय ऊर्जाा� परि�योोजनााओं केे लि�येे खंंडि�त 
दृष्टिकोण:
�	सैैकड़ोंं एकड़ भूूमि� मेंं वि�स्तृृत नवीीकरणीीय ऊर्जाा� 

परियोजनाओं को अभी भी किसी पर््ययावरणीय और 
सामाजिक प्रभाव मूल््ययाांकन की आवश््यकता नहीीं होती 
है और ये आम तौर पर पर््ययावरण कानूनोों के दायरे से 
बाहर हैैं। हालाँकि कुछ राज््योों को वायु अधिनियम, 
1981 और जल अधिनियम, 1974 के तहत 
सहमति की आवश््यकता होती है, लेकिन यह अपर््ययाप््त, 
तदर््थ एवं खंडित बना रहा है।
�	इससेे नवीीकरणीीय ऊर्जाा� कीी अनि�यमि�त और 

अप्रतिबंधित वृद्धि के विरुद्ध आम लोगोों का विरोध 
शुरू हो गया है। इसलिये यह ध््ययान रखना ज़रूरी 
है कि हरित ऊर््जजा से हर चीज़ हरी नहीीं हो जाती। 
ग्रेट इंडियन बस््टर््ड के लिये सौर ऊर््जजा पारेषण 
लाइनोों द्वारा उत््पन्न खतरोों के मामले मेें यह स््पष्ट 
रूप से देखा गया था।

�	‘संंतुुलन’ कीी पहेेलीी कोो सुुलझाानाा:
�	प्रााथमि�कताा क्षेेत्र, संंभाावि�त क्षेेत्र और अति�रि�क्त 

महत्तत्वपूर््ण क्षेत्ररों मेें नए ओवरहेड ट््राांसमिशन पर सामान््य 
निषेध को हटाने के संबंध मेें न््ययायालय की राय थी कि 
लगभग 99,000 वर््ग किलोमीटर क्षेत्र मेें सौर ऊर््जजा के 
वितरण के लिये ट््राांसमिशन लाइनोों की स््थथापना के 
संबंध मेें सामान््य निषेध का कोई आधार नहीीं है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/air-pollution-in-india-ncap
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/air-pollution-in-india-ncap
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/water-prevention-and-control-of-pollution-amendment-bill,-2024
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�	हाालाँँ�कि�, साामाान्य नि�षेेध न होोनेे केे काारणोंं सेे सहमत 
होते हुए भी सर्वोच्च न््ययायालय को पहली बार 
सामान््य ‘पर््ययावरण बनाम विकास’ की बहस से 
हटकर ‘पर््ययावरण बनाम संरक्षण’ की पहेली से 
संबोधित होना पड़़ा।
�	दोो समाान रूप सेे महत्त्वपूूर्णण लक्ष्योंं (एक ओर 

GIBs का संरक्षण तो दूसरी ओर समग्र रूप से 
पर््ययावरण का संरक्षण) को संतुलित करते समय 
एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश््यक है जहाँ 
एक की कीमत पर दूसरे लक्षष्य का बलिदान नहीीं 
करना पड़े। दोनोों लक्षष्ययों के बीच का नाजुक संतुलन 
नहीीं बिगड़ना चाहिये।

�	वि�शेेषज्ञ समि�ति� कोो शक्ति�याँँ� हस्तांं�तरि�त करनाा:
�	वि�शेेषज्ञ समि�ति� कोो प्रााथमि�कताा क्षेेत्रोंं केे रूप मेंं चि�ह्नि�त 

क्षेत्र मेें ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनोो﻿ं के दायरे, 
व््यवहार््यता एवं सीमा का निर््धधारण करना होगा। इसके 
अलावा, इसे GIBs की सुरक्षा बढ़़ाने के लिये 
आवश््यक किसी भी अन््य उपाय की सिफ़ारिश 
करने की स््वतंत्रता दी गई है। इसमेें प्रजातियोों के 
संरक्षण के लिये महत्तत्वपूर््ण समझे जाने पर निर््ददिष्ट 
प्राथमिकता क्षेत्ररों से परे उपयुक्त क्षेत्ररों की पहचान 
करना और उन््हेें जोड़ना शामिल हो सकता है।

�	अधि�काार कीी अभि�व्यक्ति� काा अभााव:
�	उल्लेेखनीीय हैै कि� न्याायाालय नेे अधि�काार केे अस्ति�ित्व 

को तो चिह्नित किया लेकिन इसे आगे स््पष्ट नहीीं 
किया। इसके अतिरिक्त, इसने अभिव््यक्ति की 
आवश््यकता को भी रेखांकित किया। हालाँकि इसने 
उस कार््य को अपने हाथ मेें लेने से इनकार कर दिया। 
तर््कसंगत रूप से, न््ययायालय द्वारा अधिकार को स््पष्ट 
न करने और केवल इसे चिह्नित करने का सचेत 
विकल््प चुनना पर््ययावरणीय मामलोों मेें न््ययायालय के 
सामान््य अभ््ययास से विचलन को दर््शशाता है।
�	अधि�कांं�श भाारतीीय पर्याा�वरण काानूून जनहि�त केे 

मामलोों मेें न््ययायालय के न््ययायिक निर््णयोों के माध््यम 
से विकसित हुए हैैं। कई मामलोों मेें इसने 
पर््ययावरणीय अधिकारोों और कानूनी सिद््धाांतोों को 
प्रत््ययारोपित, चिह्नित एवं स््पष्ट किया है।

नवीन निर््णय को अधिक सक्रिय और समावेशी बनाने 
के लिये किन विभिन्न दृष्टिकोणोों पर विचार किया 
जाना चाहिये?
z	 जैैव वि�वि�धताा संंरक्षण और जलवाायुु काार्ररवााई काा 

समन््वयन:
�	माामलेे मेंं मुुख्य मुुद्दाा यह थाा कि� बस्टर्डड प्रजााति� पर 

नवीकरणीय ऊर््जजा परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावोों को 
किस प्रकार सीमित किया जाए। जैसा कि संरक्षणवादियोों ने 
उल्लेख किया है, यह निर््णय दो प्रतिस््पर्द्धी विकल््पोों—यानी 
या तो जैव विविधता की रक्षा करना या शमनकारी जलवायु 
कार््रवाई की अनुमति देना, को प्रस््ततुत करते हुए केेंद्रीय मुद्दे 
पर विचार करता है। दूसरे शब््दोों मेें, यह जैव विविधता 
संरक्षण और जलवायु कार््रवाई को प्रतिकूल विकल््पोों के 
रूप मेें पेश करता है।
�	इसकेे अलाावाा, इस दृष्टि�कोोण मेंं अधि�काार कीी माान्यताा 

को भी प्रासंगिक बनाया गया है जो जैव विविधता 
संरक्षण और शमनकारी जलवायु कार््रवाई के साथ मेल 
खाता है। तदनुसार, इस प्रकार मान््यता प्राप््त अधिकार 
केवल जलवायु परिवर््तन के विरुद्ध मनुष््योों के हितोों की 
रक्षा से संबंधित है, जिस जलवायु परिवर््तन को जैव 
विविधता संरक्षण और जलवायु कार््रवाई को समन््ववित 
कर कम किया जा सकता है।

z	 ‘जस्ट ट्रांं�जि�शन फ्रेेमवर्कक’ कोो पूूर्णणरूपेेण अपनाानाा:
�	आगेे बढ़तेे हुए, एक वैैकल्पि�िक दृष्टि�कोोण केे अंंगीीकरण सेे 

इस पहेली को सुलझाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण होगा 
‘जस््ट ट््राांजिशन फ्रेमवर््क’ या न््ययायपूर््ण संक्रमण ढाँचे का 
उपयोग करना। वर््तमान मेें दुनिया भर मेें जलवायु मामलोों मेें 
उपयोग किये जा रहे इस दृष्टिकोण का उद्देश््य निम््न-कार््बन 
अर््थव््यवस््थथा की ओर संक्रमण को अधिक समतामूलक एवं 
समावेशी बनाना है। यह विशेष रूप से ऐसे संक्रमणोों से 
सबसे अधिक प्रभावित लोगोों के हितोों की पूर््तति करता है।
�	इसमेंं अन्य हि�तधाारकोंं केे सााथ-सााथ श्रमि�क, 

संवेदनशील समुदाय और छोटे एवं मध््यम आकार के 
उद्यम शामिल हैैं। जहाँ मुख््य मुद्दा वर््तमान मामले के 
समान है, वहाँ न््ययायसंगत संक्रमण ढाँचे का उपयोग 
करना एक उत््ककृष्ट दृष्टिकोण है।

�	यह धीीमीी काार्बबन संंक्रमण परि�योोजनााओं (इस माामलेे 
मेें सौर ऊर््जजा) से खतरे मेें पड़ने वाले निम््न प्रतिनिधित््व 
रखने वाले हितधारकोों (इस मामले मेें ग्रेट इंडियन 
बस््टर््ड) की रक्षा करने की अनुमति देता है।
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z	 समाावेेशीी और समताामूूलक जलवाायुु काार्ररवााई कोो सुुगम 
बनाना:
�	यह देेखतेे हुए कि� न्याायाालय काा अंंति�म नि�र्णणय अभीी भीी 

लंबित है, यह न््ययायपालिका के लिये ‘जस््ट ट््राांजिशन 
फ्रेमवर््क’ का उपयोग करने और समावेशी एवं समतामूलक 
जलवायु कार््रवाई को सुगम बनाने का एक उत््ककृष्ट अवसर 
है। निर््णय मेें जलवायु परिवर््तन के विरुद्ध एक अधिकार को 
मान््यता दी गई है और इसे अभी तक स््पष्ट नहीीं किया गया 
है।

�	यह इस अधि�काार केे संंघटकोंं पर चर्चाा� शुुरू करनेे केे लि�येे 
एक उत््पपादक अवसर प्रदान करता है—यानी इसे समावेशी 
और प्रभावी बनाने का एक अवसर। हालाँकि यह बोझ साझा 
प्रकृति भी रखता है।

�	यह न केेवल रााज्य पर बल्कि�ि काार्ययकर्ताा�ओं, वाादि�योंं और 
शिक्षाविदोों पर भी (जो अधिकारोों की मान््यता, अभिव््यक्ति 
और प्रवर््तन की प्रक्रिया मेें अप्रत््यक्ष या प्रत््यक्ष रूप से भाग 
लेकर अधिकारोों को संघटक तत््व प्रदान करते हैैं) एक 
दायित््व लागू करता है।

z	 बहु-आयाामीी दृष्टि�कोोण अपनाानाा:
�	वि�भि�न्न अधि�काारोंं और हि�तोंं केे लि�येे जीीवंंत जलवाायुु 

कार््रवाई:
�	सर्ववप्रथम, जलवाायुु काार्ररवााई और जैैव वि�वि�धताा कीी 

सुरक्षा को ‘साइलो’ मेें या पृथक-पृथक स््तर पर देखे 
जाने से रोकने की आवश््यकता है। इसके बजाय यह 
समायोजनकारी जलवायु कार््रवाई के लिये एक मामले 
का निर््ममाण कर सकता है, यानी विभिन्न अधिकारोों 
और हितोों के लिये जीवंत जलवायु कार््रवाई।

�	अधि�क प्रति�वर्तीी जलवाायुु अधि�काारोंं कीी अभि�व्यक्ति� 
को सक्षम करना:
�	दूूसराा, भाारत कोो अधि�क प्रति�क्रि�यााशीील याा प्रति�वर्तीी 

जलवायु अधिकारोों की अभिव््यक्ति को सक्षम करने का 
प्रयास करना चाहिये। जलवायु संबंधी वादोों मेें इसका 
उपयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि जलवायु 
अधिकारोों की अभिव््यक्ति और कार््ययान््वयन गैर-
मानवीय प्रकृति के हितोों के प्रति भी संवेदनशील है 
तथा पारिस््थथितिक न््ययाय को आगे बढ़़ाता है।

�	गैैर-माानवीीय हि�तोंं कोो समाायोोजि�त करनाा:

�	तीीसराा, यदि� न्याायाालय केे अंंति�म नि�र्णणय मेंं ‘जस्ट 
ट््राांजिशन फ्रेमवर््क’ का उपयोग किया जाता है तो यह 
मामला गैर-मानवीय हित पर विचार करने वाले पहले 
न््ययायसंगत संक्रमण मुकदमोों मेें से एक होगा।

�	वैैश्वि�क स्तर पर मौौजूूदाा न्याायसंंगत संंक्रमण मुुकदमोंं 
मेें से केवल एक अन््य मामला गैर-मानवीय पर््ययावरण 
के हितोों की रक्षा से संबंधित है। इस प्रकार, वर््तमान 
मामला ऐसे मुकदमे या वादोों मेें अग्रणी मामला सिद्ध 
होगा। सैद््धाांतिक रूप से, यह मानवीय हितोों से अधिक 
पर विचार करने के लिये एक न््ययायसंगत संक्रमण की 
अवधारणा का विस््ततार करने मेें योगदान देगा।

ग्रेट इंडियन बस््टर््ड के संरक्षण के लिये कौन-से कदम 
उठाए जा रहे हैैं?
z	 प्रजााति� पुुनर्प्राा�प्ति�ि/रि�कवरीी काार्ययक्रम:

�	GIBs कोो पर्याा�वरण, वन और जलवाायुु परि�वर्ततन मंंत्राालय 
(MoEFCC) के वन््यजीव पर््ययावासोों का एकीकृत 
विकास (Integrated Development of 
Wildlife Habitats) के तहत प्रजाति पुनर्प्राप््तति 
कार््यक्रम (Species Recovery 
Programme) मेें शामिल किया गया है।

�	केंंद्र सरकाार नेे वर्षष 2015 मेंं GIBs प्रजााति� पुुनर्प्राा�प्ति�ि 
कार््यक्रम शुरू किया था। इसके तहत WII और राजस््थथान 
वन विभाग ने संयुक्त रूप से प्रजनन केेंद्र स््थथापित किये जहाँ 
वन््य परिवेश के प्राप््त बस््टर््ड के अंडोों को कृत्रिम रूप से 
निषेचित किया गया।

z	 फाायरफ्लााई बर्डड डाायवर्टटर:
�	फाायरफ्लााई बर्डड डाायवर्टटर (Firefly Bird 

Diverters) बिजली लाइनोों पर स््थथापित फ््ललैप होते हैैं। 
वे GIBs जैसी पक्षी प्रजातियोों के लिये बिजली के तारोों 
पर लटकी परावर््तक संरचनाओं के रूप मेें कार््य करते हैैं। 
पक्षी इन््हेें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैैं और 
बिजली लाइनोों से टकराव से बचने के लिये अपनी उड़़ान 
का रास््तता बदल सकते हैैं।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे रााजस्थाान और गुुजराात केे मुुख्य सचि�वोंं 
को प्राथमिकता क्षेत्ररों मेें बर््ड डायवर््टर लगाने का आदेश 
दिया है। इसने उनसे दोनोों राज््योों मेें भूमिगत की जा सकने 
वाली ट््राांसमिशन लाइनोों की कुल लंबाई का आकलन करने 
के लिये भी कहा है।
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z	 आर्टि�िफीीसि�यल हैैचिं�ंग:
�	वर्षष 2019 मेंं शुुरू कि�येे गए संंरक्षण प्रजनन काार्ययक्रम केे तहत वन्य परि�वेेश सेे अंंडेे एकत्र करनेे और कृृत्रि�म रूप सेे उन्हेंं सेेनेे (हैैचिं�ंग) 

का कार््य आरंभ हुआ। 21 जून 2019 को पहला चूजा बाहर निकला, जिसका नाम ‘यूनो’ (Uno) रखा गया। उस वर््ष आठ और चूज़़े 
पैदा हुए जिनका पालन-पोषण किया गया तथा उनकी निगरानी की गई। राजस््थथान के दो प्रजनन केेंद्ररों मेें कुल 29 GIBs रखे गए हैैं।
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z	 रााष्ट्रीीय बस्टर्डड रि�कवरीी योोजनााएँँ:
�	भाारत सरकाार नेे ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड केे लि�येे एक व्याापक 

संरक्षण योजना विकसित की है ताकि विभिन्न राज््योों मेें 
संरक्षण प्रयासोों का समन््वयन एवं मार््गदर््शन किया जा सके।

z	 संंरक्षण प्रजनन सुुवि�धाा:
�	MoEF&CC , रााजस्थाान सरकाार और भाारतीीय 

वन््यजीव संस््थथान (WII) ने जून 2019 मेें जैसलमेर के 
डेजर््ट नेशनल पार््क मेें एक संरक्षण प्रजनन सुविधा भी 
स््थथापित की है।

z	 प्रोोजेेक्ट ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड:
�	इसेे रााजस्थाान सरकाार द्वााराा इस प्रजााति� केे लि�येे प्रजनन बााड़ोंं 

का निर््ममाण करने और इसके पर््ययावासोों पर मानव दबाव को 
कम करने के लिये अवसंरचना विकास करने के लिये शुरू 
किया गया है।

निष््कर््ष
अपनी प्रमुख कृति ‘द आइडिया ऑफ जस््टटिस’ (2009) मेें 

अमर््त््य सेन का तर््क है कि न््ययाय के सिद््धाांत मेें ‘अन््ययाय को कम करने 
और न््ययाय को आगे बढ़़ाने’ के उपाय शामिल होने चाहिये। ताज़ा 
निर््णय मेें भारत के मुख््य न््ययायाधीश ने एक तरह से इन दोनोों विचारोों 
को समन््ववित कर दिया है और चिह्नित किया है कि नागरिक तब तक 
स््वतंत्र नहीीं होोंगे जब तक वे जलवायु परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभाव से 
मुक्त नहीीं होते। इस क्रम मेें जलवायु विशिष्ट कानून, जलवायु परिवर््तन 
पर केेंद्रित वाद/मुकदमे और कोयले से स््वच््छ ऊर््जजा की ओर संक्रमण 
न केवल पर््ययावरण के दृष्टिकोण से, बल््ककि मानवाधिकारोों को आगे 
बढ़़ाने और असमानता को कम करने के लिये भी अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण 
हैैं।

उम््ममीद की जा सकती है कि ताज़ा निर््णय कानून, नीति और 
कार््रवाई को इस तरह से आकार देने मेें मदद करेगा जो यह सुनिश्चित 
करेगा कि न केवल नागरिक जलवायु परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभाव से 
मुक्त होों, बल््ककि अंतिम शेष बचे ग्रेट इंडियन बस््टर््ड भी बिजली लाइनोों 
मेें उलझे बिना स््वतंत्र रूप से उड़ सकेें।

tक्षेत्रीय सुरक्षा एव ंवैश्विक समुद्री व््यवस््थथा 
के लिये दक्षिण चीन सागर का महत्तत्व
मार््च 2024 मेें भारत के विदेश मंत्री ने मनीला की अपनी यात्रा 

के दौरान एक संयुक्त वक्तव््य मेें फिलीपीींस द्वारा अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता 
को बनाए रखने के प्रति भारत का पूर््ण समर््थन व््यक्त किया। उनका 
यह वक्तव््य फिलीपीींस और चीन के बीच जारी दक्षिण चीन या 
पश्चिम फिलीपीन सागर के विवाद के बीच आया। उल्लेखनीय है कि 
इस विवाद ने वर््ष 2023 मेें समुद्री क्षेत्र मेें निरंतर तनाव एवं राजनयिक 
मतभेदोों के साथ अपने अस््थथिर समय का सामना किया।

वर््ष 2023 मेें भी भारत और फिलीपीींस के एक संयुक्त वक्तव््य 
मेें चीन से नियम-आधारित समुद्री व््यवस््थथा का पालन करने और 
फिलीपीींस के पक्ष मेें आए वर््ष 2016 के अंतर््रराष्ट्रीय न््ययायालय 
(ICJ) के निर््णय को स््ववीकार करने का आह्वान किया गया था। ये 
दोनोों वक्तव््य एक विकसित हो रहे दृष्टिकोण का अंग हैैं, जो दक्षिण 
चीन सागर के मामले मेें पूर््व मेें भारत की अधिक सतर््क एवं तटस््थ 
स््थथिति से प्रस््थथान या विचलन का संकेत देते हैैं।

हालिया वर्षषों मेें दक्षिण चीन सागर पर भारत का रुख व््ययापक रूप 
स ेबदल गया है। यह दक्षिण चीन सागर मेें अतंर््रराष्ट्रीय समदु्री कानून, 
सपं्रभुता एवं सपं्रभु अधिकारोों के प्रावधानोों का समर््थन करते हुए अधिक 
स््पष्ट रूप स ेव््यक्त रुख के माध््यम स ेवशै्विक मचं पर भारत की 
व््ययापक रणनीतिक एवं आर््थथिक आकाकं्षाओं को प्रतिबिबित करता है।
दक्षिण चीन सागर  
(South China Sea- SCS):
z	 परि�चय:

�	दक्षि�ण चीीन साागर दक्षि�ण-पूूर्वव एशि�याा मेंं पश्चि�मीी प्रशांं�त 
महासागर की एक शाखा है।

�	यह चीीन केे दक्षि�ण मेंं, वि�यतनााम केे पूूर्वव एवंं दक्षि�ण मेंं, 
फिलीपीींस के पश्चिम मेें और बोर््ननियो द्वीप के उत्तर मेें 
अवस््थथित है।

�	सीीमाावर्तीी रााज्य और क्षेेत्र (उत्तर सेे दक्षि�ण कीी ओर): 
पीपुल््स रिपब््ललिक ऑफ चाइना, रिपब््ललिक ऑफ चाइना 
(ताइवान), फिलीपीींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, 
सिंगापुर और वियतनाम।

�	यह तााइवाान जलडमरूमध्य द्वााराा पूरू्वीी चीीन साागर से ेऔर 
लजू़़ॉन जलडमरूमध््य द्वारा फिलीपीन सागर स ेजडु़़ा हुआ है।

�	यहाँँ� असंंख्य शोोल, रीीफ, एटोोल और द्वीीप मौौजूूद हैंं। इनमेंं 
पारासेल द्वीप समूह, स्प्रैटली द्वीप समूह और स््ककारबोरो शोल 
सबसे अधिक महत्तत्व रखते हैैं।

z	 महत्त्व:
�	दक्षि�ण चीीन साागर अपनीी अवस्थि�िति� केे काारण रणनीीति�क 

दृष्टिकोण से अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण है क््योोंकि यह मलक्का 
जलडमरूमध््य के माध््यम से हिंद महासागर और प्रशांत 
महासागर के बीच संपर््क लिंक का निर््ममाण करता है।

�	व्याापाार और वि�काास पर संंयुुक्त रााष्ट्र सम्मेेलन 
(United Nations Conference on 
Trade And Development- UNCTAD) 
के अनुसार वैश्विक नौवहन का एक-तिहाई भाग इससे 
होकर गुज़रता है जिसमेें भारी मात्रा मेें व््ययापार संपन्न होता 
है। यह इसे एक महत्तत्वपूर््ण भू-राजनीतिक जल निकाय 
बनाता है।
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�	फि�लीीपींंस केे पर्याा�वरण एवंं प्रााकृृति�क संंसााधन वि�भााग केे अनुुसाार दक्षि�ण चीीन साागर मेंं दुुनि�याा कीी संंपूूर्णण समुुद्रीी जैैव वि�वि�धताा काा एक 
तिहाई भाग मौजूद है और यह एक आकर््षक मत््स््यग्रहण क्षेत्र है जो दक्षिण-पूर््व एशियाई देशोों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।

�	ऐसाा भीी माानाा जााताा हैै कि� दक्षि�ण चीीन साागर कीी समुुद्र तल केे नीीचेे तेेल और गैैस केे वि�शााल भंंडाार मौौजूूद हैंं।
�	यह वि�श्व केे सबसेे अधि�क यााताायाात वाालेे जलमाार्गग﻿ों�ं मेंं सेे एक हैै। प्रति� वर्षष अनुुमाानि�त 3.4 ट्रि�लि�यन अमेेरि�कीी डॉॉलर काा नौौवहन वााणि�ज्य 

इस समुद्री मार््ग से होकर गुज़रता है, जिसमेें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिये ऊर््जजा आपूर््तति नौवहन भी शामिल है।
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दक्षिण चीन सागर मेें चल रहे विभिन्न  
विवाद कौन-से हैैं?
z	 संंप्रभुुताा पर वि�वााद:

�	दक्षि�ण चीीन साागर केे उत्तरीी भााग मेंं चीीन, तााइवाान और 
वियतनाम पारासेल द्वीप समूह की संप्रभुता पर विवाद रखते 
हैैं जिन पर चीन ने वर््ष 1974 से कब््जजा कर रखा है। प्रतास 
द्वीप पर चीन और ताइवान दोनोों दावा करते हैैं, जिस पर 
अभी ताइवान का नियंत्रण है।

�	साागर केे दक्षि�णीी भााग मेंं चीीन, तााइवाान और वि�यतनााम 
लगभग 200 स्प्रैटली द्वीपोों मेें से प्रत््ययेक पर दावा करते हैैं, 
जबकि ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपीींस उनमेें से कुछ पर 
दावा रखते हैैं। वियतनाम इस द्वीप शृृंखला मेें सबसे अधिक 
स््थलाकृतियोों (land features) पर कब््जजा रखता है, 
जबकि ताइवान का कब््जजा इसके सबसे बड़े द्वीप पर है।

�	साागर केे पूूर्वीी भााग मेंं चीीन, तााइवाान और फि�लीीपींंस 
स््ककारबोरो शोल पर दावा करते हैैं, जिसपर चीन ने वर््ष 2012 
से नियंत्रण कर रखा है।
�	चीीन कीी ‘नााइन-डैैश लााइन’ और तााइवाान कीी 

‘इलेवन-डैश लाइन’ 200 समुद्री मील के सैद््धाांतिक 
विशेष आर््थथिक क्षेत्र (EEZs) के साथ ओवरलैप 
होती है, जिन पर पाँच दक्षिण-पूर््व एशियाई देश—
ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीींस और 
वियतनाम वर््ष 1994 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून 
अभिसमय (United Nations 
Convention on the Law of the 
Sea- UNCLOS) के तहत अपने मुख््य भूमि 
तटोों से निकट होने के आधार पर दावा कर सकते हैैं।

z	 समुुद्र कीी स्वतंंत्रताा पर वि�वााद:
�	संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा और अधि�कांं�श अन्य देेश 

UNCLOS की व््ययाख््यया इस प्रकार करते हैैं कि यह 
तटवर्ती राज््योों को उनके EEZs के भीतर आर््थथिक 
गतिविधियोों को विनियमित करने का अधिकार तो देता है, 
लेकिन सैन््य जहाज़ोों एवं विमानोों सहित EEZs के माध््यम 
से नेविगेशन एवं ओवरफ््ललाइट को विनियमित करने का 
अधिकार नहीीं देता है।
�	चीीन यह अल्पमत रााय रखताा हैै कि� UNCLOS 

उसे अपने EEZs के माध््यम से आर््थथिक गतिविधि 

और विदेशी सेनाओं के नेविगेशन एवं ओवरफ््ललाइट 
दोनोों को विनियमित करने की अनुमति देता है।

�	UNCLOS रााज्य पक्षकाारोंं कोो उनकेे समुुद्र तट केे 
आसपास 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र और 200 समुद्री 
मील EEZs तथा मानव आवास को संपोषण प्रदान कर 
सकने वाले प्राकृतिक रूप से निर््ममित स््थलाकृतियोों पर दावा 
करने की अनुमति देता है।
�	प्रााकृृति�क रूप सेे नि�र्मि�ित ऐसीी स्थलााकृृति�याँँ� जोो उच्च 

ज्वार के समय जल के ऊपर रहती हैैं, लेकिन वास 
योग््य नहीीं हैैं, 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र का 
अधिकार रखती हैैं, लेकिन वे 200 समुद्री मील 
EEZs का अधिकार नहीीं रखती हैैं।

z	 समुुद्र मेंं खतरनााक मुुठभेेड़:
�	अमेेरि�काा और अन्य देेशोंं नेे चीीन केे सैैन्य और असैैन्य 

जहाज़ोों एवं विमानोों पर दक्षिण चीन सागर मेें और उसके 
ऊपर असुरक्षित युद्धाभ््ययास करने का आरोप लगाया है, 
जिससे अन््य क्षेत्रीय अभिकर््तताओं को खतरा पहुुँचता है।

�	अमेेरि�कीी रक्षाा वि�भााग (DOD) नेे वर्षष 2021-2022 मेंं 
चीन के सैन््य जहाज़ोों एवं विमानोों द्वारा ‘असुरक्षित एवं गैर-
पेशेवर व््यवहार मेें तेज़ वृद्धि’ की रिपोर््टििंग की। अमेरिकी 
अधिकारियोों का तर््क है कि इनमेें से कुछ व््यवहार हवाई 
और समुद्री सुरक्षा के संबंध मेें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय 
समझौतोों (जिसमेें चीन भी एक पक्षकार है) के साथ 
‘असंगत’ थे।

z	 चीीन और अन्य दाावेेदाारोंं केे बीीच तनााव:
�	पि�छलेे एक दशक मेंं चीीन और फि�लीीपींंस केे बीीच सबसेे 

अधिक तनाव रहा है। चीन और फिलीपीींस के जहाज़ोों के 
बीच संघर््ष के साथ चीन द्वारा स््ककारबोरो शोल पर वास््तविक 
नियंत्रण हासिल कर लेने के एक वर््ष बाद 2013 मेें 
फिलीपीींस ने दक्षिण चीन सागर मेें चीन की कार््रवाइयोों पर 
UNCLOS के तहत मध््यस््थता की मांग की।

�	वर्षष 2016 मेंं UNCLOS केे एक मध्यस्थ न्याायााधि�करण 
ने अन््य बातोों के अलावा यह निर््णय दिया कि चीन के 
नाइन-डैश लाइन दावे का ‘कोई कानूनी आधार नहीीं’ है 
और चीन ने फिलीपीींस के जहाज़ोों के साथ हस््तक्षेप कर, 
समुद्री पर््ययावरण को क्षति पहुुँचाकर और फिलीपीींस के 
EEZs मेें एक स््थलाकृति पर पुनर्गग्रहण कार््य मेें संलग््न 
होकर फिलीपीींस के संप्रभु अधिकारोों का उल्लंघन किया है। 

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/second-anti-piracy-patrol-in-the-gulf-of-guinea#:~:text=INS %E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A7%E0%A4%BE %E0%A4%95%E0%A4%BE %E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF %E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF,%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4
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https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/south-china-sea-6


www.drishtiias.com/hindi एडि�टोोरि�यल अप्रैैल, 2024    92

नोट :

z	 चीीन द्वााराा कृृत्रि�म द्वीीपोंं काा नि�र्माा�ण:
�	वर्षष 2013 और 2015 केे बीीच चीीन नेे दक्षि�ण चीीन साागर कीी स्प्रैैटलीी द्वीीप शृंंखलाा मेंं व्याापक भूूमि� पुुनर्ग्ररहण (द्वीीप-नि�र्माा�ण काार्यय) काार्यय 

किया। चीन द्वारा नियंत्रित सात विवादित स््थलोों पर इस पुनर्गग्रहण के तहत लगभग पाँच वर््ग मील कृत्रिम भूभाग का निर््ममाण किया गया।
�	चीीन नेे सैैन्य अवसंंरचनाा काा भीी नि�र्माा�ण कि�याा और स्थाापि�त स﻿ै�ैन्य चौौकि�योंं पर उन्नत एंंटीी-शि�प एवंं एंंटीी-एयरक्रााफ्ट मि�सााइल प्रणाालीी 

तथा अन््य सैन््य उपकरण तैनात किये। हालाँकि अन््य दावेदारोों ने भी अपने नियंत्रण के क्षेत्ररों मेें पुनर्गग्रहण एवं निर््ममाण कार््य किये हैैं, 
चीन के पुनर्गग्रहण कार््य एवं सैन््ययीकरण का पैमाना अन््य दावेदारोों की तुलना मेें अत््ययंत वृहत है।

z	 वि�घटि�त क्षेेत्रीीय सहयोोग:
�	चीीन और 10-सदस्यीीय दक्षि�ण-पूूर्वव एशि�यााई रााष्ट्र संंघ (आसि�याान) वर्षष 2002 सेे दक्षि�ण चीीन साागर मेंं पक्षकाारोंं केे लि�येे एक 

आचार संहिता पर वार््ततारत हैैं। कुछ पर््यवेक्षकोों का मानना है कि किसी बाध््यकारी संहिता के निर््ममाण की संभावना नहीीं दिखती और आरोप 
लगाया है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर मेें अपनी स््थथिति को और सुदृढ़ करने हेतु आवश््यक कार््रवाई के उद्देश््य से जानबूझकर इस वार््तता 
को इतना लंबा खीींच दिया है।

https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/asean-9
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दक्षिण चीन सागर के संबंध मेें भारत का क््यया रुख है?
z	 भाारत केे रुख मेंं परि�वर्ततन:

�	जुुलााई 2016 मेंं दक्षि�ण चीीन साागर मेंं चीीन केे व्यवहाार एवंं 
दावोों के संबंध मेें फिलीपीींस द्वारा लाए गए एक मामले मेें 
मध््यस््थ न््ययायाधिकरण के निर््णय पर भारत ने केवल इतना 
कहा कि उसने निर््णय पर ध््ययान दिया है। ऐसा संभवतः 
इधर-उधर का पक्ष लेने से बचने के लिये किया गया था, 
क््योोंकि चीन इस निर््णय को ‘अवैध’ बताकर खारिज करता 
रहा है और मामले मेें न््ययायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को 
मानने से इनकार कर दिया है।
�	हाालाँँ�कि�, भाारत नेे वर्षष 2020 मेंं अपनाा रुख बदल दि�याा 

और फिलीपीींस के साथ खड़े होकर विवादोों के 
शांतिपूर््ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन 
की आवश््यकता पर बल दिया। यह पहला अवसर था 
कि भारत ने न््ययायाधिकरण के निर््णय का पालन करने 
का प्रस््तताव किया, जो दक्षिण चीन सागर विवादोों पर 
भारत के ‘तटस््थ’ या निरपेक्ष रुख मेें एक महत्तत्वपूर््ण 
बदलाव का संकेत देता है।

z	 संंयुुक्त अभ्याास काा संंचाालन:
�	मई 2019 मेंं भाारतीीय नौौसेेनाा नेे पहलीी बाार दक्षि�ण चीीन 

सागर मेें अमेरिका, जापान और फिलीपीींस की नौसेनाओं 
के साथ संयुक्त अभ््ययास मेें भाग लिया था। इसके एक वर््ष 
बाद भारतीय नौसेना ने अगस््त 2021 मेें वियतनाम, 
फिलीपीींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की 
नौसेनाओं के साथ सैन््य अभ््ययास किया। मई 2023 मेें भारत 
ने पहली बार दक्षिण चीन सागर मेें सात आसियान देशोों की 
नौसेनाओं के साथ दो दिवसीय संयुक्त अभ््ययास मेें भाग लेने 
के लिये अपने युद्धपोत भेजे। 

z	 सैैन्य बि�क्रीी और सहाायताा मेंं वृृद्धि�:
�	भाारत नेे फि�लीीपींंस और वि�यतनााम कोो अपनीी सैैन्य बि�क्रीी 

और सहायता मेें भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनवरी 2022 
मेें भारत ने 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलोों 
के निर््ययात के लिये फिलीपीींस के साथ एक समझौता संपन्न 
किया। जून 2023 मेें वियतनाम पहला देश बना जिसने भारत 
से पूर््ण परिचालनात््मक लाइट मिसाइल फ्रिगेट प्राप््त किया।

z	 भाारत केे सााथ चीीन केे जटि�ल संंबंंधोंं केे परि�णााम:
�	दक्षि�ण चीीन साागर पर भाारत केे रुख मेंं परि�वर्ततन कोो चीीन 

के साथ उसके जटिल संबंधोों से अलग कर नहीीं देखा जा 
सकता। दोनोों देशोों के बीच सीमा विवादोों का एक सुदीर््घ 
इतिहास रहा है, जो वर््ष 2020 की गलवान घाटी की घटना 
के बाद से और तेज़ हो गया है। चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र मेें 
समय-समय पर घुसपैठ की घटना सामने आती रही है और 

अभी हाल ही मेें उसने अरुणाचल प्रदेश मेें भारतीय ग्रामोों के 
नाम बदलने के रूप मेें भी भारत को उकसाया है।

z	 रुख मेंं इस बदलााव केे प्रमुुख काारण:
�	हिं�ंद महाासाागर केे प्रवेेश द्वाार केे रूप मेंं दक्षि�ण-पूूर्वव 

एशिया:
�	साामरि�क हि�त, नौौवहन कीी स्वतंंत्रताा और तेेल एवंं 

गैस संसाधन दक्षिण चीन सागर मेें भारत की विस््ततारित 
भागीदारी को निर््धधारित करने वाले तीन कारक हैैं। 
भौगोलिक दृष्टि से, दक्षिण-पूर््व एशिया भारत के लिये 
पीछे के आँगन और हिंद महासागर के प्रवेश द्वार के 
रूप मेें कार््य करता है।

�	दक्षि�ण चीीन साागर मेंं बढ़तेे तनााव कोो देेखतेे हुए भाारत 
को चिंता है कि यह तनाव युद्ध मेें बदल सकता है 
जिससे हिंद महासागर मेें उसके प्रभुत््व को खतरा पहुुँच 
सकता है। परिणामस््वरूप, भारत ने दक्षिण चीन सागर 
मेें अपनी उपस््थथिति बढ़़ाने का प्रयास किया है।

�	‘एक्ट-ईस्ट’ नीीति� कोो आगेे बढ़ाानाा:
�	‘लुुक ईस्ट’ सेे ‘एक्ट ईस्ट’ कीी ओर भाारत केे नीीति� 

अभिविन््ययास मेें परिवर््तन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ 
अधिक रणनीतिक एवं सक्रिय संलग््नता की ओर 
बदलाव को चिह्नित किया है।

�	यह नीीति� वि�काास बदलतेे भूू-रााजनीीति�क परि�दृश्य केे 
प्रति भारत की स््ववीकार््यता और ‘एक््ट ईस््ट’ नीति के 
साथ अधिक सक्रिय एवं बहुआयामी विदेश नीति 
दृष्टिकोण की आवश््यकता को परिलक्षित करता है, 
जिसमेें न केवल आर््थथिक एकीकरण बल््ककि हिंद-
प्रशांत क्षेत्र के देशोों के साथ रणनीतिक साझेदारी और 
विस््ततारित सुरक्षा सहयोग पर भी बल दिया गया है।

�	व्याापाार सुुरक्षाा:
�	चूँँ�कि� भाारत काा लगभग आधाा वि�देेशीी व्याापाार मलक्काा 

जलडमरूमध््य के माध््यम से संपन्न होता है, दक्षिण 
चीन सागर मेें स््वतंत्र एवं सुरक्षित नौवहन भारत की 
व््ययापार सुरक्षा की कुंजी है। यह एक और कारण है कि 
भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे मेें हस््तक्षेप किया 
है, जबकि इसका चीन या आसियान देशोों के साथ कोई 
समुद्री विवाद नहीीं है।

�	ऊर्जाा� संंसााधनोंं मेंं वि�वि�धताा लाानाा:
�	वि�यतनााम केे EEZs और ऐसेे अन्य उपक्रमोंं मेंं रााज्य 

स््ववामित््व वाले भारतीय उद्यमोों (जैस े ONGC 
विदेश) की भागीदारी न केवल इस क्षेत्र मेें भारत की 
आर््थथिक हित को दर््शशाती है बल््ककि अंतर््रराष्ट्रीय कानून 
(विशेष रूप से UNCLOS) की सीमा के भीतर 
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समुद्री संसाधनोों की खोज एवं दोहन की स््वतंत्रता के 
सिद््धाांत के प्रति इसके समर््थन को भी परिलक्षित करती 
है।

�	‘पुुल फैैक्टर’ केे रूप मेंं संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा:
�	संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा एक ‘पुुल फैैक्टर’ हैै जोो भाारत 

को दक्षिण चीन सागर विवादोों मेें शामिल होने के लिये 
प्रोत््ससाहित करता है। दोनोों देशोों के कई साझा हित हैैं। 
दोनोों क्वाड (Quad) के स््ततंभ हैैं, जिसका उद्देश््य 
नियम-आधारित विश्व व््यवस््थथा को बढ़़ावा देना है। 
दोनोों दक्षिण चीन सागर मेें चीन के प्रभुत््व को लेकर 
चिंतित हैैं और दक्षिण चीन सागर विवादोों पर दोनोों 
एकसमान रुख रखते हैैं।

�	हिं�ंद-प्रशांं�त मेंं ज़ि�म्मेेदाार हि�तधाारक:
�	भाारत अब हिं�ंद-प्रशांं�त मेंं एक ज़ि�म्मेेदाार हि�तधाारक केे 

रूप मेें गंभीर महत्तत्व के मामलोों पर स््पष्ट रुख अपनाने 
से कतरा नहीीं सकता। हिंद-प्रशांत थिएटर मेें इसकी 
केेंद्रीयता का अर््थ यह है कि इसकी परिधि अब केवल 
हिंद महासागर नहीीं है, बल््ककि वह व््ययापक समुद्री क्षेत्र 
भी है जहाँ चीन का उदय यथास््थथिति को उन तरीकोों 
से चुनौती दे रहा है जिनका पहले कभी अनुमान नहीीं 
किया गया था।
�	भाारत कीी हिं�ंद-प्रशांं�त रणनीीति� मेंं आसि�याान कीी 

केेंद्रीयता भी भारत के लिये अनिवार््य बनाती है कि 
वह आसियान की स््थथिति को सुदृढ़ करे। हालाँकि 
इस क्षेत्रीय समूह के अंदर मौजूद मतभेद ऐसे 
प्रयासोों के लिये चुनौतीपूर््ण बने हुए हैैं।

दक्षिण चीन सागर मेें भविष््य मेें भारत की संलग््नता 
किस रूप मेें आगे बढ़ सकती है?

निकट भविष््य मेें, दक्षिण चीन सागर मेें भारत की उपस््थथिति तीन 
तरीकोों से और विस््ततारित होगी:
z	 क्षेेत्र मेंं भाारत केे बढ़तेे हि�त:

�	आसि�याान देेशोंं केे सााथ तेेज़ीी सेे बढ़तेे व्याापाार एवंं नि�वेेश 
संबंधोों और रक्षा सहयोग के कारण, भारत को दक्षिण चीन 
सागर के मुद्दे के माध््यम से अपनी क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं 
को आगे बढ़़ाने के लिये एक सबल प्रेरणा प्राप््त होगी। इससे 
दक्षिण चीन सागर का विवाद जटिल बनेगा और इसका 
‘अंतर््रराष्ट्रीयकरण’ हो जाएगा।

z	 भाारत-चीीन सीीमाा पर चीीन केे लााभ कीी भरपााई:
�	भाारत दक्षि�ण चीीन साागर मुुद्देे मेंं संंलग्नताा केे सााथ चीीन-भाारत 

सीमा पर चीन के लाभ की स््थथिति की भरपाई करना जारी 
रखेगा। वस््ततुतः मई 2020 मेें गलवान घाटी मेें चीन के साथ 
हुई झड़प के बाद से ही भारत ने दक्षिण चीन सागर मेें अपनी 

भागीदारी तेज़ी से आगे बढ़़ाई है। सीमा पर संवेदनशील 
शांति और मधुर द्विपक्षीय संबंधोों को देखते हुए, भारत सीमा 
पर चीन की शक्ति पर लगाम लगाने के लिये दक्षिण चीन 
सागर के मुद्दे का उपयोग कर सकता है।

z	 संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा सेे सहाायताा:
�	भाारत कोो दक्षि�ण चीीन साागर वि�वााद मेंं हस्तक्षेेप करनेे केे 

लिये संयुक्त राज््य अमेरिका से मदद प्राप््त होगी। चूँकि 
अगले कुछ वर्षषों मेें चीन और संयुक्त राज््य अमेरिका के बीच 
टकराव के साथ-साथ चीन और भारत के बीच संबंधोों के 
गतिहीन बने रहने की संभावना है, भारत वाशिंगटन से लाभ 
प्राप््त करने के इस अवसर को भुनाने मेें संकोच नहीीं करेगा 
और इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका 
के साथ सहयोग के माध््यम से चीन के उदय को संतुलित 
करने का प्रयास करेगा। 

दक्षिण चीन सागर मेें संकट को कम करने  
के विभिन्न उपाय क््यया हैैं?
z	 आर्थि�िक वि�कल्पोंं काा लााभ उठाानाा:

�	संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा और वि�भि�न्न दाावेेदाार देेश दक्षि�ण 
चीन सागर मेें अवैध गतिविधियोों, उत््पपीड़न और मनमाने 
व््यवहार मेें शामिल चीनी कंपनियोों एवं व््यक्तियोों पर प्रतिबंध 
लगा सकते हैैं। यह स््पष्ट किया जाना चाहिये कि किसी भी 
चीनी सैन््य कदम पर अमेरिका की ओर से कड़़ी प्रतिक्रिया 
दी जाएगी, जिनमेें कुछ शमन विकल््प भी शामिल होोंगे।

z	 अन्य देेशोंं कोो चीीन केे वि�रुद्ध एकजुुट होोनेे केे लि�येे 
प्रोत््ससाहित करना:
�	वि�वााद मेंं संंलग्न देेश चीीन कीी काार्ररवााइयोंं केे लि�येे इसकीी 

निंदा करने के अनौपचारिक रूप से परस््पर सहयोग कर 
सकते हैैं अथवा आसियान या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस््थथाओं 
मेें चीन के विरुद्ध औपचारिक घोषणाएँ और प्रस््तताव जारी 
कर सकते हैैं। वे संयुक्त सैन््य अभ््ययास भी आयोजित कर 
सकते हैैं जहाँ कुछ समय के लिये दक्षिण चीन सागर के 
कुछ हिस््सोों की घेराबंदी की जा सकती है।

z	 दक्षि�ण चीीन साागर मेंं आचाार संंहि�ताा लाागूू करनाा:
�	वि�वााद मेंं शाामि�ल देेश समाान वि�चाारधााराा वाालेे अन्य देेशोंं केे 

साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर मेें एक आचार संहिता का 
क्रियान््वयन कर सकते हैैं। यह आचार संहिता चीनी जहाज़ोों 
के उत्तेजक या धमकीपूर््ण व््यवहार पर प्रतिक्रिया की 
रूपरेखा तैयार करेगी। इन प्रतिक्रियाओं मेें रैमिंग और बज़िंग 
या चीनी जहाज़ोों पर चढ़ने और उन््हेें जब््त करने जैसी 
पारंपरिक गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैैं।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/quad-grouping#:~:text=%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%2D %E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%2C %E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%2C %E0%A4%91%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/who-does-galwan-valley-belong-to
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/united-nations


95    एडिटोरियल अप्रैल, 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

z	 दक्षि�ण-पूूर्वव एशि�यााई देेशोंं केे लि�येे सुुरक्षाा सहयोोग और 
सहायता बढ़़ाना:
�	दक्षि�ण चीीन साागर केे अन्य दाावेदेाारोंं कीी सैनै्य क्षमतााओं कोो 

बढ़ान ेकी ज़रूरत है। इसमेें एक नटेवर््क सपंन्न बहुराष्ट्रीय 
समुद्री जागरूकता केेंद्र की स््थथापना करना भी शामिल हो सकता 
है जो दक्षिण चीन सागर मेें गतिविधियोों की निगरानी करने और 
सलंग््नता के सहमत नियमोों का उल्लंघन करन ेवाल ेदशेोों को 
दडंित करन े के लिय ेदक्षिण-परू््व एशियाई दशेोों के खफुिया 
सचूना संग्रहण एवं विश्लेषण प्रयासोों को संबद्ध करेगा। 
�	वर्षष 2023 मेंं नए द्वि�पक्षीीय रक्षाा दि�शाानि�र्देेशोंं नेे 

अमेरिका-फिलीपीींस पारस््परिक रक्षा संधि के तहत 
अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ किया, जिसमेें 
कहा गया कि दक्षिण चीन सागर मेें ‘कहीीं भी’ 
फिलीपीींस के तटरक्षक बल, विमान या सार््वजनिक 
जहाज़ोों सहित इसके सशस्तत्र बलोों के विरुद्ध कोई भी 
सशस्तत्र थर््ड-पार्टी हमला इस संधि के तहत अमेरिका 
के परस््पर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को क्रियाशील करेगा।

z	 शस्त्र नि�यंंत्रण और परस्पर कटौौतीी केे बाारेे मेंं चर्चाा� काा 
प्रस््तताव:
�	उदााहरण केे लि�येे, दक्षि�ण चीीन साागर क्षेेत्र केे देेश चीीन केे 

द्वीपीय सैन््य चौकियोों से दूर अपने संचालन के लिये सहमत 
हो सकते हैैं यदि इन द्वीपोों का पूर््ण विसैन््ययीकरण किया जाए। 
संयुक्त राज््य अमेरिका अंतर््रराष्ट्रीय नियमोों एवं मानदंडोों का 
पालन करने के लिये चीन पर निजी तौर पर दबाव डालते 
हुए क्षेत्रीय संस््थथानोों के भीतर मिलकर कार््य कर सकता है।

z	 संंवााद कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	इस बाात कोो समझाा गयाा हैै कि� दक्षि�ण चीीन साागर समस्याा 

के लिये एक राजनीतिक ढाँचे की आवश््यकता है, जिसे 
केवल संवाद के माध््यम से ही सृजित किया जा सकता है। 
आसियान के नेताओं को ‘शांत कूटनीति’ के माध््यम से एक 
राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिये, 
क््योोंकि कानूनी तरीकोों के माध््यम से इस मुद्दे को हल करने 
की संभावना बहुत कम है।

�	एक ‘रााजनीीति�क ढाँँ�चेे’ काा नि�र्माा�ण और काानूनूीी रूप सेे 
बाध््यकारी ‘आचार सहंिता’ की दिशा मेें प्रगति करने की 
ज़िम््ममेदारी आसियान नतेाओं के कंधोों पर अधिक है। यदि 
आसियान दशे चीन को एक महत्तत्वपूर््ण राजनीतिक सदंशे दनेा 
चाहत ेहै, तो उनके बीच आपस मेें गहरी समझ होनी चाहिये।

z	 नि�यम-आधाारि�त अंंतर्राा�ष्ट्रीीय समुुद्रीी व्यवस्थाा केे लि�येे भाारत 
की पैरोकारी:
�	नि�यम-आधाारि�त अंंतर्राा�ष्ट्रीीय समुुद्रीी व्यवस्थाा केे लि�येे भाारत 

की पैरोकारी या पक्षसमर््थन, विशेष रूप से UNCLOS 

पर उसका बल, क्षेत्रीय स््थथिरता को खतरे मेें डालने वाली 
एकतरफा कार््रवाइयोों के विरुद्ध उसके रुख को परिलक्षित 
करता है। यह रुख, जबकि भारत की सैद््धाांतिक विदेश नीति 
दृष्टिकोण मेें निहित है, यह अप्रत््यक्ष रूप से दक्षिण चीन 
सागर मेें चीन के विस््ततृत क्षेत्रीय दावोों एवं गतिविधियोों को 
भी चुनौती देता है और क्षेत्रीय स््थथिरता एवं सुरक्षा के लिये 
प्रतिबद्ध एक ज़िम््ममेदार हितधारक के रूप मेें भारत की 
स््थथिति को सुदृढ़ करता है।

z	 FONOPs जाारीी रखनाा, लेेकि�न वि�वाादि�त स्थलााकृृति�योंं 
के 12 समुद्री मील से कम दूरी पर नहीीं:
�	संयंुकु्त रााज्य अमेेरि�काा अन्य दाावेदेाार देेशोंं केे सााथ यह संकेंेत 

द े सकता है कि विवादित स््थलाकृतियोों के पास नौवहन 
सचंालन की स््वतंत्रता (Freedom Of Navigation 
Operations- FONOPs) के सबंधं मेें प्रादशिक 
समुद्र के समान अधिकार नहीीं हैैं, लकेिन इस क्रम मेें चीन को 
शर््मििंदा करन ेया उस ेउकसाने स ेबचन ेके लिये जितना सभंव 
हो उतनी दरूी बनाई रखी जाए। यह चीन पर समदु्र मेें 
अनियोजित मुठभेड़ों के लिये अपने तट रक्षकोों पर सहंिता को 
लागू करन ेके लिय ेदबाव डालना जारी रख सकता है।

z	 समुुद्रीी टोोहीी और नि�गराानीी क्षमतााओं मेंं सुुधाार लाानाा:
�	यह कदम दाावेेदाारोंं कीी चेेताावनीी केे समय और यथाास्थि�िति� 

को बदलने के चीन के प्रयासोों पर समन््ववित प्रतिक्रिया देने 
की क्षमता मेें सुधार कर चीन को रोकने मेें मदद करेगा। ऐसे 
उपाय अनिवार््य रूप से रक्षात््मक हैैं और आक्रामक उपायोों 
की तुलना मेें बीजिंग के लिये कम उत्तेजक होोंगे। वे मानवीय 
सहायता और आपदा राहत जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मिशनोों 
के लिये भी वांछनीय हैैं।
�	अमेेरि�कीी सरकाार दक्षि�ण चीीन साागर मेंं सहयोोगि�योंं 

और साझेदारोों की समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़़ाना 
चाहती है। वर््ष 2022 मेें आयोजित क्वाड्रीलेटरल 
सुरक्षा संवाद ने दक्षिण चीन सागर सहित पूरे हिंद-
प्रशांत मेें समुद﻿्री क्षेत्र जागरुकता मेें सुधार का प्रयास 
करने की घोषणा की थी।

निष््कर््ष
भारत द्वारा विभिन्न साधनोों स े दक्षिण चीन सागर मेें अपनी 

भागीदारी बढ़़ान ेकी सभंावना है, जिसस चीन मेें कुछ चितंा उत््पन्न 
होगी। हालाँकि, इन विवादोों मेें भारत के प्रभाव की अपनी सीमाएँ हैैं। 
सयंकु्त राज््य अमरेिका के विपरीत, भारत के पास दक्षिण चीन सागर मेें 
मज़बतू गठबधंन और सनै््य उपस््थथिति का अभाव है, जो आवश््यक रूप 
स ेइसकी प्रत््यक्ष भागीदारी को सीमित करेगा। इसके अलावा, भारत 
की सर्वोच्च प्राथमिकता दक्षिण चीन सागर मेें चीन को प्रतिस््थथापित 
करन ेके बजाय हिद महासागर पर अपना प्रभुत््व बनाए रखना है।
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अंत मेें, भले ही भारत दक्षिण चीन सागर के विवादोों मेें फिलीपीींस 
और संयुक्त राज््य अमेरिका के साथ तेज़ी से खड़़ा हुआ है, लेकिन 
इसने अभी तक चीन को उकसाने से काफी हद तक परहेज किया है। 
दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर अमेरिका के साथ भारत का व््ययापक सहयोग 
नई दिल्ली के पारंपरिक गुटनिरपेक्ष रुख और उच्च रणनीतिक 
स््ववायत्तता द्वारा नियंत्रित रहेगा।

ईरान-इज़राइल संघर््ष: मध््य पूर््व मेें अस््थथिरता
ईरान ने 170 ड्रोन, क्रूज़ मिसाइलोों और 120 से अधिक 

बैलिस््टटिक मिसाइलोों सहित 300 से अधिक प्रोजेक््टटाइल के साथ 
इज़राइल पर एक गंभीर हमला किया। ईरान की इस कार््रवाई को 
व््ययापक रूप से सीरिया के दमिश््क मेें ईरान के वाणिज््य दूतावास पर 
इज़राइल के घातक हमले के प्रतिशोध के रूप मेें देखा गया।

यह हमला इज़राइल और हमास से संबद्ध पिछली झड़पोों से 
आगे बढ़ते हुए इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर््ष मेें एक 
महत्तत्वपूर््ण वृद्धि का संकेत देता है। यह घटना मध््य-पूर््व के दो प्रबल 
विरोधियोों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है और क्षेत्र मेें आगे 
संघर््ष बढ़ने की संभावना को रेखांकित करती है।
ईरान और इज़राइल के बीच संबंधोों की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि 
z	 वर्षष 1979 सेे पूूर्वव केे ईराान-इज़रााइल संंबंंध:

�	वर्षष 1948 मेंं इज़रााइल केे गठन केे बााद ईराान इस क्षेेत्र केे 
उन पहले देशोों मेें से एक था जिसने इज़राइल को मान््यता 
दी थी।

�	वर्षष 1948 मंें हीी अरब रााज्योंं द्वााराा इज़रााइल केे वि�रोोध केे काारण 
पहला अरब-इज़राइल यदु्ध छिड़ गया। ईरान उस सघंर््ष का 
भागीदार नहीीं बना था और इज़राइल की जीत के बाद उसने 
नवगठित यहूदी राज््य के साथ अपन ेसबंंध स््थथापित किय।े

�	ब्रुकुिं�ग्स इंंस्टीीट्यूटू (Brookings Institute) केे 
एक विश्लेषण के अनुसार, इज़राइल न ेअपन ेपहल ेप्रधानमंत्री 
डेविड बने गरुियन (David Ben Gurion) के 
नतेतृ््व मेें मध््य-पूर््व मेें गरै-अरब (मखु््य रूप स ेमुस््ललिम दशेोों) 
के साथ गठबधंन का निर््ममाण कर अरब शत्रुता का मक़ुाबला 
करन े के लिये ‘परिधि सिद््धाांत’ (periphery 
doctrine) को अपनाया। यह रणनीति तरु्की और ईरान 
(क््राांति स ेपरू््व का ईरान) जैस ेदशेोों के साथ साझेदारी बनाने 
पर केेंद्रित थी, जो पश्चिम-समर््थक रुझान साझा करत ेथे और 
इस क्षेत्र मेें अलग-थलग महससू करत ेथे।

�	मोोहम्मद रज़ाा शााह पहलवीी, जि�सनेे वर्षष 1941 सेे 1979 
तक ईरान पर शासन किया था, ने पश्चिम समर््थक विदेश 
नीति (pro-Western foreign policy) 
अपनाई। अरब देशोों से आर््थथिक बहिष््ककार का सामना करने 

के बावजूद ईरान ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध 
बनाए रखे और इस अवधि के दौरान इज़राइल को तेल की 
बिक्री करना भी जारी रखा।

z	 वर्षष 1979 कीी क्रांं�ति�:
�	वर्षष 1979 कीी इस्लाामीी क्रांं�ति� मेंं शााह कीी सत्ताा कोो उखााड़ 

फेेंकने के बाद ईरान मेें एक धार््ममिक राज््य की स््थथापना हुई। 
इसके साथ ही इज़राइल के प्रति शासन का दृष्टिकोण बदल 
गया और इसे फ़़िलिस््ततीनी भूमि पर कब््ज़़ा करने वाले 
आक्रामक देश के रूप मेें देखा जाने लगा।

�	ईराान केे सर्वोोच्च नेेताा अयाातुुल्लाा खुुमैैनीी (Ayatollah 
Khomeini) ने इज़राइल और संयुक्त राज््य अमेरिका 
को क्षेत्र मेें हस््तक्षेप करने वाले पक्षषों के रूप मेें चिह्नित करते 
हुए इन््हेें क्रमशः ‘छोटा शैतान’ और ‘बड़ा शैतान’ कहा।

�	ईराान नेे इस क्षेेत्र मेंं अपनीी उपस्थि�िति� बढ़ाानेे काा भीी प्रयाास 
किया जहाँ क्षेत्र की दो प्रमुख शक्तियोों सऊदी अरब और 
इज़राइल (जहाँ दोनोों अमेरिकी सहयोगी थे) को चुनौती दी।

z	 वर्षष 1979 केे बााद एक ‘छाायाा युुद्ध’ (Shadow 
War):
�	इसकेे परि�णाामस्वरूप देेशोंं केे संंबंंध और बि�गड़ गए। 

उल्लेखनीय है कि इज़राइल और ईरान कभी भी प्रत््यक्ष सैन््य 
टकराव मेें संलग््न नहीीं हुए हैैं, लेकिन दोनोों ने छद्म 
आभिकर््तताओं (proxies) और सीमित रणनीतिक 
हमलोों के माध््यम से एक दूसरे को क्षति पहुुँचाने का प्रयास 
किया है।

�	वर्षष 2010 केे दशक कीी शुुरुआत मेंं इज़रााइल नेे ईराान कोो 
परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिये उसके 
कई प्रतिष्ठानोों और परमाणु वैज्ञानिकोों को निशाना बनाया।

�	माानाा जााताा हैै कि� वर्षष 2010 मेंं अमेेरि�काा और इज़रााइल द्वााराा  
एक दुर््भभावनापूर््ण कंप््ययूटर वायरस ‘स््टक््सनेट’ 
(Stuxnet) विकसित किया था। इसका उद्देश््य ईरान 
के नैटान्ज़ (Natanz) परमाणु स््थल पर अवस््थथित 
यूरेनियम संवर्दद्धन प्रतिष्ठान पर हमला करना था। इसे किसी 
औद्योगिक मशीनरी पर पहले सार््वजनिक रूप से ज्ञात 
साइबर हमले के रूप मेें देखा गया।

�	दूूसरीी ओर, ईराान कोो इस क्षेेत्र मेंं कई आतंंकवाादीी समूूहोंं—
जैसे लेबनान मेें हिजबुल्लाह और गाज़ा पट्टी मेें हमास, के 
वित्तपोषण और समर््थन के लिये ज़िम््ममेदार माना जाता है जो 
इज़राइल और अमेरिका विरोधी समूह हैैं।

�	इस समर्थथन केे काारण हीी पि�छलेे कुुछ मााहोंं सेे एक व्याापक 
संघर््ष या टकराव की चिंताएँ व््यक्त की जा रही थीीं।
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ईरान द्वारा इज़राइल पर हमले के पीछे के प्रमुख घटनाक्रम
z	 ईराान केे परमााणुु समझौौतेे सेे अमेेरि�काा काा पीीछेे हटनाा: इज़रााइल एवंं अन्य वि�श्व शक्ति�योंं द्वााराा ईराान केे परमााणुु समझौौते ेसेे अमेेरि�काा 

के बाहर निकलने के लिये कई वर्षषों से पैरोकारी की जा रही थी और वर््ष 2018 मेें अंततः अमेरिका के पीछे हटने के डोनाल््ड ट्रंप के निर््णय 
की ‘एक ऐतिहासिक कदम’ के रूप मेें सराहना की गई।

z	 ईराान केे सैैन्य जनरल कीी हत्याा: वर्षष 2020 मेंं ईराान केे रि�वोोल्यूूशनरीी गाार्ड्सस� कीी वि�देेशीी शााखाा केे कमांं�डर जनरल काासि�म सुुलेेमाानीी 
की बगदाद मेें अमेरिकी ड्रोन हमले द्वारा हत््यया का इज़राइल ने स््ववागत किया। तब ईरान ने अमेरिकी सैन््य उपस््थथिति वाले इराकी ठिकानोों 
पर मिसाइल हमले कर जवाबी प्रतिक्रिया दी थी।

z	 हमाास द्वााराा मि�सााइल हमलाा: अक्टूबर 2023 मंें ईराान समर्थि�ित फ़ि�लि�स्तीीनीी आतंकंवाादीी समूह हमाास ने ेइज़रााइल पर मि�सााइल हमलाा कि�याा। 
इसके जवाब मेें इज़राइल ने गाज़ा पर हवाई हमल ेकिय।े

z	 इज़रााइल द्वााराा फ़ि�लि�स्तीीन केे चि�कि�त्साा प्रति�ष्ठाानोंं पर छाापेे और हमलेे: नवंंबर 2023 मेंं इज़रााइल नेे फ़ि�लि�स्तीीन केे चि�कि�त्साा प्रति�ष्ठाानोंं 
पर छापे मारने और हमले करने शुरू कर दिये क््योोंकि हमास कथित रूप से इन अस््पताल भवनोों का इस््ततेमाल करते हुए युद्ध को आगे बढ़ा 
रहा था।
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z	 ‘लााल साागर संंकट’: नवंंबर 2023 मेंं यमन केे ईराान समर्थि�ित हूतीी (Houthi) समूूह नेे गैैलेेक्सीी लीीडर माालवााहक जहााज़ पर तब अपनाा 
हेलीकॉप््टर उतारा जब वह लाल सागर से गुज़र रहा था। इसने ‘लाल सागर संकट’ ('Red Sea Crisis) की शुरुआत को चिह्नित 
किया, जिसने अंततः आपूर््तति शृृंखला के मुद्ददों को जन््म दिया।

z	 इज़रााइल कीी ज़मीीनीी काार्ररवााइयोंं मेंं वृृद्धि�: दि�संंबर 2023 मेंं गााज़ाा पट्टीी मेंं इज़रााइल कीी ज़मीीनीी काार्ररवााइयोंं (छाापेे और हमलेे) मेंं तेेज़ 
वृद्धि हुई। इससे हताहतोों और शरणार््थथियोों की संख््यया बढ़ी। भारत ने दोनोों युद्धरत पक्षषों के बीच ‘शीघ्र एवं स््थथायी समाधान’ का आह्वान किया।

z	 ईराानीी दूतूााव﻿ा�ास पर हवााई हमलाा: दमि�श्क (सीीरि�याा) मंें ईराानीी दूतूाावाास परि�सर मंें एक संदंि�ग्ध हवााई हमलेे मंें इस्लाामि�क रि�वोोल्यूूशनरीी गाार्डड 
के दो वरिष्ठ कमाडंरोों सहित सात अधिकारी मारे गए। इज़राइल न ेइस हमल ेकी न तो ज़िम््ममेदारी ली, न ही इसमेें सलंिप््तता स ेइनकार किया।

z	 ईराान द्वााराा इज़रााइल पर मि�सााइल हमलाा: अप्रैैल 2024 मेंं ईराान नेे इज़रााइल पर मि�सााइल हमलाा कि�याा। यह हमलाा कथि�त रूप सेे सीीरि�याा 
मेें ईरान के वाणिज््य दूतावास पर संदिग््ध इज़राइली हमले की प्रतिक्रिया मेें किया गया। यह ईरान द्वारा अपने घरेलू क्षेत्र से प्रत््यक्ष रूप से 
इज़राइल को निशाना बनाने का पहला उदाहरण है।

z	 इज़रााइल कीी बहुस्तरीीय वाायुु रक्षाा: इज़रााइल रक्षाा बल (IDF) नेे दाावाा कि�याा कि� इज़रााइलीी वाायुु रक्षाा प्रणाालीी नेे ईराान सेे आनेे वाालेे 
99% प्रोजेक््टटाइल को ‘इंटरसेप््ट’ या अवरुद्ध कर दिया। संयुक्त राज््य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ््रााँस और अन््य मध््य-पूर्वी सहयोगियोों 
ने भी इज़राइल की रक्षा मेें मदद की।
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ईरान-इज़राइल युद्ध का विश्व पर क््यया प्रभाव पड़ 
सकता है?
z	 संंभाावि�त इज़राायलीी प्रति�क्रि�याा सेे क्षेेत्रीीय तनााव बढ़ सकताा 

है:
�	इज़रााइल कीी व्याापक रूप सेे मौौजूूद इस धाारणाा कोो देेखतेे 

हुए कि परमाणु-सशस्तत्र ईरान इज़राइल के अस््ततित््व के लिये 
एक संभावित खतरा है, उसके द्वारा प्रतिशोध की आशंका 
को खारिज नहीीं किया जा सकता।

�	तनााव कम करनेे याा शांं�ति�पूूर्णण समााधाान केे लि�येे संंवााद केे 
कूटनीतिक प्रयासोों की विफलता के बाद फिर सैन््य कार््रवाई 
ही एकमात्र विकल््प बचेगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव वृद्धि की 
संभावना बढ़ जाएगी।

z	 तेेल आपूूर्ति�ि बााधि�त होोनेे कीी संंभाावनाा:
�	पेेट्रोोलि�यम नि�र्याा�तक देेशोंं केे संंगठन ‘ओपेेक’ 

(Organization of the Petroleum 
Exporting Countries- OPEC) के भीतर 
ईरान कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़़ा उत््पपादक है। अगर 
ईरान और इज़राइल के बीच तनाव और बढ़़ा तो कच्चे तेल 
की आपूर््तति बाधित हो जाएगी।

�	इससेे भाारतीीय शेेयर बााज़ाार प्रभाावि�त होोगाा क्योंंकि� भाारत 
कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़़ा उपभोक्ता एवं आयातक 
देश है, जो अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतोों का 80% से 
अधिक आयात से पूरा करता है।

z	 मुुद्राास्फीीति� और पूंं�जीी बहि�र्प्ररवााह मेंं वृृद्धि�:
�	यदि� भूू-रााजनीीति�क तनााव बढ़ताा हैै तोो आपूूर्ति�ि मेंं व्यवधाान 

के कारण कमोडिटी की कीमतेें बढ़ जाएँगी। वैश्विक स््तर 
पर, भू-राजनीतिक तनाव के कारण मुद्रास््फफीति उच्च बनी 
रहेगी क््योोंकि इससे कच्चे तेल की कीमतेें और तांबा, जस््तता, 
एल््ययुमीनियम, निकेल आदि अन््य वस््ततुओं की कीमतेें 
प्रभावित होोंगी।

�	इन चिं�ंतााओं केे परि�णाामस्वरूप नि�वेेशक अधि�क सतर्कक होो 
जाएँगे और वे अपना पैसा भारतीय शेयरोों जैसी जोखिमपूर््ण 
आस््ततियोों से निकालकर स््वर््ण (बुलियन) जैसे सुरक्षित 
विकल््पोों मेें लगाने के लिये प्रेरित हो सकते हैैं।

�	कॉॉर्पोोरेेट क्षेेत्र केे लि�येे लााभप्रदताा कीी कमीी और अनि�श्चि�ताा 
की वृद्धि से बॉण््ड की कीमतेें गिर सकती हैैं, कंपनियोों के 
लिये ऋण की लागत बढ़ सकती है और शेयर बाज़ार लुढ़क 
सकते हैैं।

z	 व्याापाार और याात्राा व्यवधाान:
�	तेेल कीीमतोंं केे प्रभाावि�त होोनेे केे अलाावाा, इज़रााइल-ईराान 

युद्ध की संभावना से व््ययापार और यात्रा क्षेत्र भी प्रभावित हो 
सकते हैैं। विमानन और शिपिंग क्षेत्र मेें भी व््यवधान उत््पन्न 
हो सकता है।

�	वस्तुुतःः ईराान, जॉॉर्डडन, इरााक़, लेेबनाान और इज़रााइल सहि�त 
क्षेत्र के कई देशोों ने अस््थथायी रूप से अपने हवाई क्षेत्र बंद 
भी कर दिए थे, जिन््हेें बाद मेें नियंत्रणोों के साथ पुनः खोला 
गया।

�	वि�शेेषज्ञोंं काा मााननाा हैै कि� ईराान-इज़रााइल केे बीीच नवीीन 
तनाव के मद्देनजर यूरोप मेें भारत का निर््ययात बाधित होगा।

z	 भाारत कीी रणनीीति�क दुुवि�धाा:
�	ईराान और इज़रााइल दोोनोंं केे सााथ भाारत केे दीीर्घघकाालि�क 

रणनीतिक संबंध नीति और परिचालन दोनोों मोर्चचों पर इसके 
लिये चुनौतियाँ पेश करते हैैं।

�	भाारत इज़रााइल केे सााथ अपनीी रणनीीति�क भाागीीदाारीी कोो 
महत्तत्व देता है, जिसमेें रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी आदान-
प्रदान और खुफिया सूचना की साझेदारी शामिल है। इसके 
साथ ही भारत ईरान के साथ ऐतिहासिक एवं आर््थथिक संबंध 
रखता है, जिसमेें ऊर््जजा आयात और आधारभूत संरचना 
परियोजनाएँ भी शामिल हैैं।

�	भाारत ऊर्जाा� सुुरक्षाा और प्रवाासीी भाारतीीयोंं केे कल्यााण सहि�त 
अपने विभिन्न हितोों की रक्षा के लिये मध््य-पूर््व मेें स््थथिरता 
की इच््छछा रखता है।

ईरान-इज़राइल संघर््ष को कम करने के संभावित 
समाधान क््यया हो सकते हैैं?
z	 संंवहनीीय युुद्धवि�रााम और दोो-रााज्य समााधाान:

�	इज़रााइल कोो जल्द सेे जल्द गााज़ाा मेंं एक संंवहनीीय 
युद्धविराम को स््ववीकार करना चाहिये, गाज़ा के लिये 
अंतर््रराष्ट्रीय मानवीय सहायता हेतु इसकी सीमाएँ खोलनी 
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चाहिये और टू-स््टटेट समाधान (Two-State 
Solution) को साकार करने के रूप मेें 70 वर््ष पुराने 
संकट को समाप््त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के प्रस््ततावोों 
का सम््ममान करना चाहिये।

�	क्षेेत्र मेंं दीीर्घघकाालि�क सुुरक्षाा, शांं�ति� एवंं स्थि�िरताा केे लि�येे दोो-
राज््य समाधान ही एकमात्र संभव विकल््प है। यह कोई 
आसान लक्षष्य नहीीं है, लेकिन दोनोों पक्ष इससे संबद्ध 
चुनौतियोों और अवसरोों से परिचित हैैं।

z	 संंवााद और कूूटनीीति�:
�	इज़रााइल और ईराान केे बीीच एक संंवहनीीय युुद्धवि�रााम केे 

लिये एक अंतर््रराष्ट्रीय पहल को मध््यस््थता करनी चाहिये। 
अंतर््रराष्ट्रीय मध््यस््थोों की सहायता से दोनोों देशोों को प्रत््यक्ष 
संवाद मेें शामिल होने के लिये प्रोत््ससाहित करने से विश्वास 
और सहमति निर््ममाण मेें मदद मिल सकती है।

�	यूूरोोपीीय संंघ (EU) याा संंयुुक्त रााष्ट्र (UN) जैैसेे 
तटस््थ तीसरे पक्ष की सहायता से ईरान और इज़राइल प्रत््यक्ष 
वार््तता मेें शामिल हो सकते हैैं।

z	 परमााणुु प्रसाार संंबंंधीी चिं�ंतााओं कोो संंबोोधि�त करनाा:
�	ईराान, संंयुुक्त व्याापक काार्यय योोजनाा (Joint 

Comprehensive Plan of Action- 
JCPOA) की शर्ततों का पालन करने और समझौते का 
अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु  अपने परमाणु प्रतिष्ठानोों के 
अंतर््रराष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देने के रूप मेें आगे कदम 
बढ़ा सकता है।

�	बदलेे मेंं, इज़रााइल ईराान केे शांं�ति�पूूर्णण परमााणुु ऊर्जाा� केे 
अधिकार को मान््यता प्रदान कर सकता है और ईरानी 
परमाणु सुविधाओं के विरुद्ध सैन््य हमलोों से बचने की 
प्रतिबद्धता जता सकता है।

z	 क्षेेत्रीीय सहयोोग:
�	अरब लीीग और खााड़ीी सहयोोग परि�षद (GCC) जैैसेे 

क्षेत्रीय संगठनोों के ढाँचे के भीतर ईरान और इज़राइल के 
बीच सहयोग को बढ़़ावा देने से साझा सुरक्षा चिंताओं को 
दूर करने तथा मध््य-पूर््व मेें स््थथिरता को बढ़़ावा देने मेें मदद 
मिल सकती है।

�	मध्य-पूूर्वव मेंं सभीी हि�तधाारकोंं कीी चिं�ंतााओं कोो संंबोोधि�त 
करने वाले एक व््ययापक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के विकास 
से स््थथिरता को बढ़ावा मिलेगा तथा ईरान और इज़राइल के 
बीच संघर््ष की संभावना को कम किया जा सकेगा।

z	 मध्य-पूूर्वव केे लि�येे दीीर्घघकाालि�क दृष्टि�कोोण:
�	क्षेेत्रीीय शक्ति�याँँ� मध्य-पूूर्वव केे लि�येे एक व्याापक सुुरक्षाा 

संरचना स््थथापित करने के लिये मिलकर कार््य कर सकती 
हैैं, जिसमेें विश्वास-निर््ममाणकारी उपाय, हथियार नियंत्रण 
समझौते और संघर्षषों को शांतिपूर््ण ढंग से हल करने के लिये 
तंत्र शामिल होोंगे।

�	ऐति�हाासि�क शि�काायतोंं, क्षेेत्रीीय वि�वाादोंं और धाार्मि�िक अति�वााद 
जैसे अंतर््ननिहित मुद्ददों को संबोधित करने से शांति एवं सुलह 
के लिये अनुकूल माहौल का निर््ममाण करने मेें मदद मिल 
सकती है।

z	 संंबंंधोंं काा साामाान्यीीकरण:
�	इज़रााइल और कुुछ अरब रााज्योंं (जैैसेे संंयुुक्त अरब 

अमीरात एवं बहरीन) के बीच संपन्न हुए शांति 
समझौतोों की तर््ज पर ईरान और इज़राइल भी राजनयिक 
संबंधोों को सामान््य बनाने की दिशा मेें—जैसे कि राजदूतोों 
का आदान-प्रदान, दूतावासोों को फिर से खोलना और लोगोों 
के परस््पर संपर््क को सुगम बनाना, कदम उठा सकते हैैं।   

निष््कर््ष
मध््य-पूर््व मेें जारी अस््थथिरता का असर ‘वैश्विक दक्षिण’ 

(Global South) और वैश्विक शासन (Global 
Governance) तक विस््ततृत है। इसलिये, अंतर््रराष्ट्रीय समुदाय 
के लिये यह अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण है कि वह सभी पक्षषों से हिंसा से दूर 
रहने और समाधान के लिये राजनयिक वार््तता को प्राथमिकता देने का 
आग्रह करे। दीर््घकालिक अस््थथिरता को रोकने और क्षेत्र के संकट को 
कम करने के लिये उत्तरदायी और संतुलित नीतियोों को अपनाना 
आवश््यक है।

पृथ््ववी दिवस 2024
चूँकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वर््ष 2024 

मेें अधिक गर््म ग्रीष््मकाल और सुदीर््घ ग्रीष््म लहर या ‘लू’ का 
पूर््ववानुमान व््यक्त किया है, भारत को जल तनाव (water stress) 
के लिये तैयार रहना चाहिये। चुनौती यह है कि नागरिक गर्मी, जल 
या चरम मौसम के तीव्र तनाव को अस््थथायी मानने की प्रवृत्ति रखते 
हैैं, जिनसे प्रायः आपदा राहत के रूप मेें निपटा जाता है। हमेें आपदा 
के आ जाने पर घबराहट भरी प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़ते हुए हमारे 
समक्ष विद्यमान जोखिमोों की दीर््घकालिक प्रकृति को समझने और 
फिर प्रतिक्रिया देने की आवश््यकता है। इसके अलावा, जलवायु 
कार््रवाई को कुछ क्षेत्ररों या व््यवसायोों पर नहीीं छोड़़ा जा सकता है, न 
ही पर््ययावरणीय संवहनीयता के उपायोों को कुछ दिनोों के लिये आयोजित 
पौधारोपण अभियान की खानापूरी तक सीमित किया जा सकता है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/elusive-two-state-solution
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/united-nations
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/united-nations
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/european-union-4
https://www.drishtiias.com/hindi/international-organization/united-nations
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/joint-comprehensive-plan-of-action
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/india-and-gulf-cooperation-council
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/three-years-of-the-abraham-accords
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/three-years-of-the-abraham-accords
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/three-years-of-the-abraham-accords
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/global-south-3
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/celebrating-earth-day,-2024
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/indian-meteorological-department


101    एडिटोरियल अप्रैल, 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

इसमेें अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह जैसे आदिवासी सघन 
क्षेत्ररों का संरक्षण करना भी शामिल 
है। सहस्राब््ददियोों से, ऐतिहासिक रूप 
से अलग-थलग रहे ये मूलनिवासी 
जीविका के लिये संसाधन भंडार के 
रूप मेें इन द्वीपोों पर निर््भर रहे हैैं और 
इनकी रक्षा की है। इस वर््ष का 
पृथ््ववी दिवस (22 अप्रैल) हमारे 
लिये एक ‘वेक-अप कॉल’ बने। 
जलवायु ही अब अर््थव््यवस््थथा है 
और आर््थथिक उत््पपादन सीमा का 
विस््ततार या संकुचन इस पर निर््भर 
करेगा कि हम भूमि, खाद्य, ऊर््जजा 
और जल के बीच के अंतर्संबंधोों को 
किस प्रकार समझते हैैं।

हालाँकि भारत का लक्षष्य वर््ष 
2070 तक शुद्ध शून््य GHG 
उत््सर््जन हासिल करना है (जो 
मुख््य रूप से बड़़े पैमाने पर 
नवीकरणीय ऊर््जजा की ओर वृहत 
संक्रमण से प्राप््त किया जाना है), 
लेकिन विकासात््मक या संवहनीयता 
परिणामोों पर इस तरह के संक्रमण 
के निहितार््थ स््थथानीय एवं राष्ट्रीय 
स््तर पर स््पष्ट नहीीं हैैं।

पृथ््ववी दिवस (Earth 
Day) क््यया है?
z	 पृृष्ठभूूमि�:

�	पृृथ्वीी दि�वस पहलीी बाार 
वर््ष 1970 मेें मनाया गया 
था जब अमेरिकी सीनेटर 

गेलॉर््ड नेल््सन (Gaylord Nelson) के आह्वान पर लगभग 20 मिलियन लोग 
पर््ययावरणीय क्षरण का विरोध करने के लिये सड़कोों पर उतरे थे।

�	यह घटनाा वर्षष 1969 केे सांं�ताा बाारबराा तेेल रि�सााव केे सााथ-सााथ धुंं�ध (smog) और 
प्रदूषित नदियोों जैसे अन््य मुद्ददों से उत्प्रेरित हुई थी।

�	वर्षष 2009 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र (UN) नेे 22 अप्रैैल कोो ‘अंंतर्राा�ष्ट्रीीय माातृृ पृृथ्वीी दि�वस’ 
(International Mother Earth Day) के रूप मेें निर््ददिष्ट किया।

z	 परि�चय:
�	पृृथ्वीी दि�वस कोो वर्ततमाान मेंं वैैश्वि�क स्तर पर EARTHDAY.ORG द्वााराा समन्वि�ित 

किया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे पहले ‘अर््थ डे नेटवर््क’ (Earth 
Day Network) के नाम से जाना जाता था।

�	इसकाा उद्देेश्य “लोोगोंं और पृृथ्वीी केे लि�येे रूपांं�तरणकाारीी परि�वर्ततन लाानेे केे लि�येे वि�श्व केे 
सबसे बड़े पर््ययावरण आंदोलन का निर््ममाण करना” है।

�	ऐति�हाासि�क पेेरि�स समझौौताा—जोो वैैश्वि�क ग्रीीनहााउस गैैस उत्सर्जजन कोो कम करनेे केे लि�येे 
एक साझा लक्षष्य निर््धधारित करने मेें लगभग 200 देशोों को एक साथ लाता है, भी पृथ््ववी दिवस 
के अवसर पर ही (वर््ष 2016 मेें) पर संपन्न हुआ था।

z	 महत्त्व:
�	यह साामूूहि�क उत्तरदाायि�त्व कोो चि�ह्नि�त करताा हैै—जि�सकाा आह्वाान वर्षष 1992 कीी रि�योो 

घोषणा (पृथ््ववी शिखर सम््ममेलन) मेें किया गया था, ताकि मानव जाति की वर््तमान और 
भविष््य की पीढ़़ियोों की आर््थथिक, सामाजिक एवं पर््ययावरणीय आवश््यकताओं के बीच 
सम््यक संतुलन प्राप््त करने के लिये प्रकृति और पृथ््ववी के साथ सद्भाव को बढ़़ावा दिया जा 
सके।
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z	 अन्य महत्त्वपूूर्णण दि�वस:

�	22 माार्चच: वि�श्व जल दि�वस
�	22 मई: वि�श्व जैैववि�वि�धताा दि�वस
�	5 जूून: वि�श्व पर्याा�वरण दि�वस
�	2 अगस्त, 2023: अर्थथ ओवरशूूट डे े (Earth 

Overshoot Day) - यह दिवस हर वर््ष अलग 
तिथि को आता है।

z	 अर्थथ ऑवर (Earth Hour):
�	अर्थथ ऑवर पृृथ्वीी केे लि�येे वि�श्व वन्यजीीव कोोष 

(World Wildlife Fund for Nature- 
WWF) की वार््षषिक पहल है जो वर््ष 2007 मेें शुरू 
की गई थी। यह हर वर््ष मार््च के अंतिम शनिवार को 
आयोजित किया जाता है।

�	यह 180 सेे अधि�क देेशोंं केे लोोगोंं कोो अपनेे स्थाानीीय 
समय के अनुसार रात 8.30 बजे से 9.30 बजे तक लाइट 
बंद रखने के लिये प्रोत््ससाहित करता है।

�	 इसकाा उद्देेश्य जलवाायुु परि�वर्ततन और पर्याा�वरण कीी रक्षाा 
करने की आवश््यकता के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाना है।

भारत मेें जल संकट के विभिन्न पहलू कौन-से हैैं?
z	 अर्थथव्यवस्थाा मेंं जल काा महत्त्व:

�	वर्षाा� मृृदाा कीी नमीी और वनस्पति� मेंं संंग्रहीीत जल (green 
water) तथा नदियोों एवं जलभृतोों मेें उपलब््ध जल 
(blue water) का प्राथमिक स्रोत है। नीला और हरा 
जल दोनोों हमारे द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य को प्रभावित 
करते हैैं। फसलोों की सिंचाई, फसल देखभाल एवं पैदावार 
और अर््थव््यवस््थथा के लिये ये अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण हैैं।

�	भाारत रोोज़गाार रि�पोोर्टट 2024 सेे पताा चलताा हैै कि� कृृषि� अभीी 
भी लगभग 45% आबादी को रोज़गार प्रदान करती है और 
देश की अधिकांश श्रम शक्ति को अवशोषित करती है। इसी 
अवधि मेें ऊर््जजा, पर््ययावरण और जल परिषद (CEEW) 
के एक अध््ययन से पता चला है कि भारत मेें मानसून वर््षषा 
का स््वरूप/पैटर््न बदल रहा है, जहाँ देश के 55% तहसील 
या उप-ज़िलोों मेें दक्षिण पश्चिम मानसून मेें पिछले तीन 
दशकोों की तुलना मेें पिछले दशक मेें वर््षषा की मात्रा मेें 10% 
से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 

�	लेेकि�न वर्षाा� कीी यह वृृद्धि� प्राायःः लघुु अवधि� मेंं भाारीी 
वर््षषा के रूप मेें प्राप््त हुई है, जिससे फसल की बुआई, 
सिंचाई और कटाई प्रभावित होती है। कृषि क्षेत्र को 
जलवायु और जल तनाव के प्रति अधिक प्रत््ययास््थथी 
बनाना रोज़गार, विकास एवं संवहनीयता के लिये 
महत्तत्वपूर््ण है।

z	 जलवाायुु संंकट और जल-मौौसम संंबंंधीी आपदााओं पर 
इसका प्रभाव:
�	संंयुुक्त रााष्ट्र वि�श्व जल वि�काास रि�पोोर्टट 2020 केे अनुुसाार, 

पिछले दो दशकोों मेें आई प्राकृतिक आपदाओं मेें से लगभग 
75% जल से संबंधित आपदाएँ थीीं। CEEW के 
विश्लेषण के अनुसार, वर््ष 1970 से 2019 के बीच भारत 
मेें बाढ़ से जुड़़ी घटनाओं (जैसे भूस््खलन, तूफान और 
बादल का फटना) की संख््यया 20 गुना तक बढ़ गई। मीठा 
जल—जो नौ ग्रहीय सीमाओं (planetary 
boundaries) मेें से एक है, का उल्लंघन किया गया 
है। उल्लेखनीय है कि ग्रहीय सीमा का सिद््धाांत उन 
पर््ययावरणीय सीमाओं का एक समूह निर््ददिष्ट करता है, 
जिसके आगे मानव जाति सुरक्षित रूप से क्रियान््वयन नहीीं 
कर सकती।

z	 जल संंकट केे बहुआयाामीी अर्थथ:
�	जल संंकट कोो भौौति�क याा आर्थि�िक केे रूप मेंं वर्गीीकृृत 

किया जा सकता है, जो तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, 
असंवहनीय कृषि पद्धतियोों, जलवायु परिवर््तन, अप्रत््ययाशित 
वर््षषा पैटर््न, जल की अत््यधिक खपत सहित विभिन्न कारकोों 
से उत््पन्न होता है।

�	इनकेे अलाावाा, अकुुशल जल प्रबंंधन, प्रदूूषण, अपर्याा�प्त 
अवसंरचना, हितधारकोों की भागीदारी की कमी और भारी 
वर््षषा के कारण अपवाह, मृदा का कटाव और तलछट का 
निर््ममाण भी जल संकट मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।

z	 जल तनााव केे मुुद्देे:
�	वि�श्व संंसााधन संंस्थाान (World Resources 

Institute) के अनुसार, 17 देश जल तनाव के ‘अत््ययंत 
उच्च’ स््तर का सामना कर रहे हैैं जिसके परिणामस््वरूप 
लोगोों के बीच संघर््ष, असंतोष और शांति का खतरा उत््पन्न 
हो सकता है। भारत भी इन समस््ययाओं से अछूता नहीीं है।

�	भाारत मेंं जल कीी उपलब्धताा पहलेे सेे हीी इतनीी कम हैै कि� 
इसे जल तनावग्रस््त देश के रूप मेें वर्गीकृत किया जा सकता 
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है। इसमेें वर््ष 2025 तक 1341m3 तथा वर््ष 2050 तक 
1140m3 तक और कमी आने का अनुमान है। इसके 
अलावा, समस््त जल निकासी का 72% कृषि मेें,  16% 
नगर निकायोों द्वारा घरोों एवं सेवाओं के लिये और 12% 
उद्योगोों द्वारा उपयोग किया जाता है।

z	 भूूजल स्तर मेंं गि�राावट:
�	भाारत केे लगभग प्रत्येेक रााज्य और मुुख्य शहरोंं मेंं भूूजल 

स््तर मेें कमी आ रही है। बेेंगलुरु इसका एक प्रमुख उदाहरण 
है। पंजाब, राजस््थथान, दिल्ली और हरियाणा मेें भूजल खपत 
एवं उपलब््धता का अनुपात क्रमशः 172%, 137%, 
137% और 133% है, जो खतरे की स््थथिति को इंगित 
करता है।
�	इसकेे वि�परीीत, तमि�लनााडुु, उत्तर प्रदेेश, गुुजराात, मध्य 

प्रदेश और महाराष्ट्र मेें यह क्रमशः 77%, 74%, 
67%, 57% और 53% है। अधिकांश बारहमासी 
नदियाँ/धाराएँ अब रुक-रुक कर बह रही हैैं या सूख 
गई हैैं। अप्रैल-मई के बाद अधिकांश क्षेत्ररों मेें पेय और 
अन््य उपयोग के लिये जल की उपलब््धता कम हो 
जाती है।

z	 घरेेलूू और कृृषि� क्षेेत्रोंं मेंं सुुव्यवस्थि�ित दृष्टि�कोोण काा 
अभाव:
�	प्रधाानमंंत्रीी कृृषि� सिं�ंचााई योोजनाा, वााटरशेेड प्रबंंधन, मि�शन 

अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान जैसे विभिन्न 
कार््यक्रमोों के अंतर््गत ‘प्रति बूँद अधिक फसल’, ‘गाँव का 
जल गाँव मेें’, ‘खेत का जल खेत मेें’, ‘हर मेड़ पर पेड़’ 
आदि पर सरकार का बल घरेलू और कृषि उपयोगोों के संबंध 
मेें एक ‘साइलो’ या गैर-समन््ववित दृष्टिकोण अपनाता है।
�	इस परि�दृश्य मेंं, वि�भि�न्न क्षेेत्रोंं और रााज्योंं कीी 

आवश््यकताओं के अनुरूप ऐसे व््ययापक एवं 
समकालिक स््थथानीय हस््तक्षेप को अपनाना अनिवार््य 
है जो जल के उपयोग एवं संरक्षण के सभी पहलुओं 
पर समान बल देता हो।

z	 जलग्रहण क्षेेत्रोंं पर नि�रंंतर अति�क्रमण:
�	झीील, ताालााब और नदि�योंं जैैसेे लघुु जल नि�कााय (Small 

Water Bodies- SWBs) उनके जलग्रहण क्षेत्ररों 
पर अतिक्रमण के कारण लगातार खतरे का सामना कर रहे 
हैैं। शहरीकरण के विस््ततार के साथ लोग इन जल निकायोों 

के जलग्रहण क्षेत्ररों मेें और उसके आसपास घर, वाणिज््ययिक 
भवन तथा अन््य अवसंरचना का निर््ममाण कर रहे हैैं।
�	1990 केे दशक सेे देेखेे गए शहरीी संंकुुलन नेे लघुु जल 

निकायोों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उनमेें 
से कई को कूड़ा-क्षेत्र या ‘डंपिंग ग्राउंड’ मेें बदल दिया 
है। जल संसाधन पर स््थथायी समिति (2012-13) ने 
अपनी 16वीीं रिपोर््ट मेें रेखांकित किया था कि देश के 
अधिकांश जल निकायोों पर स््वयं राज््य एजेेंसियोों द्वारा 
अतिक्रमण किया गया था।

जल संकट को कम करने के लिये आवश््यक कदम 
z	 प्रभाावीी जल प्रशाासन:

�	प्रभाावीी जल प्रशाासन केे लि�येे ऐसीी नीीति�योंं कीी आवश्यकताा 
है जो खाद्य एवं ऊर््जजा प्रणालियोों के साथ इसकी अंतःक्रिया 
की पहचान करेें। हालाँकि, CEEW और अंतर््रराष्ट्रीय जल 
प्रबंधन संस््थथान (IWMI) के विश्लेषण से पता चलता है 
कि भले ही भारत ने विभिन्न नीतियाँ अपनाई हैैं, लेकिन इनमे 
से अधिकांश योजना निर््ममाण के समय या कार््ययान््वयन चरण 
मेें इस गठजोड़ को चिह्नित करने मेें विफल रही हैैं।
�	उदााहरण केे लि�येे, जबकि� ग्रीीन हााइड्रोोजन काा उत्पाादन 

बढ़़ाना वांछनीय है, जल की उपलब््धता के साथ इसके 
संबंध पर हमेशा विचार नहीीं किया जाता है। इसी तरह, 
भूजल स््तर पर सौर सिंचाई पंपोों को बढ़़ाने के प्रभाव 
का विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि उस प्रौद्योगिकी 
का उपयोग किया जाए जहाँ सौर संसाधन और उच्च 
भूजल स््तर का इष्टतम मिश्रण प्राप््त हो। नीतियोों मेें 
स््थथानीय साक्षष्य और सामुदायिक सहभागिता के माध््यम 
से खाद्य-भूमि-जल संबंध को शामिल किया जाना 
चाहिये।

z	 ब्लूू और ग्रीीन वााटर काा संंवहनीीय उपयोोग:
�	भाारत कोो जल लेेखांं�कन और कुुशल पुुन: उपयोोग केे 

माध््यम से ‘ब््ललू वाटर’ एवं ‘ग्रीन वाटर’ के विवेकपूर््ण 
उपयोग पर ध््ययान देने की आवश््यकता है। राष्ट्रीय जल 
मिशन का लक्षष्य वर््ष 2025 तक जल उपयोग दक्षता को 
20% तक बढ़़ाना है। इसी तरह, कायाकल््प और शहरी 
परिवर््तन के लिये अटल मिशन (अमृत – AMRUT) 
2.0 गैर-राजस््व जल को (जो अंतिम उपयोगकर््तता तक 
पहुुँचने से पहले ही खो जाता है) शहरी स््थथानीय निकायोों मेें 
20% से कम करने का आह्वान करता है।
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z	 जलवाायुु अनुुकूूलन केे लि�येे वि�त्तीीय सााधनोंं काा लााभ 
उठाना:
�	जल क्षेेत्र मेंं जलवाायुु अनुुकूूलन केे लि�येे धन जुुटाानेे हेेतुु 

वित्तीय साधनोों का लाभ उठाया जाए। वैश्विक रुझानोों का 
अनुसरण करते हुए, भारत की जलवायु कार््रवाई मुख््य रूप 
से औद्योगिक, ऊर््जजा और परिवहन क्षेत्ररों मेें शमन पर केेंद्रित 
रही है।

�	जल और कृृषि� क्षेेत्रोंं मेंं जलवाायुु परि�वर्ततन अनुुकूूलन केे लि�येे 
वित्तीय प्रतिबद्धताएँ अभी भी अपेक्षाकृत छोटी हैैं। वर््ष 
2019-20 मेें (जिसके लिये कुल अनुमान उपलब््ध हैैं) 
जलवायु परिवर््तन शमन पर प्रति व््यक्ति वार््षषिक व््यय लगभग 
2,200 रुपये था, जबकि अनुकूलन के लिये यह मात्र 260 
रुपए था।

z	 पाारंंपरि�क और नई प्रौौद्योोगि�कि�योंं केे वि�वेेकपूूर्णण मि�श्रण कोो 
अपनाना:
�	भाारत केे खााद्याान्न कीी एक बड़ीी माात्राा वर्षाा�-सिं�ंचि�त क्षेेत्र सेे 

प्राप््त होती है। सरकार ‘मृदा के स््ववास््थ््य मेें सुधार और जल 
संरक्षण के लिये पारंपरिक स््वदेशी एवं नई प्रौद्योगिकियोों के 
विवेकपूर््ण मिश्रण’ पर बल देती है तथा जल की हर बूँद के 
कुशल उपयोग का आग्रह रखती है। इसलिये इन बिंदुओं पर 
ध््ययान देना आवश््यक है।

�	माात्राा और गुुणवत्ताा तथाा ब्लूू और ग्रीीन वााटर केे संंबंंध मेंं 
जल की उपलब््धता बढ़़ाना महत्तत्वपूर््ण है क््योोंकि जल महज 
बुनियादी मानव अधिकार तक सीमित विषगुणवत्ता और 
मात्रा दोनोों पर बल देना:

�	य नहींं हैै। जल शांं�ति�-नि�र्माा�ण काा भीी एक सााधन हैै और 
जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़़ाता है। संवहनीय कृषि 
उत््पपादन को बढ़़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और 
पर््ययावरणीय अखंडता बनाए रखना तेज़ी से महत्तत्वपूर््ण मुद्दे 
बनते जा रहे हैैं।

z	 वि�भि�न्न संंसााधन संंरक्षण उपाायोंं कोो अपनाानाा:
�	साामाान्य रूप सेे वि�भि�न्न संंसााधन संंरक्षण उपाायोंं कोो 

अपनाकर और वर््षषा जल संचयन (स््व-स््थथाने और बाह्य-
स््थथाने) तथा विशेष रूप से छत के ऊपर वर््षषा जल संचयन 
सुनिश्चित कर जल संकट का शमन संभव किया जा सकता 
है।

�	वर्षाा� जल संंचयन (Rain Water Harvesting- 
RWH) पुनर््भरण को बढ़़ाकर और सिंचाई मेें सहायता 

कर जल की कमी तथा सूखे के विरुद्ध प्रत््ययास््थता को सक्षम 
करता है। बड़़े पैमाने के RWH संरचनाओं द्वारा सतही 
जल का इष्टतम उपयोग, भूजल के साथ संयुक्त उपयोग और 
अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुन: उपयोग खाद्यान्न उत््पपादन 
के वर््तमान स््तर को बढ़़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के 
लिये एकमात्र व््यवहार््य समाधान हैैं।

z	 जल नि�काायोंं केे पुुनरुद्धाार केे लि�येे एक प्रोोटोोकॉॉल कीी 
आवश््यकता:
�	जल नि�काायोंं केे पुुनरुद्धाार केे लि�येे एक प्रोोटोोकॉॉल कीी 

आवश््यकता है। समस््ययाओं से निपटने के लिये प्रत््ययेक 
जलाशय की स््थथिति, उसकी जल उपलब््धता, जल की 
गुणवत्ता और उसके द्वारा समर््थथित पारिस््थथितिकी तंत्र सेवाओं 
की स््थथिति का अध््ययन करने की प्रबल आवश््यकता है। 
प्रत््ययेक जल निकाय के जलग्रहण-भंडारण-कमांड क्षेत्र पर 
ध््ययान देकर प्रत््ययेक गाँव मेें अधिक जल निकाय का निर््ममाण 
करने और उनका पुनरुद्धार करने की भी आवश््यकता है।

पृथ््ववी दिवस, 2024 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 
(ANI) मेें जनजातीय आबादी के लिये क््यया अर््थ 
रखता है?
z	 चिं�ंतााएँँ:

�	मूूलनि�वाासीी भूूमि� स्वाामि�त्व और प्रबंंधन प्रणाालि�योंं कीी 
उपेक्षा:
�	मई 2022 मेंं मूूलनि�वाासीी भूूमि� स्वाामि�त्व और प्रबंंधन 

प्रणालियोों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए अंडमान 
और निकोबार प्रशासन ने तीन सार््वजनिक अधिसूचनाएँ 
जारी की, जहाँ तीन वन््यजीव अभयारण््योों के निर््ममाण 
की मंशा की घोषणा की गई: मेरो द्वीप पर एक मूंगा 
अभयारण््य, मेनचल द्वीप मेें एक मेगापोड अभयारण््य 
और लिटिल निकोबार द्वीप पर एक लेदरबैक टर््टल 
अभयारण््य।

�	पराामर्शश एवंं समन्वय काा अभााव:
�	लगभग 1,200 दक्षि�णीी नि�कोोबाारीी आदि�वाासीी पटााई 

ताकारू (Patai Takaru, Great 
Nicobar Island) और पटाई त्-भी (Patai 
t-bhi, Little Nicobar Island) मेें 
निवास करते हैैं जहाँ वे बसावट वाले तथा कथित तौर 
पर ‘निर््जन’ द्वीप, दोनोों पर पारंपरिक अधिकार रखते 
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हैैं। लेकिन अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी 
योजनाओं के बारे मेें दक्षिणी निकोबारी लोगोों से न तो 
परामर््श किया और न ही उन््हेें सूचित किया।

�	जनजाातीीय अधि�काारोंं काा हनन:
�	जुुलााई 2022 केे मध्य मेंं अंंडमाान और नि�कोोबाार 

प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जिसमेें कहा गया 
कि उसे तीन प्रस््ततावित अभयारण््योों के भीतर भूमि एवं 
समुद्री क्षेत्ररों के संबंध मेें किसी भी व््यक्ति से कोई दावा 
या आपत्ति प्राप््त नहीीं हुई और प्रस््ततावित अभयारण््योों 
की सीमाओं के भीतर किसी भी व््यक्ति को कोई 
अधिकार प्राप््त नहीीं है। इसमेें यह भी कहा गया कि 
“राष्ट्रीय हित मेें... पड़़ोसी क्षेत्र के लोगोों के इन द्वीपोों 
मेें प्रवेश पर प्रतिबंध होगा।”

�	गैैलााथि�याा खााड़ीी वन्यजीीव अभयाारण्य कीी अधि�सूूचनाा 
रद्द करना:
�	इन नए वन्यजीीव अभयाारण्योंं कीी घोोषणाा ऐसेे समय 

की गई है जब ग्रेट निकोबार द्वीप (एक यूनेस््कको 
बायोस््फफीयर रिज़र््व) पर 72,000 करोड़ रुपए की मेगा 
परियोजना के लिये गैलाथिया खाड़़ी वन््यजीव 
अभयारण््य की अधिसूचना को रद्द करने के लिये 
विशेषज्ञञों द्वारा सरकार की आलोचना की जा रही है।  

�	एक ऐसेे क्षेेत्र मेंं अपवर्जजनकाारीी संंरक्षण क्षेेत्रोंं कीी 
स््थथापना करना, जो पहले से ही जैवविविधता के लिये 
स््वर््ग है, इस तथ््य से प्रेरित है कि मेगा परियोजना की 
वकालत करने वाले इस परियोजना से होने वाले 
व््ययापक पर््ययावरणीय एवं सामाजिक क्षति से अवगत हैैं।

�	यह परि�योोजनाा 8-10 सदााबहाार वृृक्षोंं कोो तबााह करेेगीी, 
गैलाथिया खाड़़ी के किनारे पाए जाने वाले सैकड़ों 
प्रवाल भित्तियोों को नष्ट कर देगी, वैश्विक स््तर पर 
लुप््तप्राय लेदरबैक समुद्री कछुआ प्रजातियोों के नेस््टटििंग 
स््थल को क्षति पहुुँचाएगी, निकोबार मेगापोड््स के 
सैकड़ों नेस््टटििंग टीलोों को नष्ट कर देगी और बड़ी 
संख््यया मेें मगरमच््छोों की मौत का कारण बनेगी।

z	 सुुझााव:
�	संंतुुलि�त वि�काास: अंंडमाान-नि�कोोबाार काा सैैन्यीीकरण और 

वहाँ अवसंरचनात््मक एवं विकासात््मक परियोजनाओं से 
निस््ससंदेह भारत की रणनीतिक एवं समुद्री क्षमताओं को मदद 
मिलेगी, लेकिन ऐसा विकास इस जैवविविधता हॉटस््पपॉट के 
निर््मम दोहन की कीमत पर नहीीं किया जाना चाहिये।

�	अंंडमाान-नि�कोोबाार काा संंवहनीीय वि�काास: इसकीी 
आर््थथिक, पारिस््थथितिक एवं पर््ययावरणीय बाधाओं और 
मूलनिवासी जनजातियोों की रक्षा के लिये मौजूद कानूनोों को 
देखते हुए, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को संवहनीय रूप 
रूप से विकसित करना होगा ताकि इसकी आर््थथिक एवं 
सैन््य क्षमता को अधिकतम किया जा सके।
�	एक संंवहनीीय द्वीीप वि�काास ढाँँ�चाा न केेवल 

अंडमान-निकोबार के लिये महत्तत्वपूर््ण है, बल््ककि 
हिंद महासागर के अन््य द्वीप देशोों के लिये भी 
प्रवर््तनीय एवं रुचि का विषय होगा।

�	‘सि�स्टर आइलैंंड्स’: उपर्युु�क्त चाार द्वीीप क्षेेत्रोंं मेंं सेे रीीयूूनि�यन 
द्वीप (फ््रााँस) सबसे विकसित द्वीप क्षेत्र है, जिसकी रूपरेखा 
द्वीप की आर््थथिक आवश््यकताओं के साथ-साथ हिंद 
महासागर मेें फ््रााँस की सैन््य प्राथमिकताओं, दोनोों का समर््थन 
करती है।
�	‘सि�स्टर सि�टीीज़’ केे वि�चाार सेे प्रेेरणाा लेेतेे हुए ‘सि�स्टर 

आइलैैंड््स’ की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
�	भाारत और फ्राँँ�स कोो अंंडमाान और रीीयूूनि�यन केे अपनेे 

द्वीप क्षेत्ररों का उपयोग कर सिस््टर आइलैैंड््स या 
सहयोगी द्वीपोों की अवधारणा विकसित करने के प्रयास 
का नेतृत््व करना चाहिये, जिसका उद्देश््य हिंद महासागर 
मेें द्वीप विकास के लिये एक स््थथायी मॉडल की नीींव 
तैयार करना हो।

�	सि�स्टर सि�टीीज़ केे समाान सि�स्टर आइलैंंड्स कीी 
अवधारणा भारत और फ््रााँस को द्वीप विकास के लिये 
एक संवहनीय ढाँचा विकसित करने की अनुमति देगी।

�	हिं�ंद-प्रशांं�त मेंं भाारत कीी वि�काास योोजनााएँँ: यदि� भाारत 
को हिंद महासागर मेें क्षमता निर््ममाण पहल और समुद्री 
परियोजनाओं मेें निवेश करना है तो विकास के लिये 
अनुसंधान करने तथा एक आइलैैंड मॉडल का निर््ममाण करने 
की आवश््यकता है। इस तरह का दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत मेें 
भारतीय नेतृत््व वाली पहल के लिये एक नए अवसर के द्वार 
भी खोलेगा।
�	चूँँ�कि� भाारत और उसकेे भाागीीदाार देेश सााझाा हि�तोंं कीी 

प्राप््तति के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र मेें पहुुँच एवं प्रभाव के 
लिये प्रतिस््पर्द्धा रखते हैैं, इसलिये रणनीतिक रूप से 
स््थथित द्वीप देशोों की क्षेत्रीय चिंताओं एवं चुनौतियोों से 
जुड़ने तथा उनका समाधान करने की आवश््यकता है।



www.drishtiias.com/hindi एडि�टोोरि�यल अप्रैैल, 2024    106

नोट :

�	IOC कीी भूूमि�काा: हिं�ंद महाासाागर 
आयोग (Indian Ocean 
Commission- IOC) हिंद 
महासागर मेें एकमात्र द्वीप संचालित 
संगठन है। यह पश्चिमी हिंद 
महासागर मेें अवस््थथिति द्वीपोों की 
चिंताओं और चुनौतियोों को आवाज़ 
देने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है।
�	फ्राँँ�स नेे हााल हीी मेंं IOC केे 

अध््यक्ष का पदभार संभाला है। 
भारत वर््ष 2020 मेें औपचारिक 
रूप से एक पर््यवेक्षक के रूप मेें 
इस समूह मेें शामिल किया गया 
था।

�	यह दोोनोंं देेशोंं कोो द्वीीप-केंंद्रि�त 
विकास मॉडल का नेतृत््व करने 
का एक अवसर प्रदान करता है।

�	भाारत हिं�ंद महाासाागर केे सााथ-
साथ प्रशांत क्षेत्र मेें भी फ््रााँस के 
द्वीपीय अनुभवोों से प्रेरणा ग्रहण 
कर सकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:
इतिहास:
z	 अंंडमाान और नि�कोोबाार द्वीीप केे सााथ 

भारत का संबंध वर््ष 1857 के स््वतंत्रता 
संग्राम के पश्चात् से है, जब अंग्रेज़ोों ने 
भारतीय क््राांतिकारियोों के लिये वहाँ एक 
दंड कॉलोनी (penal colony) 
की स््थथापना की थी।

z	 इन द्वीीपोंं पर वर्षष 1942 मेंं जाापाानि�योंं नेे 
कब््ज़ज़ा कर लिया था और नेताजी सुभाष 
चंद्र बोस के पोर््ट ब््ललेयर के दौरे के बाद 
वर््ष 1943 मेें ब्रिटिश शासन से मुक्त होने 
वाला यह भारत का पहल भूभाग बना।

z	 वर्षष 1945 मेंं जाापाानि�योंं केे आत्मसमर्पपण 
के बाद अंग्रेज़ोों ने इन द्वीपोों पर पुनः 
कब््ज़ज़ा कर लिया, जो भारत की स््वतंत्रता 
की पूर््व संध््यया भारत को सौौंप दिये गए।

z	 वर्षष1962 मेंं एक चीीनीी पनडुुब्बीी कोो लेेकर उभरीी चिं�ंताा केे काारण वहाँँ� एक नौौसैैनि�क 
दुर््ग की स््थथापना की गई। वर््ष 2001 मेें कारगिल युद्ध के बाद देश की सुरक्षा समीक्षा 
करते हुए पोर््ट ब््ललेयर मेें अंडमान निकोबार कमांड (ANC) की स््थथापना की गई, जो 
भारत की पहली संयुक्त एवं एकीकृत परिचालन कमान थी।

z	 वर्षष 2001 मेंं स्थाापि�त ANC, भाारत कीी पहलीी संंयुुक्त याा एकीीकृृत परि�चाालन कमाान 
है, जो तीनोों सैन््य सेवाओं के साथ ही तटरक्षक बल को एक ही कमांडर-इन-चीफ के 
अधीन रखती है।

प्रमुख तथ््य:
z	 10 डि�ग्रीी चैैनल एक संंकीीर्णण जलडमरूमध्य हैै जोो अंंडमाान द्वीीप समूूह कोो नि�कोोबाार द्वीीप 

समूह से अलग करता है। यह लगभग 10 डिग्री अक््षाांश पर स््थथित है।
z	 इंंदि�राा पॉॉइंंट नि�कोोबाार द्वीीप समूूह काा सबसेे दक्षि�णीी बिं�ंदुु हैै। यह ग्रेेट नि�कोोबाार द्वीीप पर 

स््थथित है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को चिह्नित करता है।
z	 अंंडमाान-नि�कोोबाार 5 वि�शेेष रूप सेे संंवेेदनशीील/भेेद्य जनजाातीीय समूूहोंं काा आवाास हैै 

जिसमेें ग्रेट अंडमानीज़, जारवा, ओंगेस, शोम््पपेन और उत्तरी सेेंटिनलीज़ शामिल हैैं।

पृथ््ववी दिवस, 2024 सर्वोपरि समाधान के रूप मेें एक नीतिगत ढाँचे के 
विकास को क््योों निर््ददिष्ट करता है?
z	 लिं�ंग, जलवाायुु और पोोषण केे इंंटरसेेक्शन पर नीीति�गत ढाँँ�चाा:

�	सतत/संंवहनीीय वि�काास और साामााजि�क समताा सेे संंबंंधि�त जटि�ल मुुद्दोंं केे समााधाान 
के लिये लिंग, जलवायु, पोषण और खाद्य मूल््य शृृंखलाओं के इंटरसेक््शन पर एक 
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नीतिगत ढाँचा विकसित करना आवश््यक है। यह ढाँचा इन 
कारकोों के अंतर्संबंध को पहचानता है और इसका लक्षष्य उन 
नीतियोों एवं कार््यक्रमोों मेें लिंग परिप्रेक्षष्य को एकीकृत करना 
है जो जलवायु परिवर््तन को संबोधित करते हैैं, पोषण को 
बढ़़ावा देते हैैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैैं।

z	 खााद्य प्रणाालि�योंं केे समक्ष वि�द्यमाान चुुनौौति�योंं काा समााधाान 
करना:
�	पोोषण पर रोोम घोोषणाापत्र (Rome Declaration 

on Nutrition) सभी के लिये पर््ययाप््त, सुरक्षित, 
विविध और पोषक तत््वोों से भरपूर खाद्य उपलब््ध कराने मेें 
मौजूदा खाद्य प्रणालियोों के समक्ष विद्यमान चुनौतियोों को 
रेखांकित करता है। दुनिया भर मेें लगभग 800 मिलियन 
लोगोों के पास खाद्य तक विश्वसनीय पहुुँच नहीीं है।
�	दोोबि�लि�यन लोोग आयरन और जिं�ंक कीी कमीी सेे 

पीड़़ित हैैं। वर््तमान मेें खाद्य प्रणालियाँ विश्व के एक 
तिहाई ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन के लिये भी ज़िम््ममेदार 
हैैं। इस घोषणापत्र मेें सतत विकास लक्षष्ययों के अनुपालन 
के माध््यम से इन चुनौतियोों से निपटने के लिये 
बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया 
है।

z	 संंवहनीीय आहाार कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	भाारत स्वयंं कई प्रकाार केे कुुपोोषण सेे पीीड़ि�त हैै: पाँँ�च वर्षष 

से कम आयु के 32% बच्चे कम वजन रखते हैैं और 74% 
आबादी स््वस््थ आहार का वहन नहीीं कर पाती है। 
अस््ववास््थ््यकर आहार के कारण गैर-संचारी रोगोों की 
व््ययापकता मेें वृद्धि हो रही है।
�	हाालाँँ�कि�, यह भीी तथ्य हैै कि� पि�छलेे कुुछ वर्षोंं मेंं भाारत 

ने आहार की संवहनीयता एवं पोषक तत््वोों को समझने 
मेें उल्लेखनीय प्रगति की है।

�	भाारत केे लि�येे अब यह वि�चाार करनाा महत्त्वपूूर्णण हैै कि� 
क््यया स््वस््थ आहार जलवायु परिवर््तन को कम करने मेें 
भी मदद कर सकता है। एक संवहनीय आहार के लिये 
स््ववास््थ््य एवं पोषण संबंधी मांगोों की पूर््तति करना, 
सांस््ककृतिक अपेक्षाओं को पूरा करना, आर््थथिक 
आवश््यकताओं को संबोधित करना और न््ययायपूर््ण 
होना आवश््यक है।

z	 लैंंगि�क रूप सेे न्याायपूूर्णण खााद्य मूूल्य प्रणाालि�याँँ� वि�कसि�त 
करना:
�	खााद्य-प्रणाालीी कीी महत्त्वपूूर्णण हि�तधाारक होोनेे केे बाावजूूद 

महिलाएँ जलवायु परिवर््तन और खराब पोषण से विशेष रूप 
से प्रभावित होती हैैं। छत्तीसगढ़ मेें कुछ समुदायोों मेें लैैंगिक 
रूप से अधिक न््ययायपूर््ण खाद्य प्रणालियाँ मौजूद हैैं। ये ऐसी 
प्रणालियाँ हैैं जो महिलाओं को उत््पपादक एवं प्रजनक दोनोों 
अर््थव््यवस््थथाओं मेें समान अधिकार एवं पात्रता, कम 
परिश्रम, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियोों तक पहुुँच की क्षमता 
और ज़िम््ममेदारियोों के समान वितरण के साथ बराबर की  
योगदानकर््तताओं के रूप मेें मान््यता देती हैैं। 
�	छत्तीीसगढ़ मेंं लैंंगि�क रूप सेे अधि�क न्याायपूूर्णण खााद्य 

प्रणाली वाले समुदायोों को सूखे जैसे आघातोों के प्रति 
अधिक प्रत््ययास््थथी देखा गया। जब महिलाओं का समूह 
अपनी आजीविका के बारे मेें निर््णय लेने मेें शामिल 
होता है तो उन््हेें वित्तीय संपत्तियोों, प्राकृतिक संसाधनोों 
और ज्ञान तक बेहतर पहुुँच प्राप््त होती है। इसमेें कोई 
आश्चर््य की बात नहीीं है कि वे फिर अधिक उत््पपादक 
सिद्ध होती हैैं और बेहतर स््ववास््थ््य एवं पोषण संबंधी 
परिणाम रखती हैैं।

z	 स्वदेेशीी प्रणाालि�योंं कोो अपनाानाा:
�	भाारत भर मेंं स्वदेेशीी खााद्य प्रणाालि�योंं नेे हज़ाारोंं पीीढ़ि�योंं सेे 

समुदायोों का पालन किया है। वे मुख््य रूप से न््ययूनतम 
मानवीय हस््तक्षेप के साथ आसपास के प्राकृतिक वातावरण 
से प्राप््त होते हैैं। बहुत से लोग जंगलोों मेें रहते हैैं और खाने 
योग््य शाक, गूदेदार फल, जड़-मूल सब््जजियाँ, मशरूम, 
अनाज, विभिन्न वन उपज और जंगली मांस का सेवन करते 
हैैं।
�	स्थाानीीय समुुदाायोंं केे सााथ स्थाानीीय रूप सेे उपलब्ध 

खाद्य के आधार पर उनके आहार पर कार््य करने से 
उनकी पोषण स््थथिति मेें सुधार हुआ है तथा पर््ययावरण 
को न््ययूनतम हानि पहुुँची है।

z	 उत्सर्जजन मेंं कमीी:
�	अधि�क पशुु-आधाारि�त खााद्य पदाार्थोंं कीी तुुलनाा मेंं अधि�क 

पादप-आधारित खाद्य पदार्थथों वाला आहार पर््ययावरण की 
दृष्टि से अधिक संवहनीय होता है। पशु-आधारित खाद्य 
पदार्थथों को पादप-आधारित खाद्य पदार््थ और डेयरी विकल््पोों 
से प्रतिस््थथापित किया जा सकता है। ऐसे पादपोों को  अपनाने 
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की भी आवश््यकता है जो कम ऊर््जजा, भूमि और जल का 
उपभोग करते हैैं, जिसके परिणामस््वरूप कम उत््सर््जन होता 
है।

�	शोोधकर्ताा�ओं नेे पाायाा हैै कि� ऐसेे वााताावरण मेंं उगााई जाानेे 
वाली फसलोों मेें प्रोटीन, लौह और जस््तता की सांद्रता 
3-17% कम हो सकती है जहाँ वायुमंडलीय कार््बन 
डाइऑक््ससाइड (CO2) की सांद्रता 550 ppm है (उस 
स््थथिति की तुलना मेें जब CO2 की सांद्रता 440 ppm 
हो)।
�	इस चेेताावनीी कोो देेखतेे हुए, हमेंं समुुदाायोंं कोो प्रााप्त होोनेे 

लाभोों को बेहतर बनाने के लिये एक मूल््य-शृृंखला 
दृष्टिकोण अपनाने की आवश््यकता है, जैसे कि 
उत््सर््जन को कम करने के साथ-साथ घरेलू स््तर से 
उनके आहार विकल््पोों/आवश््यकताओं को अनुकूलित 
करना।

z	 खााद्य उत्पाादन प्रणाालि�योंं काा स्तर वि�स्ताार और 
विकेेंद्रीकरण:
�	वि�वि�ध खााद्य उत्पाादन प्रणाालि�योंं काा स्तर बढ़ाानेे (सााथ हीी 

विकेेंद्रीकरण करने), कम उपयोग वाले स््वदेशी खाद्य 
पदार्थथों को बढ़़ावा देने और लिंग, जलवायु, पोषण एवं खाद्य 
मूल््य शृृंखलाओं के इंटरसेक््शन पर एक विश्लेषणात््मक 
ढाँचा विकसित करने की तत््ककाल आवश््यकता है।
�	केेवल पौौष्टि�क खााद्य पर ध्याान केंंद्रि�त करनेे सेे 

पर््ययावरण पर खाद्य प्रणालियोों के प्रभाव को कम करने 
मेें मदद नहीीं मिलेगी। खाद्य के उत््पपादन और वितरण 
से जुड़़े उत््सर््जन की निरंतर एवं व््ययापक निगरानी पर 
ध््ययान केेंद्रित किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित 
करना चाहिये कि संबंधित मूल््ययाांकन साधन स््थथानीय 
समुदायोों के लिये भी अधिक सुलभ होों।

निष््कर््ष
यह अपेक्षा करना कि व््यवस््थथागत परिवर््तन रातोरात हो जाएगा, 

अवास््तविक है। लेकिन जल, ऊर््जजा एवं जलवायु नीतियोों मेें अधिक 
सामंजस््य स््थथापित करने, जल बचत बढ़़ाने के लिये डेटा-संचालित 
आधार रेखाओं का सृजन करने और अनुकूलन निवेश के लिये नए 
वित्तीय साधनोों एवं बाज़ारोों को सक्षम करने के रूप मेें एक शुरुआत 
करना संभव है। जल-सुरक्षित अर््थव््यवस््थथा जलवायु-प्रत््ययास््थथी 
अर््थव््यवस््थथा की दिशा मेें पहला कदम है।

इसी प्रकार, मूलनिवासी/स््वदेशी लोग हमारी पृथ््ववी के मूल 
संरक्षक हैैं। दुनिया को उनकी बुद्धिमत्ता से सीखना चाहिये। तर््क और 
न््ययाय यह निर्देशित करते हैैं कि दक्षिणी निकोबार मेें द्वीपवासियोों को 
उनकी भूमि, संसाधनोों, जीवनशैली और विश्व के प्रति दृष्टिकोण से 
वंचित करने के बजाय, उनके पैतृक क्षेत्ररों पर उन््हेें बनाये रखने के 
लिये उनके समर््थन एवं सशक्तीकरण की आवश््यकता है।

इस बात के प्रबल साक्षष्य प्राप््त होते हैैं कि विविध खाद्य उपभोग 
का पोषण और प्रति व््यक्ति उत््सर््जन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 
केवल पौष्टिक आहार पर ध््ययान केेंद्रित करने से पर््ययावरण पर प्रभाव 
का आकलन करने और उसे कम करने मेें मदद नहीीं मिलेगी; आहार 
को उत््सर््जन से जोड़कर भी इसका समर््थन किया जाना चाहिये। यह 
बदले मेें उत््पपादन प्रणालियोों को अधिक विविध, पोषण-संवेदनशील 
और उत््सर््जन-संवेदनशील बनने के लिये प्रेरित कर सकता है।

भारत-मॉरीशस कर संधि का अवलोकन
कर संधियाँ (Tax treaties) सीमा पार निवेश संबंधोों की 

अभिन्न अंग हैैं क््योोंकि वे किसी देश मेें किसी दूसरे देश के निवासी 
द्वारा अर््जजित आय के प्रति उस देश के व््यवहार को परिभाषित करती 
हैैं। उनकी अभिकल््पना (डिज़़ाइन) अंतर््ननिहित शक्ति समीकरण की 
प्रतिबिंब भी होती है। विकासशील देश प्रायः ऐसी संधियोों पर वार््ततारत 
होते हैैं जहाँ उच्च निवेश की उम््ममीद मेें वृहत कराधान अधिकारोों का 
त््ययाग किया जाता है। भारत-मॉरीशस कर संधि (India-
Mauritius Tax Treaty) और हाल ही मेें उसमेें किये गए 
संशोधन इन पहलुओं को संक्षेप मेें रेखांकित एवं सन्निहित करते हैैं 
और दीर््घघावधि मेें भारत के लिये इस संधि के महत्तत्व को रेखांकित करते 
हैैं।

इस पर व््ययापक रूप से चर््चचा होती रही है कि तीसरे देशोों के लिये 
अधिमान््य क्षेत्राधिकार (preferential jurisdiction) के 
माध््यम से निवेश कर इस तरह के लाभ प्राप््त करना वैध है या नहीीं। 
भारत संघ बनाम आज़़ादी बचाओ मामले मेें न््ययायालय का मत था कि 
विकासशील अर््थव््यवस््थथा के लिये ‘ट्रीटी शॉपिंग’ (treaty 
shopping) एक आवश््यक बुराई है। दो दशक﻿ोों के बाद मानदंड 
और कानूनी ढाँचे मेें नाटकीय रूप से बदलाव आया है।

आधार क्षरण एवं लाभ हस््तताांतरण (Base Erosion 
and Profit Shifting- BEPS) कार््यक्रम का उद्देश््य कर 
अपवंचन (tax avoidance) के लिये निम््न-कर क्षेत्राधिकार 
के उपयोग को समाप््त करना था। तब से आर््थथिक सहयोग और 
विकास संगठन (Organisation for Economic 
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Co-operation and Development- 
OECD)—जिसे इस तरह के सुधार को आगे बढ़़ाने के लिये 
अंतर््रराष्ट्रीय कर कानूनोों को नया स््वरूप प्रदान करने का कार््य सौौंपा 
गया था—द्वारा 15 कार््य बिंदुओं के तहत सर्वोत्तम अभ््ययासोों की एक 
शृृंखला विकसित की गई है। इनमेें से एक बहुपक्षीय उपकरण 
(Multi-Lateral Instrument MLI) था जो देशोों को 
कर संधियोों और उनमेें निहित उन प्रावधानोों के चयन का विकल््प देता 
था जिन््हेें उपयुक्त और द्रुत गति से संशोधित किया जा सकता था। इस 
उपकरण/साधन को व््ययापक समर््थन प्राप््त हुआ।
OECD के प्रमुख 15 कार््य बिंदुओं मेें से एक ‘ट्रीटी 
शॉपिंग’ से निवेशकोों को रोकना:
z	 कर संंधि�याँँ�, जि�न्हेंं दोोहरेे करााधाान अपवंंचन समझौौतोंं 

(Double Taxation Avoidance 
Agreements- DTAAs) या कर अभिसमयोों के रूप 
मेें भी जाना जाता है, दो देशोों के बीच ऐसे समझौते हैैं जिनका 
उद्देश््य करदाताओं को एक ही आय पर दोनोों देशोों द्वारा कर 
लगाने से बचाना है।
�	येे संंधि�याँँ� दोोहरेे करााधाान कोो समााप्त करनेे याा कम करनेे, 

सीमा पार व््ययापार एवं निवेश को बढ़़ावा देने और कर 
मामलोों मेें देशोों के बीच सहयोग बढ़़ाने मेें मदद करती हैैं।

z	 OECD द्वााराा शुुरू कि�येे गए प्रमुुख सुुधाारोंं मेंं सेे एक न्यूूनतम 
मानक के रूप मेें संधि के दुरुपयोग की रोकथाम के प्रावधान 
को शामिल करना और संधियोों की प्रस््ततावना मेें संशोधन करना 
था।
�	इसकाा उद्देेश्य गैैर-करााधाान याा कर चोोरीी केे मााध्यम सेे कम 

कराधान (इनमेें ट्रीटी शॉपिंग व््यवस््थथाएँ शामिल हैैं जो अन््य 
क्षेत्राधिकारोों के निवासियोों को लाभ प्रदान करती हैैं) पर 
रोक लगाना था। इसके अलावा, दुरुपयोग-विरोधी नियम भी 
पेश किये गए जो कर प्रशासन को कुछ परिस््थथितियोों मेें संधि 
के लाभोों से इनकार कर सकने मेें सक्षम बनाएँगे।
�	वि�श्व केे देेशोंं द्वााराा हस्तााक्षरि�त 1,100 सेे अधि�क 

संधियोों मेें एक व््ययापक अपवंचन विरोधी नियम 
(anti-avoidance rule) या प्रमुख उद्देश््य 
परीक्षण (principal purpose test- 
PPT) का विकल््प चुना गया है। भारत MLI के 
हस््तताक्षरकर््तताओं मेें से एक है और इसकी स््थथिति के 
अनुरूप, भारत-मॉरीशस संधि मेें हालिया संशोधन 
प्रमुख ज्ञात खामियोों को दूर करने की उत््ससुकता का 
संकेत देता है।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAAs):
z	 परि�चय:

�	यह एक समझौौताा हैै जि�स पर भाारत और अन्य देेशोंं केे बीीच 
हस््तताक्षर किये गए हैैं। समझौते के अनुसार, किसी देश मेें 
किसी दूसरे देश का निवासी रहते हुए आय अर््जजित करने 
वाले व््यक्ति को एक ही आय पर दो बार कर नहीीं चुकाना 
होगा।

z	 उद्देेश्य:
�	प्रत्येेक देेश केे कर नि�यमोंं केे दोो मुुख्य घटक होोतेे हैंं -

�	वि�देेशीी आय पर कर
�	अनि�वाासि�योंं पर कर

�	वि�देेशीी आय पर कर तब लगताा हैै जब कि�सीी देेश काा 
निवासी या कंपनी दूसरे देश मेें आय अर््जजित करती है। 
उदाहरण के लिये, यदि कोई भारतीय व््यक्ति संयुक्त राज््य 
अमेरिका मेें आय अर््जजित करता है तो इसे विदेशी आय कहा 
जाता है। चूँकि यह विदेशी आय भारत के निवासी की आय 
है, इसलिये इस पर भारत मेें कर लगाया जाना चाहिये।

�	गैैर-नि�वाासि�योंं पर कर तब लगताा हैै जब कि�सीी दूूसरेे देेश 
का निवासी घरेलू स््तर पर आय अर््जजित करता है। इसलिये, 
उपर््ययुक्त उदाहरण मेें, यदि कोई अमेरिकी नागरिक भारत मेें 
कुछ आय अर््जजित करता है तो भारत मेे﻿ं अर््जजित आय पर दोनोों 
देशोों मेें कर लगाया जाएगा।

z	 काार्यय सि�द्धांं�त - DTAA दोो सि�द्धांं�तोंं पर काार्यय करताा हैै:
�	स्रोोत नि�यम (source rule) कीी स्थि�िति� तब होोतीी हैै 

जब अर््जजित आय पर मूल देश मेें कर लगाया जाता है, चाहे 
आप उस देश के निवासी होों या नहीीं।

�	नि�वाास नि�यम (resident rule) नि�र्दि�िष्ट करताा हैै 
कि आय पर उस देश मेें कर लगाया जाएगा जहाँ आप 
निवास कर रहे हैैं, भले ही आय का स्रोत कुछ भी हो।
�	भाारत मेंं नि�वाास नि�यम काा पाालन कि�याा जााताा हैै। 

इसका अर््थ यह है कि किसी की अंतर््रराष्ट्रीय आय पर 
उस देश मेें कर लगाया जाएगा जहाँ वह निवास कर 
रहा है। यदि कोई भारतीय निवासी है तो अंतर््रराष्ट्रीय 
आय पर भारत मेें कर लगाया जाएगा। दूसरी ओर, यदि 
कोई अनिवासी भारतीय है तो भारतीय आय पर निवास 
देश के साथ-साथ भारत मेें भी कर लगाया जाएगा। 
हालाँकि, वह DTAA के प्रावधानोों के अनुसार लाभ 
का दावा कर सकता है।
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z	 छूूट:
�	भाारतीीय संंदर्भभ मेंं, NRIs कोो संंबंंधि�त देेशोंं केे सााथ DTAA केे प्राावधाानोंं केे आधाार पर भाारत मेंं अर्जि�ित आय केे नि�म्नलि�खि�त स्रोोतोंं 

पर दोहरा कर नहीीं देना होगा:
�	प्रााप्त वेेतन 
�	भाारत मेंं प्रदाान कीी गई सेेवााओं केे लि�येे भुुगताान
�	भाारत मेंं साावधि� जमाा पर ब्यााज
�	भाारत मेंं स्थि�ित गृृह संंपत्ति� सेे प्रााप्त आय
�	भाारत मेंं रखेे गए बचत बैंंक खाातेे पर अर्जि�ित ब्यााज
�	भाारत मेंं पूंं�जीीगत संंपत्ति� हस्तांं�तरि�त होोनेे पर अर्जि�ित पूंं�जीीगत लााभ

भारत-मॉरीशस कर संधि:
z	 परि�चय:

�	भाारत-मॉॉरीीशस कर संंधि� दोोनोंं देेशोंं केे बीीच दोोहरेे करााधाान और आयकर कीी रााजकोोषीीय चोोरीी कोो रोोकनेे केे लि�येे वर्षष 1982 मेंं हस्तााक्षरि�त 
एक द्विपक्षीय समझौता है। इस संधि का उद्देश््य निवेशकोों को कर निश्चितता प्रदान करने और भारत एवं मॉरीशस दोनोों द्वारा एक ही आय 
पर दो बार कर से बचाने के रूप मेें द्विपक्षीय व््ययापार और निवेश को बढ़़ावा देना है।

z	 पूंं�जीीगत लााभ कर सेे छूूट:
�	भाारत-मॉॉरीीशस कर संंधि� केे प्रमुुख प्राावधाानोंं मेंं सेे एक मॉॉरीीशस नि�वाासि�योंं द्वााराा प्रति�भूूति�योंं (जैैसेे शेेयर) कीी बि�क्रीी पर भाारत मेंं पूंं�जीीगत 

लाभ कर की छूट थी।
�	इस प्राावधाान नेे मॉॉरीीशस कोो वि�देेशीी नि�वेेशकोंं केे लि�येे, वि�शेेष रूप सेे भाारतीीय शेेयर बााज़ाार मेंं नि�वेेश केे लि�येे एक पसंंदीीदाा माार्गग 

बना दिया, क््योोंकि वे कर छूट का लाभ उठाने के लिये मॉरीशस के माध््यम से अपना निवेश कर सकते थे।
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z	 वर्षष 2016 मेंं संंशोोधन:
�	वर्षष 2016 मेंं भाारत और मॉॉरीीशस नेे एक संंशोोधि�त कर समझौौतेे पर हस्तााक्षर कि�येे, जि�सनेे भाारत कोो मॉॉरीीशस केे मााध्यम सेे शेेयरोंं मेंं 

लेनदेन पर भारत मेें प्राप््त पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार दिया (1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी)। हालाँकि, अप्रैल 2017 से पूर््व 
किये गए निवेश को नए विनियमन से छूट प्रदान की गई।

z	 महत्त्व:
�	भाारत-मॉॉरीीशस कर संंधि� नेे दोोनोंं देेशोंं केे बीीच नि�वेेश कोो, वि�शेेष रूप सेे भाारत मेंं प्रत्यक्ष वि�देेशीी नि�वेेश (FDI) केे रूप मेंं, सुुगम 

बनाया। कर चोरी से संबंधित चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह अंतर््रराष्ट्रीय कर मानदंडोों एवं मानकोों के 
अनुरूप हो, संधि मेें संशोधन किये गए।

z	 भाारत-मॉॉरीीशस कर संंधि� मेंं नि�हि�त चिं�ंतााएँँ:
�	भाारत-मॉॉरीीशस कर संंधि� 30 वर्षष पूूर्वव हस्तााक्षरि�त होोनेे केे बााद सेे हीी वि�वााद एवंं बहस काा वि�षय रहीी हैै। वर्षष 2017 सेे पहलेे, कर संंधि� 

के अनुच््छछेद 13(4) मेें मॉरीशस के निवासियोों के माध््यम से किसी भारतीय कंपनी मेें शेयरोों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर 
छूट प्रदान की गई थी।
�	समय केे सााथ, कर चोोरीी और धन कीी रााउंंड-ट्रि�पिं�ंग केे लि�येे संंधि� केे संंभाावि�त दुुरुपयोोग केे बाारेे मेंं चिं�ंतााएँँ प्रकट कीी गईं, जहाँँ� 

भारतीय निवासी भारत मेें करोों से बचने के लिये मॉरीशस के माध््यम से अपना निवेश कर रहे थे। इन चिंताओं के समाधान के लिये 
वर््ष 2016 मेें संधि मेें संशोधन किया गया।

�	हाालाँँ�कि�, कर संंधि� मेंं धन कीी रााउंंड ट्रि�पिं�ंग याा ट्रीीटीी शॉॉपिं�ंग व्यवस्थाा सेे नि�पटनेे केे लि�येे एक साामाान्य दुुरुपयोोग-वि�रोोधीी खंंड शाामि�ल 
नहीीं था।
�	जबकि� मॉॉरीीशस केे सााथ भाारत कीी कर संंधि� मेंं कर सूूचनाा केे आदाान-प्रदाान केे प्राावधाान शाामि�ल हैंं, शर्तत यह हैै कि� अनुुरोोधि�त कोोई 

भी सूचना कर संधि या आयकर अधिनियम, 1961 को प्रभावी करने के लिये ‘पूर््ववानुमानित रूप से प्रासंगिक’ (foreseeably 
relevant) होनी चाहिये।

�	एक व्याापक एवंं वि�श्वव्याापीी सूूचनाा-सााझााकरण नेेटवर्कक केे अभााव मेंं, धन आमतौौर पर भाारत मेंं वाापस नहींं भेेजाा जााताा (जहाँँ� उसेे 
भेजा जाना चाहिये), बल््ककि नए, गैर-सहयोगी गोपनीय क्षेत्राधिकार मेें स््थथानांतरित कर दिया जाता है।
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भारत-मॉरीशस वाणिज््ययिक संबंध:
z	 भाारत वर्षष 2005 सेे मॉॉरीीशस केे सबस﻿े�े बड़ेे व्याापाारि�क भाागीीदाारोंं 

मेें से एक रहा है।
z	 वि�त्त वर्षष 2022-2023 केे लि�येे मॉॉरीीशस कोो भाारतीीय नि�र्याा�त 

462.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था, जबकि भारत 
को मॉरीशस का निर््ययात 91.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 
था, जहाँ कुल व््ययापार राशि 554.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
थी।

z	 पि�छलेे 17 वर्षोंं मेंं भाारत और मॉॉरीीशस केे बीीच व्याापाार मेंं 
132% की वृद्धि हुई है।

z	 वर्षष 2019 केे मध्य तक पेेट्रोोलि�यम उत्पााद भाारत द्वााराा मॉॉरीीशस 
के लिये सबसे बड़ा निर््ययात मद था। मॉरीशस को अन््य भारतीय 
निर््ययातोों मेें फार््ममास््ययूटिकल््स, अनाज, कपास, श्रिम््प, प्रॉन और 
गोजातीय मांस शामिल हैैं।

z	 भाारत मेंं मॉॉरीीशस केे मुुख्य नि�र्याा�त मेंं वनि�लाा, चि�कि�त्साा 
उपकरण, सुई, एल््ययूमीनियम मिश्र धातु, स्क्रैप पेपर, परिष््ककृत 
तांबा और पुरुषोों की सूती कमीज शामिल हैैं।

z	 वर्षष 2000-2022 केे बीीच मॉॉरीीशस सेे भाारत मेंं 161 बि�लि�यन 
अमेरिकी डॉलर का संचयी FDI आया, जो मुख््य रूप से 
DTAA के कारण संभव हुआ।

z	 मॉॉरीीशस और भाारत नेे वर्षष 2021 मेंं व्याापक आर्थि�िक सहयोोग 
और साझेदारी समझौते (Comprehensive 
Economic Cooperation and 
Partnership Agreement- CECPA) पर 
हस््तताक्षर किये।

z	 CECPA भाारत द्वााराा कि�सीी अफ्रीीकीी देेश केे सााथ हस्तााक्षरि�त 
पहला व््ययापार समझौता है।

z	 वर्षष 2024 मेंं मॉॉरीीशस मेंं यूूनि�फााइड पेेमेंंट इंंटरफेेस (UPI) 
और RuPay कार््ड सेवाए ँभी लॉन््च की गईं।

z	 RuPay और UPI कोो अपनाानेे सेे मॉॉरीीशस और भाारत मेंं 
उपयोगकर््तताओं को घरेलू एवं अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर लेनदेन करने 
मेें सुविधा प्राप््त होगी।

भारत मॉरीशस कर संधि मेें हाल मेें किये गए संशोधन:
z	 मुुख्य उद्देेश्य परीीक्षण (PPT):

�	भाारत नेे कर चोोरीी याा अपवंंचन केे लि�येे संंधि� केे दुुरुपयोोग 
को रोकने के लिये मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान अपवंचन 
समझौते (DTAA) मेें संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल 

पर हस््तताक्षर किये हैैं। संशोधित समझौते मेें मुख््य उद्देश््य 
परीक्षण (PPT) शामिल किया गया है, जो अनिवार््य रूप 
से यह शर््त रखता है कि संधि के तहत कर लाभ लागू नहीीं 
होोंगे यदि यह स््थथापित हो जाता है कि शुल््क लाभ प्राप््त 
करना किसी भी लेनदेन या व््यवस््थथा का मुख््य उद्देश््य था।

z	 अनुुच्छेेद 27B:
�	संंशोोधि�त प्रोोटोोकॉॉल मेंं, संंधि� मेंं अनुुच्छेेद 27B पेेश कि�याा 

गया है जो ‘लाभ की पात्रता’ को परिभाषित करता है। 
PPT ऐसे मामलोों मेें संधि लाभोों (जैसे कि ब््ययाज रॉयल््टटी 
और लाभांश पर विदहोल््डडििंग टैक््स मेें कमी) से इनकार 
कर देगा, जहाँ यह स््थथापित हो जाता है कि संधि लाभ प्राप््त 
करना लेनदेन मेें शामिल पक्षकारोों के लिये प्रमुख उद्देश््योों मेें 
से एक है।

z	 संंधि� कीी प्रस्ताावनाा मेंं संंशोोधन:
�	दोोनोंं देेशोंं ने ेकर अपवंंचन और कर चोोरीी सेे नि�पटनेे कोो 

प्राथमिकता देने के लिये संधि की प्रस््ततावना को अद्यतन 
किया है। उन््होोंने ‘परस््पर व््ययापार और निवेश’ को बढ़़ावा 
देने के पिछले उद्देश््य को ‘दोहरे कराधान को समाप््त करने’ 
की प्रतिबद्धता से बदल दिया है। इस परिवर््तन का उद्देश््य 
उन स््थथितियोों को रोकना है जहाँ ट्रीटी शॉपिंग सहित कर 
चोरी या अपवंचन, तीसरे क्षेत्राधिकार के निवासियोों को संधि 
के तहत प्रदान की गई राहत से अप्रत््यक्ष रूप से लाभ उठाने 
की अनुमति देता है। 

z	 प्रााधि�काारोंं कोो नि�वाास प्रमााणपत्र तक सीीमि�त नहींं रहनेे कीी 
अनुमति देना:
�	यह उम्मीीद कीी जाातीी हैै कि� संंधि� मेंं संंशोोधन प्रााधि�काारोंं कोो 

निवास प्रमाणपत्र तक सीमित नहीीं रहते हुए किसी व््यवस््थथा 
या लेनदेन के मुख््य उद्देश््य का आकलन करने की अनुमति 
देगा। यह देखते हुए कि वर््ष 2021-22 मेें FDI प्रवाह का 
16% मॉरीशस से प्राप््त हुआ, यह सुधार प्रवाह की संरचना 
को प्रभावित करेगा, जैसा कि वर््ष 2017 मेें संशोधन के बाद 
देखा गया था जब पूंजीगत लाभ भारत मेें स्रोत पर कर-योग््य 
नहीीं रह गया था।

z	 वैैश्वि�क प्रयाासोंं केे सााथ संंरेेखण:
�	हाालि�याा संंशोोधन BEPS ढाँँ�चेे केे तहत संंधि� केे दुुरुपयोोग 

के खिलाफ वैश्विक प्रयासोों के साथ संरेखित होने की भारत 
की मंशा को दर््शशाता है। उल्लेखनीय है कि BEPS एक 
अंतर््रराष्ट्रीय ढाँचा है जो बहुराष्ट्रीय उद्यमोों द्वारा आधार क्षरण 
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एवं लाभ स््थथानांतरण उपकरणोों के उपयोग के माध््यम से कर 
अपवंचन करने (यानी लाभ को उच्च कर क्षेत्राधिकार से 
निम््न कर क्षेत्राधिकार की ओर स््थथानांतरित करने) से 
मुक़ाबला करने का उद्देश््य रखता है।
�	यद्यपि� भाारत नेे अभीी तक अपनेे घरेेलूू कर काानूूनोंं मेंं 

‘पिलर टू’ (Pillar Two) संशोधनोों (आय पर 
न््ययूनतम 15% कॉर्पोरेट टैक््स) के संबंध मेें कोई 
घोषणा नहीीं की है, यह अनुमान किया जाता है कि 
आम चुनाव के बाद जुलाई 2024 क ेबजट मेें इसकी 
घोषणा की जा सकती है।

हालिया संधि संशोधनोों से उत््पन्न चिंताएँ:
z	 इससेे वााद याा मुुदमेेबााजीी मेंं वृृद्धि� होो सकतीी हैै क्योंंकि� मॉॉरीीशस 

के निवेशकोों को अब अपने लेनदेन के पीछे वाणिज््ययिक तर््क 
को प्रमाणित करने की आवश््यकता होगी, जहाँ यह प्रदर््शशित 
करना होगा कि उनका प्राथमिक उद्देश््य संधि लाभ प्राप््त करना 
नहीीं था।
�	यह देेखनाा अभीी शेेष हैै कि� यह संंशोोधन पुुराानेे नि�वेेशोंं तक 

विस््ततारित होगा या नहीीं। उल्लेखनीय है कि भारत मेें निवेश 
के संबंध मेें लाभकारी स््ववामित््व एवं सामग्री से संबंधित जारी 
मुकदमेबाजी पहले से ही आम रूप से प्रचलित रही है।

z	 कर वि�शेेषज्ञोंं नेे यह भीी कहाा हैै कि� भाारत सरकाार द्वााराा जाारीी 
किसी भी दिशानिर्देश को निवेश और कर नियोजन रणनीतियोों 
पर इन परिवर््तनोों के पूर््ण प्रभाव को समझने की आवश््यकता 
होगी। पुराने निवेशोों के लिये पप््ततिवांस का अनुप्रयोग अस््पष्ट 
बना हुआ है, जो CBDT की ओर से स््पष्ट मार््गदर््शन की 
आवश््यकता को उजागर करता है।

z	 नि�वेेशक आशंंकि�त हैंं कि� इससेे पूंं�जीीगत लााभ कर लेेवीी और 
छूट की वृहत संवीक्षा की स््थथिति बनेगी, क््योोंकि PPT उन 
पिछले निवेशोों पर भी लागू होगा जहाँ निवेशकोों ने अभी तक 
‘एग््जजिट’ नहीीं किया है।

भारत के लिये संशोधित संधि का महत्तत्व:
z	 BEPS MLI केे प्रभााव पर वि�चाार करनाा:

�	संंशोोधनोंं केे बााद, मॉॉरीीशस केे मााध्यम सेे कि�येे गए नि�वेेश 
की किसी भी भारतीय इनबाउंड या आउटबाउंड सीमा-पार 
व््यवस््थथा को BEPS MLI—जो आधार क्षरण एवं लाभ 
स््थथानांतरण को रोकने के लिये कर संधि से संबंधित उपायोों 

को लागू करने के लिये एक बहुपक्षीय अभिसमय है—
प्रभाव मेें शामिल किया जाना चाहिये, विशेष रूप से यदि 
व््यवस््थथा मेें कर संधि लाभोों का (भारत या मॉरीशस मेें) 
प्राप््त होना शामिल है। इसके साथ ही, यह संशोधन सभी 
आय, जैसे पूंजीगत लाभ, लाभांश, तकनीकी सेवाओं के 
लिये शुल््क आदि पर लागू होता है।

z	 कर अपवंंचन कोो न्यूूनतम करनाा:
�	संंशोोधनोंं काा उद्देेश्य संंधि� मेंं PPT कोो एकीीकृृत करनेे केे 

रूप मेें कर संधि के दुरुपयोग को रोकना और कर अपवंचन 
या शमन के अवसर को कम करना है। इसके अलावा, संधि 
की प्रस््ततावना से ‘पारस््परिक व््ययापार और निवेश को बढ़़ावा 
देने के लिये’ वाक््ययाांश को हटाना यह सूचित करता है कि 
द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को बढ़़ावा देने के बजाय कर चोरी 
को रोकने की दिशा मेें अधिक ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

z	 OECD केे उद्देेश्योंं कोो पूूराा करनाा:
�	अक्टूूबर 2021 मेंं, 135 सेे अधि�क क्षेेत्रााधि�काारोंं नेे ‘पि�लर 

टू’ के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियोों के लिये न््ययूनतम कर 
व््यवस््थथा लागू करने पर सहमति जताई। इसके बाद, दिसंबर 
2021 मेें आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 
ने पिलर टू मॉडल नियम—यानि ग््ललोबल एंटी-बेस इरोज़न 
(GloBE) नियम जारी किये, जो 15% पर निर््धधारित 
वैश्विक न््ययूनतम कॉर्पोरेट कर दर पेश करेेंगे। संशोधित कर 
संधि GloBE नियमोों के कार््ययान््वयन की दिशा मेें पहला 
कदम है।
�	750 मि�लि�यन यूूरोो सेे अधि�क रााजस्व वाालेे MNEs 

पर न््ययूनतम कर लागू करने का प्रस््तताव है और जिससे 
अतिरिक्त वैश्विक कर राजस््व मेें सालाना लगभग 150 
बिलियन अमेरिकी डॉलर के सृजन होने का अनुमान 
है। 

�	पि�लर टूू उस परि�दृश्य मेंं कि�सीी क्षेेत्रााधि�काार मेंं उत्पन्न 
होने वाले मुनाफे पर टॉप-अप कर के कराधान की एक 
समन््ववित प्रणाली भी प्रदान करता है, जब प्रभावी कर 
दर (क्षेत्राधिकार के आधार पर) 15% की न््ययूनतम दर 
से कम होती है।

z	 संंधि� कीी अधि�सूूचनाा केे बााद सभीी लेेनदेेन पर लाागूू:
�	संंधि� मेंं संंशोोधन करनेे वाालेे प्रोोटोोकॉॉल केे टेेक्स्ट मेंं कहाा गयाा 

है कि “प्रोटोकॉल के प्रावधान प्रोटोकॉल के लागू होने की 

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/union-budget-2023-24
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तिथि से प्रभावी होोंगे, उस तिथि की परवाह किये बिना जिस 
पर कर लगाये जाते हैैं या कर-योग््य वर््ष जिससे कर संबंधित 
हैैं।” इससे पता चलता है कि संधि के अधिसूचित होने के 
बाद PPT सभी लेनदेन पर लागू होगा, भले ही निवेश की 
तिथि कुछ भी हो और इसमेें देश के लिये कर राजस््व को 
बढ़़ावा देने की क्षमता है।
�	बड़ीी संंख्याा मेंं FPIs और वि�देेशीी संंस्थााओं द्वााराा 

मॉरीशस के माध््यम से भारत मेें अपना निवेश करने का 
एक प्रमुख कारण DTAA था, क््योोंकि शेयरोों की 
बिक्री/हस््तताांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर देय नहीीं 
था।

�	माार्चच 2017 कीी समयसीीमाा इस संंदर्भभ मेंं महत्त्वपूूर्णण हैै 
कि संधि मेें पिछली बार मई 2016 मेें संशोधन किया 
गया था, जिसमेें मॉरीशस के कर निवासी द्वारा अर््जजित 
भारतीय कंपनी के शेयरोों की बिक्री या हस््तताांतरण से 
उत््पन्न पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार दिया 
गया था।

�	हाालाँँ�कि�, उस समय सरकाार नेे 31 माार्चच, 2017 तक 
किये गए निवेशोों को ऐसे कराधान से छूट प्रदान कर 
दी थी।

z	 कर अधि�काारि�योंं कोो अंंतर्नि�िहि�त मंंशाा केे आधाार पर जाँँ�च 
कर सकने की शक्तियाँ सौौंपना:
�	भाारत-मॉॉरीीशस संंधि� मेंं संंशोोधनकाारीी प्रोोटोोकॉॉल यह 

सुनिश्चित कर सकता है कि संधि लाभ, जिसमेें निम््न 
विदहोल््डडििंग दरेें शामिल हैैं, उस मामले मेें प्रदान नहीीं किया 
जाएगा जहाँ युक्तियुक्त रूप से यह निष््कर््ष निकाला जा 
सकता हो कि लाभ प्राप््त करना लेनदेन या व््यवस््थथा के 
प्रमुख उद्देश््योों मेें से एक है।
�	इसकीी भााषाा यह सुुनि�श्चि�त करतीी हैै कि� कर प्रशाासन 

लेनदेन या व््यवस््थथा मेें अंतर््ननिहित मंशा के आधार पर 
जाँच कर सकता है। मॉरीशस से वित्तीय प्रवाह के 
संबंध मेें यह एक विशेष रूप से जटिल मुद्दा रहा है। 
ऐसा माना जाता रहा है कि अन््य क्षेत्राधिकारोों के 
निवेशक मॉरीशस के माध््यम से भारत मेें निवश करते 
रहे हैैं।

निष््कर््ष:
गंभीर राजस््व निहितार््थ रखने वाली संधियोों मेें सुधार के साथ 

अंतर््रराष्ट्रीय कर कानून नई दिशा मेें आगे बढ़ रहा है। वैश्विक न््ययूनतम 
कर के लिये भी समर््थन बढ़ रहा है जिसमेें ‘सब््जजेक््ट टू टैक््स रूल’ 
(STTR) के विषय पर भी एक प्रस््तताव शामिल है। STTR एक 
संधि-आधारित नियम है जो निम््न कर के दायरे मेें रहे इंट्रा-ग्रुप लेनदेन 
पर टॉप-अप टैक््स सुनिश्चित करता है जो न््ययूनतम 9% से नीचे 
कॉर्पोरेट कर दरोों के अधीन हैैं। यह उम््ममीद की जाती है कि ये परिवर््तन 
लाभ प्राप््त करने के लिये संधियोों का उपयोग करने के वर््तमान 
अभ््ययासोों को आगे और प्रभावित करेेंगे। चूँकि भारत अपनी कर संधियोों 
मेें बदलाव कर रहा है, यह संशोधन इस बात का प्रमाण है कि BEPS 
कार््यक्रम ने वास््तव मेें नीति की दिशा बदल दी है ताकि यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि निवेश निर््णय केवल कर के मामले तक ही सीमित 
नहीीं होों।

प्रसंस््ककृत खाद्य पदार्थथों के सेवन  
पर अंकुश लगाना

कई अन््य देशोों की तरह भारत भी एक बड़़े ‘पोषण संक्रमण’ 
(nutrition transition) के दौर से गुज़र रहा है। तेज़ी से 
बदलते आहार पैटर््न की विशेषता वाले इस संक्रमण मेें पारंपरिक 
आहार (जो उच्च फाइबर स््तर रखते थे और जिनमेें प्रायः गैर-
प्रसंस््करित या ‘होल फूड’ शामिल थे) से हटकर पश्चिमी शैली के 
आहार (जो प्रसंस््करित होते हैैं और उच्च कैलोरी रखते हैैं) को अधिक 
अपनाने के रूप मेें एक महत्तत्वपूर््ण बदलाव आया है। यह परिवर््तन तीव्र 
आर््थथिक प्रगति और शहरीकरण के साथ-साथ पैकेज््ड एवं प्रोसेस््ड 
खाद्य पदार्थथों—जिसे लोकप्रिय रूप से ‘जंक फूड’ (junk 
foods) कहा जाता है, के उपभोग मेें वृद्धि के साथ मेल खाता है।

जंक फ़ूड ऐसे खाद्य पदार््थ हैैं जिनमेें कैलोरी, शर््करा, 
अस््ववास््थ््यकर वसा और नमक की तो उच्च मात्रा पाई जाती है, लेकिन 
पोषक तत््व कम होते हैैं। ये खाद्य पदार््थ प्रायः अत््यधिक प्रसंस््करित 
होते हैैं और इनमेें आमतौर पर फाइबर, विटामिन एवं खनिज की मात्रा 
कम होती है। जंक फूड के उदाहरणोों मेें बर््गर, फ्राइज़ एवं पित््ज़ज़ा जैसे 
फास््ट फूड आइटम, कुकीज़, कैैंडी एवं सोडा जैसे मीठे स्नैक््स और 
चिप््स एवं प्रेट््ज़़ेल जैसे नमकीन स्नैक््स शामिल हैैं। नियमित रूप से 
जंक फूड का सेवन करने से मोटापा, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और 
दंत समस््ययाओं सहित विभिन﻿्न स््ववास््थ््य समस््ययाएँ उत््पन्न हो सकती 
हैैं। ये खाद्य पदार््थ प्रायः सुगम और स््ववादिष्ट होते हैैं लेकिन निम््न 
पोषण मूल््य प्रदान करते हैैं।
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भारत मेें जंक फूड/फास््ट फूड से  
संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:
z	 HFSS खााद्य केे रूप मेंं वर्गीीकृृत:

�	जंंक फूूड कोो वसाा, नमक एवंं शर्ककराा मेंं उच्च (High in Fats, Salts and Sugars- HFSS) खााद्य केे रूप मेंं वर्गीीकृृत 
किया गया है। वैज्ञानिक प्रमाण पुष्टि करते हैैं कि जंक फूड चिकित््सकीय रूप से संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा को कमज़ोर 
करने, रक्तचाप बढ़़ाने, रक्त शर््करा मेें वृद्धि करने, वजन बढ़ने और कैैंसर के खतरे को बढ़़ाने मेें योगदान करते हैैं। 

�	भाारत मेंं इन्हेंं प्राायःः कम्फर्टट फूूड (comfort foods) केे रूप मेंं पैैक कि�याा जााताा हैै और इसकेे उदााहरणोंं मेंं कुुकीीज़, केेक, चि�प्स, 
नमकीन, इंस््टेेंट नूडल््स, शर््करा पेय, फ्रोज़ेन खाद्य, डिब््बबाबंद फल, भारतीय मिठाई एवं बेकरी उत््पपाद शामिल हैैं। कम््फर््ट फूड उन खाद्य 
पदार्थथों को कहा जाता है जो तृप््तति प्रदान करते हैैं, जिन््हेें खाकर ख़ुशी मिलती है, जो प्रायः हल््कके-फुल््कके आहार के रूप मेें ग्रहण किये 
जाते हैैं, लेकिन प्रायः जिनका पोषक मूल््य कम होता है। 

z	 जीीवनशैैलीी सेे जुुड़ीी बीीमाारि�योंं मेंं उल्लेेखनीीय वृृद्धि�:
�	इसमेंं कोोई आश्चर्यय नहींं होोनाा चााहि�येे कि� भाारत जीीवनशैैलीी सेे जुुड़ीी बीीमाारि�योंं केे वि�स्फोोट काा साामनाा कर रहाा हैै, जहाँँ� अस्वाास्थ्यकर 

आहार इसके सबसे बड़़े योगदानकर््तता कारकोों मेें से एक है।
�	स्वाास्थ्य पर पड़नेे वाालेे बोोझ कीी भयाावहताा केे परि�प्रेेक्ष्य मेंं देेखेंं तोो वर्षष 2023 मेंं प्रकााशि�त भाारतीीय चि�कि�त्साा अनुुसंंधाान परि�षद 

(ICMR) के एक अध््ययन का अनुमान है कि भारत मेें चयापचय संबंधी विकारोों का प्रसार बहुत अधिक है, जहाँ 11% लोगोों को 
मधुमेह है, 35% को उच्च रक्तचाप है और लगभग 40% पेट के मोटापे से पीड़़ित हैैं।
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z	 आक्राामक वि�ज्ञाापन केे प्रभााव:
�	भाारतीीयोंं कीी बढ़तीी आहाार संंबंंधीी आदतोंं काा वि�श्लेेषण 

करते समय एक महत्तत्वपूर््ण विचारणीय कारक आक्रामक 
विज्ञापन का प्रभाव है जो ‘स््ववादिष्ट’ एवं ‘सस््तते’ कम््फर््ट 
फूड को बढ़़ावा देता है जहाँ विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं 
को लक्षित किया जाता है।
�	सेंंटर फॉॉर सााइंंस एंंड एनवाायरनमेंंट (CSE) द्वााराा 

किये गए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 
93% बच्चचों ने डिब््बबाबंद खाद्य पदार््थ और 68% ने 
डिब््बबाबंद मीठे पेय पदार््थ का सेवन सप््तताह मेें एक से 
अधिक बार किया था, जबकि 53% ने इन उत््पपादोों का 
सेवन दिन मेें कम से कम एक बार अवश््य किया था। 

�	भाारत मेंं अल्ट्राा-प्रोोसेेस्ड खााद्य उद्योोग वर्षष 2011 और 2021 
के बीच 13.37% की चक्रवृद्धि वार््षषिक वृद्धि दर से 
विस््ततारित हुआ है। इसके अलावा, भारत के खाद्य प्रसंस््करण 
उद्योग के वर््ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर का हो जाने का अनुमान है।

z	 ग्लााइसेेमि�क इंंडेेक्स (Glycemic Index- GI) 
और ग््ललाइसेमिक लोड (Glycemic Load- GL) 
का उच्च स््तर:
�	आहाार केे GI एवंं GL केे बढ़तेे महत्त्व काा समर्थथन करनेे 

के लिये पर््ययाप््त साक्षष्य मौजूद हैैं। हाल ही मेें उच्च स््तर वाले 
GI एवं GL आहार और टाइप 2 मधुमेह के खतरे के बीच 
के संबंध को स््थथापित किया गया है। हालाँकि, जो अभी कम 
ज्ञात है वह हृदय रोग और मृत््ययु दर के साथ उच्च GI आहार 
का संबंध है।
�	उच्च GI वाालेे आहाार मेंं चीीनीी एवंं मि�ठााइयाँँ�, सफ़ेेद 

चावल, मैदा, आलू, सफ़ेद ब्रेड, मीठे पेय, गुड़ और 
कुकीज़ शामिल हैैं। यह विशेष रूप से भारत और 
दक्षिण एशिया के लिये प्रासंगिक है जहाँ उच्च GI 
वाले सफ़ेद चावल या गेहूूँ के रूप मेें कार्बोहाइड्रेट का 
सेवन कैलोरी के एक बड़े भाग का निर््ममाण करता है, 
जिससे हमारे आहार का GL अत््यधिक उच्च हो जाता 
है।

ग््ललाइसेमिक इंडेक््स (GI) और  
ग््ललाइसेमिक लोड (GL):
z	 ‘ग्लााइसेेमि�क इंंडेेक्स’ कीी अवधाारणाा पहलीी बाार वर्षष 1981 मेंं 

टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनकिंस (David 

Jenkins) द्वारा प्रस््ततावित की गई थी। किसी खाद्य का 
ग््ललाइसेमिक इंडेक््स रक्त शर््करा के स््तर को बढ़़ा सकने के किसी 
खाद्य के गुण को संदर््भभित करता है और यह कार्बोहाइड्रेट की 
‘गुणवत्ता’ की एक माप है।

z	 तुुलनि�त्र (comparator) केे रूप मेंं ग्लूूकोोज याा सफ़ेेद 
ब्रेड का उपयोग किया जाता है। ग््ललूकोज के GI को 100 के 
रूप मेें लिया जाता है और अन््य खाद्य पदार्थथों का GI इसके 
प्रतिशत के रूप मेें व््यक्त किया जाता है।

z	 इस प्रकाार, खााद्य पदाार्थोंं केे GI कोो नि�म्न GI (55 सेे कम), 
मध््यम GI (56- 69) और उच्च GI (70 से अधिक) के 
रूप मेें वर्गीकृत किया गया है। GI को उपभोग किये गए 
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुणा करने पर ग््ललाइसेमिक लोड 
(GL) निर््धधारित होता है ।

शर््करा कंटेेंट का विनियमन:
z	 FSSAI नेे अपनेे खााद्य सुुरक्षाा और माानक (वि�ज्ञाापन एवंं 

दावे) विनियम 2018 मेें कहा है कि यदि किसी उत््पपाद मेें कुल 
शर््करा 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम से कम है, तभी वह ‘निम््न 
शर््करायुक्त’ होने का दावा कर सकता है। विश्व स््ववास््थ््य 
संगठन (WHO) ने प्रतिदिन 25 ग्राम या छह चम््मच शर््करा 
उपभोग की सीमा तय की है।

z	 प्रसंंस्करि�त खााद्य पदाार्थथ केे नि�र्माा�ण मेंं ‘मााल्टिं�ं�ग’ कीी 
प्रक्रिया:
�	एडेेड शुुगर केे अलाावाा, मााल्टिं�ं�ग (malting) कीी 

प्रक्रिया (जिसमेें अनाज को अंकुरित करना, सुखाना, भूनना 
और उसका पाउडर बनाना शामिल है) से भी शर््करा उत््पन्न 
होती है। माल््टटििंग की प्रक्रिया का उपयोग मूल रूप से सिंगल 
माल््ट व््हहिस््ककी का उत््पपादन करने के लिये किया जाता था 
और इसका उपयोग माल््ट-बेस््ड मिल््क बेवरीज बनाने मेें भी 
किया जाता है। विभिन्न चॉकलेट पाउडर मेें एडेड शुगर के 
अलावा माल््टटोडेक््सट्रिन, लिक्विड ग््ललूकोज, अनाज की 
माल््टटििंग प्रक्रिया से उत््पन्न माल््टटोज़ आदि भी शामिल होते 
हैैं।

z	 ‘प्रसंंस्करि�त शि�शुु आहाार’ केे काारण चिं�ंतााएँँ:
�	एक सेे दोो वर्षष केे शि�शुु कोो नेेस्लेे (Nestle) जैैसीी 

कंपनियाँ हर दिन बारह स््ककूप या 100 ग्राम शिशु आहार 
(जैसे सेरेलैक) खिलाने की सलाह देती हैैं। इसका अर््थ है 
कि शिशु प्रतिदिन 24 ग्राम शर््करा ग्रहण करता है। शिशु के 
आहार मेें अतिरिक्त शर््करा बच्चे के अग््न्ययाशय 
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(pancreas) पर अनावश््यक दबाव बनाती है, जिससे 
अतिरिक्त इंसुलिन का उत््पपादन होता है जिससे भविष््य मेें 
उनमेें मधुमेह एवं मोटापा उत््पन्न हो सकता है।
�	खााद्य केे स्वााद और रूप मेंं सुुधाार केे लि�येे 

माल््टटोडेक््सट्रिन जैसी सामग्री मिलाना हानिकारक है 
क््योोंकि माल््टटोडेक््सट्रिन के सफ़ेद स््टटार््च पाउडर मेें 
सामान््य चीनी की तुलना मेें अधिक ग््ललाइसेमिक 
इंडेक््स (GI) होता है। अतिरिक्त शर््करा 
ट्राइग््ललिसराइड््स मेें रूपांतरित हो जाती है, जो वसा का 
एक रूप है जो लीवर मेें जमा हो जाता है। इससे फैटी 
लीवर और इंसुलिन प्रतिरोध की स््थथिति उत््पन्न होती है 
जो मधुमेह का कारण बनती है।

z	 HFSS खााद्य पदाार्थोंं केे लि�येे सटीीक परि�भााषाा काा 
अभाव:
�	भाारतीीय खााद्य सुुरक्षाा और माानक प्रााधि�करण (Food 

Safety and Standards Authority of 
India- FSSAI) ने HFSS खाद्य पदार्थथों के 
उपभोग को सीमित करने के लिये विनियमन जारी किये हैैं। 
हालाँकि, वर््तमान मेें यह परिभाषित करने या पहचान करने 
की कोई स््पष्ट विधि मौजूद नहीीं है कि कौन-से खाद्य पदार््थ 
विशेष रूप से HFSS खाद्य पदार्थथों की श्रेणी मेें आते हैैं। 
सटीक परिभाषा या पहचान प्रक्रिया की कमी इन 
अस््ववास््थ््यकर खाद्य पदार्थथों के उपभोग को प्रभावी ढंग से 
विनियमित करने मेें एक चुनौती पैदा करती है।

z	 FSSAI द्वााराा रेेटिं�ंग स्टाार्सस काा उपयोोग, वाार्निं�ंग लेेबल काा 
नहीीं:
�	सि�तंंबर 2022 मेंं FSSAI नेे एक मसौौदाा अधि�सूूचनाा जाारीी 

की, जिसमेें यह बताया गया कि HFSS खाद्य मेें क््यया 
शामिल होगा और खाद्य पैकेट या पेय की बोतल की सामने 
की लेबलिंग पर उपभोक्ताओं को इसके बारे मेें किस प्रकार 
चेतावनी दी जाए।

�	इसमेंं कहाा गयाा कि� यदि� कोोई उत्पााद शर्ककराा और/याा संंतृृप्त 
वसा से कुल ऊर््जजा (किलो कैलोरी) का 10% से अधिक 
प्राप््त करता है तो उत््पपाद मेें वसा और/या शर््करा की मात्रा 
उच्च मानी जाएगी। हालाँकि, FSSAI ने इस विनियमन मेें 
स््पष्ट नहीीं किया है कि कंपनियोों द्वारा पैक के सामने की 
लेबलिंग मेें वसा, शर््करा एवं नमक की मात्रा घोषित करने 
की आवश््यकता है या नहीीं।
�	इसकेे अलाावाा, इसनेे ‘रेेटिं�ंग स्टाार्सस’ काा उपयोोग कि�याा 

है, न कि वार््नििंग लेबल का। उल्लेखनीय है कि वार््नििंग 

लेबल सामने मौजूद होते हैैं और उपभोक्ताओं को 
सूचित करते हैैं यदि किसी उत््पपाद मेें वसा, नमक या 
शर््करा की मात्रा अधिक है। इस दृष्टिकोण से रेटिंग 
स््टटार््स भ्रामक सिद्ध हो सकते हैैं।

z	 स्टाार रेेटिं�ंग सि�स्टम सेे बचनाा:
�	भाारतीीय पोोषण रेेटिं�ंग (Indian Nutrition 

Rating- INR), जहाँ पैकेज््ड खाद्य उत््पपादोों को 
उत््पपाद की समग्र पोषण प्रोफ़़ाइल के आधार पर स््टटार रेटिंग 
दी जाएगी, को वास््तव मेें खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग 
एवं डिस््प्लले) संशोधन विनियमन 2022 के नवीनतम मसौदे 
मेें शामिल किया गया है। 

�	इससेे कई चिं�ंतााएँँ संंबद्ध हैंं। सबसेे महत्त्वपूूर्णण यह हैै कि� स्टाार 
रेटिंग से निर््ममाताओं को बचने का एक स््पष्ट रास््तता मिल 
जाएगा।
�	वेे समग्र स्टाार रेेटिं�ंग बढ़ाानेे केे लि�येे एक याा दोो स्वस्थ 

घटकोों का योग कर सकते हैैं, जबकि उनका उत््पपाद 
अस््ववास््थ््यकर ही होगा जिनमेें वसा, शर््करा एवं नमक 
की खतरनाक रूप से उच्च मात्रा मौजूद होगी।

�	इसकेे अलाावाा, वि�नि�यमनोंं कीी अंंति�म अधि�सूूचनाा कीी 
तिथि से चार वर््ष की अवधि तक के लिये ये विनियमन 
स््ववैच््छछिक रखे गए हैैं।

HFSS खाद्य पदार्थथों से संबद्ध चिंताओं को  
दूर करने के विभिन्न उपाय:
z	 सर्वोोच्च न्याायाालय काा नि�र्णणय:

�	वर्षष 2013 काा सर्वोोच्च न्याायाालय काा एक नि�र्णणय 
संवैधानिक रूप से सुदृढ़ शुरुआत की पेशकश करता है। 
निर््णय मेें न््ययायालय ने इस बात पर बल दिया था कि कोई 
भी खाद्य पदार््थ जो सार््वजनिक स््ववास््थ््य के लिये खतरनाक 
या हानिकारक है, वह भारत के संविधान के अनुच््छछेद 21 
के तहत गारंटीकृत जीवन के मूल अधिकार के लिये 
संभावित खतरा है।
�	लोोगोंं केे स्वाास्थ्य एवंं सेेहत कोो बढ़ाावाा देेनेे कीी 

आवश््यकता को चिह्नित करते हुए भारत सरकार ने 
‘ईट राइट इंडिया’, ‘फिट इंडिया मूवमेेंट’ और 
‘पोषण’ (Prime Minister’s 
Overarching Scheme for 
Holistic Nutrition- POSHAN) 
2.0 जैसी अपनी पहलोों के माध््यम से स््वस््थ भोजन 
तथा सक्रिय जीवनशैली को बढ़़ावा देने को प्राथमिकता 
दी है।
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ईट राइट इंडिया (Eat Right India):
z	 खााद्य सुुरक्षाा और माानक अधि�नि�यम, 2006 कीी प्रस्ताावनाा मेंं भाारतीीय खााद्य सुुरक्षाा और माानक प्रााधि�करण (FSSAI) सेे भाारत मेंं 

लोगोों के लिये सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब््धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।
z	 इसलि�येे, FSSAI नेे ईट रााइट इंंडि�याा आंंदोोलन केे मााध्यम सेे सभीी भाारतीीयोंं केे लि�येे सुुरक्षि�त, स्वस्थ एवंं संंवहनीीय खााद्य सुुनि�श्चि�त करनेे 

के लिये देश की खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने के लिये बड़़े पैमाने पर प्रयास शुरू किया है। ‘सही भोजन, बेहतर जीवन’ का टैगलाइन 
इस आंदोलन की नीींव का निर््ममाण करता है।
�	ईट रााइट इंंडि�याा यह सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे नि�याामक उपााय, क्षमताा नि�र्माा�ण और सहयोोगाात्मक एवंं सशक्ति�करण दृष्टि�कोोण काा एक 

विवेकपूर््ण मिश्रण अपनाता है कि हमारा खाद्य लोगोों और पृथ््ववी दोनोों के लिये अच््छछा हो।
�	इसकेे अलाावाा, यह सभीी हि�तधाारकोंं—सरकाार, खााद्य व्यवसाायोंं, नाागरि�क समााज संंगठनोंं, वि�शेेषज्ञ एवंं पेेशेेवरोंं, वि�काास एजेंंसि�योंं और 

बड़़े पैमाने पर नागरिकोों की सामूहिक कार््रवाई पर आधारित है।
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z	 FSSAI वि�नि�यमनोंं काा प्रभाावीी काार्याा�न्वयन सुुनि�श्चि�त करनाा:
�	चूँँ�कि� बच्चेे अस्वाास्थ्यकर खााद्य पदाार्थोंं केे वि�ज्ञाापन केे प्रति� अधि�क संंवेेदनशीील होोतेे हैंं, इसलि�येे FSSAI नेे खााद्य सुुरक्षाा और माानक 

(स््ककूली बच्चचों के लिये सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियमन, 2020 जारी किया, जहाँ स््ककूल कैैंटीन/मेस परिसर/छात्रावास 
रसोई मेें या स््ककूल परिसर के 50 मीटर के दायरे मेें HFSS खाद्य पदार्थथों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। 
�	हााल हीी मेंं, रााष्ट्रीीय बााल अधि�काार संंरक्षण आयोोग (National Commission for Protection of Child 

Rights) ने एक स््ववास््थ््य पेय कंपनी को उन सभी भ्रामक विज्ञापनोों, पैकेजिंग एवं लेबलोों का मूल््ययाांकन करने और उन््हेें वापस 
लेने के लिये नोटिस जारी किया, जो उत््पपाद को ‘हेल््थ ड््रििंक’ के रूप मेें ब््राांड करते हैैं। इसके लिये उत््पपाद की उच्च शर््करा सामग्री 
का हवाला दिया गया जो बच्चचों के स््ववास््थ््य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सभी कंपनियोों द्वारा इस विनियमन का प्रभावी 
कार््ययान््वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/sc-questions-ncpcr-on-repatriation-of-children
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z	 FSSAI वि�नि�यमन पर पुुनर्वि�िचाार:
�	खााद्य सुरुक्षाा और माानक (नवजाात पोोषण केे लि�ये ेखााद्य 

पदार््थ) विनियमन, 2019 के अनुसार, दगु््ध अनाज आधारित 
परूक आहार मेें शर््करा की अनुमति दी गई है। विनियमन 
कहता है कि लकै््टटोज और ग््ललूकोज पॉलिमर को खाद्य एवं 
नवजात पोषण के लिय ेअधिमान््य कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा।
�	यह भीी कहाा गयाा हैै कि� नवजाात खााद्य मंें सुकु्रोोज और/याा 

फ्रुक््टटोज नहीीं मिलाया जाएगा, जब तक कि कार्बोहाइड्रेट 
स्रोत के रूप मेें यह आवश््यक न हो और शर््त यह है कि 
इनका योग कुल कार्बोहाइड्रेट के 20% स ेअधिक न हो। 
चूँकि विनियमन मेें शर््करा की अनुमति दी गई है, इसलिये 
इस पर पनुर््वविचार करन ेकी आवश््यकता है।

z	 एक व्याापक काानूून कीी आवश्यकताा:
�	पहलाा कदम यह होोगाा कि� ‘स्वाास्थ्यकर’ और ‘अस्वाास्थ्यकर’ 

को स््पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिये एक व््ययापक 
विनियमन लाया जाए, जिसके दायरे मेें सभी पेय पदार््थ और 
खाद्य उत््पपाद शामिल होों। सामने की पैक लेबलिंग और 
HFSS खाद्य पदार्थथों के बारे मेें पहले से ही मसौदा 
अधिसूचना मौजूद है जिस पर सभी हितधारकोों से टिप््पणियाँ 
प्राप््त हुई हैैं, लेकिन इसे अभी भी लागू नहीीं किया गया है। 
इसे विधायी समर््थन दिए जाने की आवश््यकता है।

z	 अस्वाास्थ्यकर उत्पाादोंं केे नि�र्बाा�ध वि�पणन कोो रोोकनाा:
�	अंंतर्नि�िहि�त समस्याा वि�पणन और इसेे संंदेेह नहींं रखनेे वाालेे 

उपभोक्ताओं तक पहुुँचाने की है। इसके अलावा, शिशु दुग््ध 
अनुकल््प अधिनियम के तहत शिशु आहार को विज्ञापनोों के 
माध््यम से प्रचारित नहीीं किया जा सकता है। हालाँकि, इन 
नियमोों का उल्लंघन किया जाता है और सोशल मीडिया 
इंफ््ललुएंसर््स प्रायः शिशु आहार का प्रचार करते दीखते हैैं। ऐसे 
अवैध विज्ञापनोों के विरुद्ध कड़़ी कार््रवाई की ज़रूरत है।

z	 स्थाानीीय और मौौसमीी फलोंं एवंं सब्जि��योंं कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	इसकेे तहत जंंक फूूड केे स्वाास्थ्य प्रभाावोंं पर मल्टीीमीीडि�याा 

संदेश प्रसारित करना, ‘वोकल फॉर लोकल’ पर आधारित 
अभियानोों को बढ़ावा देना (जो स््थथानीय और मौसमी फलोों 
एवं सब््जजियोों तथा मोटे अनाज (millets) जैसे पारंपरिक 
खाद्य पदार्थथों को बढ़़ावा देते हैैं) और संतुलित आहार पर 
इंटरैक््टटिव चर््चचाओं तथा जंक फूड के स््ववास््थ््य जोखिमोों के 
बारे मेें मुख््यधारा के संवाद के लिये सोशल मीडिया 
इंफ््ललुएंसर््स को शामिल हो सकता है।

z	 नीीति�गत मंंशाा कोो साार्थथक परि�वर्ततन मेंं बदलनेे कीी कुंं�जीी केे 
रूप मेें चार रणनीतियाँ:
�	सर्ववप्रथम, सरकाार केे लि�ये ेएक अच्छाा आरंंभि�क बिं�ंदु ुयह 

होगा कि बच्चचों को जंक फूड के हानिकारक प्रभाव स ेबचाए।

�	इस प्रकाार, यह आवश्यक हैै कि� FSSAI आगेे बढ़तेे 
हुए भारतीय संदर््भ मेें वास््तविक HFSS खाद्य पदार्थथों 
को ‘परिभाषित’ करे, जो फिर खाद्य सुरक्षा विनियमनोों 
के बेहतर कार््ययान््वयन को सक्षम बना सकता है।

�	दूसूराा, फं्रंट-ऑफ-पैैक लेबेलिं�गं (FOPL) एक आसाानीी सेे 
प्राप््त हो सकन ेवाला परिणाम है जो उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थथों 
के बारे मेें सूचित विकल््प चनुन मेें सक्षम बना सकता है।
�	वर्ततमाान मेंं खााद्य पैैकेेट केे पीीछेे छोोटेे प्रिं�ंट मेंं पोोषण 

तालिका प्रदर््शशित की जाती है, जिसे बहुत से लोग न 
तो ध््ययान से देखते हैैं और न ही समझ पाते हैैं।
�	एक वि�कल्प केे रूप मंें ‘हााई इन सॉॉल्ट’ जैसैेे 

‘वार््नििंग लबेल’ को सामने के हिस््ससे मेें प्रदर््शशित 
करना अधिक सार््थक होगा जो उच्च रक्तचाप रखने 
वाल ेलोगोों को त््वरित रूप स ेसतर््क कर सकता है।

�	तीीसराा, गैैर-प्रसंंस्करि�त याा संंपूूर्णण खााद्य पदाार्थथ (whole 
foods), मोटे अनाज, फल एवं सब््जजियोों जैसे स््वस््थ 
खाद्य पदार्थथों के लिये सकारात््मक सब््ससिडी प्रदान करने हेतु 
नीतियाँ विकसित की जा सकती हैैं, जिससे उनकी 
उपलब््धता एवं वहनीयता मेें सुधार होगा और इस प्रकार 
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्ररों मेें उनका उपभोग बढ़ेगा।
�	नीीति� नि�र्माा�तााओं केे लि�येे चुुनौौतीी यह हैै कि� कि�सीी फल 

को 5 रुपए वाले उच्च नमक-युक्त चिप््स के पैकेट या 
2 रुपए के उच्च शर््करा-युक्त बिस््ककिट से सस््तता कैसे 
बनाया जाए।

�	चौौथाा, नीीति�योंं केे अलाावाा, बच्चोो﻿ं�ं और युुवाा वयस्कोंं कोो 
समान रूप से लक्षित करने वाला एक व््यवहार परिवर््तन 
अभियान चलाया जाना चाहिये को युवा आबादी को स््वस््थ 
आहार आदतोों और विवेकपूर््ण खाद्य ग्रहण अभ््ययासोों को 
अपनाने मेें मदद करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभा सकता है।

निष््कर््ष:
स््वस््थ आहार की ओर आग ेबढ़न ेऔर इसकी सार््वजनिक मागं 

पदैा करने की तात््ककालिकता को चिह्नित करना या जसैा कि प्रधानमतं्री 
न ेकहा है कि स््वस््थ एवं पोषण की दृष्टि स ेविविध आहार के लिये 
‘जन आदंोलन’ अत््ययंत महत्तत्वपरू््ण है। इन प्रयासोों के साथ गभंीर नीतिगत 
हस््तक्षेप भी किया जाना चाहिय ेजो भारतीयोों को सचूना-सपंन्न खाद्य 
विकल््प चुनन ेके अपने अधिकार का उपयोग करने मेें मदद करे।

पोषक तत््वोों, फाइबर और आवश््यक विटामिन स ेभरपूर सपूंर््ण, 
न््ययूनतम प्रसंस््करित खाद्य पदार्थथों का चयन कर लोग आमतौर पर प्रसंस््करित 
खाद्य पदार्थथों मेें पाए जान ेवाल ेअस््ववास््थ््यकर योजक, अत््यधिक शर््करा एवं 
परिष््ककृत अनाज का सवेन कम कर सकते हैैं। यह अग्रसक्रिय दृष्टिकोण 
न केवल बहेतर शारीरिक स््ववास््थ््य का समर््थन करेगा, बल््ककि मानसिक 
स््पष्टता और सवंहनीय ऊर््जजा स््तर को भी बढ़़ावा देगा।
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स््वच््छ भारत मिशन की यथार््थता
वर््ष 2022 के पर््ययावरण प्रदर््शन सूचकांक 

(Environment Performance Index- EPI) 
मेें भारत को 180 देशोों की सूची मेें निचले स््थथान पर रखा गया। EPI 
जलवायु परिवर््तन प्रदर््शन, पर््ययावरणीय स््ववास््थ््य और पारिस््थथितिकी 
तंत्र जीवन-शक्ति के मानदंड पर विश्व के देशोों की रैैंकिंग करता है। 
यह वायु गुणवत्ता, पेयजल और स््वच््छता जैसी 11 विषय श्रेणियोों मेें 
40 प्रदर््शन संकेतकोों की माप करता है।

पिछले 10 वर्षषों मेें सरकार ने पर््ययावरणीय स््ववास््थ््य एवं विकास 
के कई अभियान शुरू किये हैैं। इनमेें स््वच््छ भारत मिशन (SBM), 
कायाकल््प और शहरी परिवर््तन के लिये अटल मिशन 
(AMRUT), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और 
राष्ट्रीय स््वच््छ वायु कार््यक्रम (NCAP) शामिल हैैं।

SBM का उद्देश््य ‘वॉश’ (WASH- Water, 
Sanitation, and Health) के मुद्दे को संबोधित करना 
है। इसी तरह, स््ममार््ट सिटीज़ मिशन (SCM) से छोटे शहरोों/
क़स््बोों की स््वच््छ ऊर््जजा आवश््यकताओं की पूर््तति की अपेक्षा है। 
हालाँकि, वायु और जल प्रदूषण सहित अन््य विभिन्न कारणोों से 
जनसंख््यया की संवेदनशीलता/भेद्यता मेें वृद्धि देखी गई है।
स््वच््छ भारत मिशन (SBM):
z	 परि�चय

�	यह एक वृृहत जन आंंदोोलन हैै जि�सकाा लक्ष्य वर्षष 2019 
तक स््वच््छ भारत का निर््ममाण करना था। राष्ट्रपिता महात््ममा 
गांधी सदैव स््वच््छता पर बल देते थे क््योोंकि स््वच््छता से 
स््वस््थ और समृद्ध जीवन की राह खुलती है।

�	इसीी बाात कोो ध्याान मेंं रखतेे हुए भाारत सरकाार नेे 2 अक्टूूबर 
2014 (गांधी जयंती) के अवसर पर स््वच््छ भारत मिशन 
की नीींव रखी। यह मिशन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्ररों को 
दायरे मेें लेता है।
�	इस मि�शन केे शहरीी घटक काा क्रि�याान्वयन आवाासन 

एवं शहरी कार््य मंत्रालय द्वारा और ग्रामीण घटक का 
क्रियान््वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

z	 स्वच्छ भाारत मि�शन-शहरीी:
�	चरण 1:

�	काार्ययक्रम मेंं खुुलेे मेंं शौौच (open defecation) 
का उन््ममूलन करना, गंदे शौचालयोों को फ््लश शौचालयोों 
मेें बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन््ममूलन 
करना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स््वस््थ 
स््वच््छता अभ््ययासोों के संबंध मेें लोगोों के व््यवहार मेें 
बदलाव लाना शामिल है।

�	मि�शन 1.04 करोोड़ घरोंं कोो कवर करनेे, 2.5 लााख 
सामुदायिक शौचालय एवं 2.6 लाख सार््वजनिक शौचालय 
प्रदान करने और प्रत््ययेक शहर मेें एक ठोस अपशिष्ट 
प्रबधंन सुविधा का निर््ममाण करने का लक्षष्य रखता है।
�	काार्ययक्रम केे तहत, ऐसेे आवाासीीय क्षेेत्रोंं मेंं 

सामुदायिक शौचालयोों का निर््ममाण किया जाना है 
जहाँ व््यक्तिगत घरेलू शौचालयोों का निर््ममाण करना 
कठिन है।

�	पर्ययटन स्थलोंं, बााज़ाारोंं, बस स्टेेशनोंं, रेेलवे ेस्टेेशनोंं 
आदि निर््ददिष्ट स््थथानोों पर भी सार््वजनिक शौचालयोों 
का निर््ममाण किया जाना है। कार््यक्रम को 4,401 
शहरोों मेें पाँच वर््ष की अवधि मेें लागू किया जाना था।

�	साामुुदाायि�क शौौचाालयोंं केे नि�र्माा�ण केे लि�ये अपेके्षि�त 
सहायता के रूप मेें केेंद्र सरकार द्वारा सामदुायिक 
शौचालय के निर््ममाण की लागत का 40% तक 
व््यवहार््यता अतंराल वित्तपोषण (VGF)/
एकमुश््त अनदुान के रूप मेें प्रदान किया जाएगा। 
SBM दिशानिर्देशोों के अनसुार, राज््य/केेंद्रशासित प्रदशे 
उक्त घटक के लिय ेअतिरिक्त 13.33% प्रदान करेेंगे।

�	पूूर्वोोत्तर रााज्योंं और वि�शेेष श्रेेणीी केे रााज्योंं कोो केेवल 
4% योगदान देना होगा। धन की व््यवस््थथा शहरी 
स््थथानीय निकाय द्वारा नवोन््ममेषी तंत्ररों के माध््यम से 
करनी होगी। सामुदायिक शौचालय की प्रति सीट 
अनुमानित लागत 65,000 रुपए है।

�	चरण 2:
�	SBM-U 2.0 मेंं सभीी शहरोंं कोो ‘कूूड़ाा मुुक्त’ बनाानेे 

और ‘अमृत’ (AMRUT) के अंतर््गत शामिल 
शहरोों के अलावा अन््य सभी शहरोों मेें गंदले जल 
(grey and black water) प्रबंधन को 
सुनिश्चित करने, सभी शहरी स््थथानीय निकायोों को 
ODF+ मेें परिणत करने तथा 1 लाख से कम 
आबादी वाले शहरोों को ODF++ मेें परिणत करने 
की परिकल््पना की गई है, ताकि शहरी क्षेत्ररों मेें सुरक्षित 
स््वच््छता के लक्षष्य को प्राप््त किया जा सके।
�	मि�शन ठोोस अपशि�ष्टोंं केे स्रोोत पर पृृथक्करण, 

3Rs (reduce, reuse, recycle) के 
सिद््धाांतोों के उपयोग, सभी प्रकार के नगरपालिका 
ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस््करण और 
प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये पुराने 
डंपसाइटोों के उपचार पर ध््ययान केेंद्रित करता है। 
वर््ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिये 
SBM-U 2.0 का परिव््यय लगभग 1.41 लाख 
करोड़ रुपए है।
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�	यह स्वच्छ भाारत मि�शन (शहरीी) काा हीी वि�स्ताार हैै जहाँँ� सभीी वैैधाानि�क क़स्बोंं मेंं वि�त्तपोोषण एवंं काार्याा�न्वयन केे लि�येे 
निम््नलिखित घटक शामिल हैैं:
�	सतत स्वच्छताा (शौौचाालय काा नि�र्माा�ण)
�	1 लााख सेे कम आबाादीी वाालेे सभीी ULBs मेंं मल कीीचड़ प्रबंंधन सहि�त अपशि�ष्ट जल उपचाार (यह SBM-U 2.0 मेंं 

जोड़़ा गया एक नया घटक है)
�	ठोोस अपशि�ष्ट प्रबंंधन
�	सूूचनाा, शि�क्षाा एवंं संंचाार
�	क्षमताा नि�र्माा�ण।

z	 स्वच्छ भाारत मि�शन-ग्राामीीण:
�	चरण 1:

�	‘नि�र्ममल भाारत अभि�याान’ कोो स्वच्छ भाारत मि�शन-ग्राामीीण केे रूप मेंं पुुनर्गगठि�त कि�याा गयाा हैै। SBM-G कोो भाारत मेंं स्वच्छताा 
सुनिश्चित करने और इसे पाँच वर्षषों मेें खुले मेें शौच मुक्त (Open Defecation Free- ODF) बनाने के लिये 2 
अक््टटूबर 2014 को लॉन््च किया गया था।
�	इसकाा उद्देशे्य ठोोस एवं ंतरल अपशि�ष्ट प्रबंंधन गति�वि�धि�योंं केे मााध्यम से ेग्राामीीण क्षेते्रोंं मंें स्वच्छताा केे स्तर मंें सुधुाार करनाा और ग्रााम 

पचंायतोों को खुल ेमेें शौच मकु्त (ODF), साफ एवं स््वच््छ बनाना है।
�	व्यक्ति�गत घरेेलूू शौौचाालयोंं (Individual Household Latrines- IHHL) केे नि�र्माा�ण केे लि�येे मि�शन केे तहत 

प्रदान किया गया प्रोत््ससाहन गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के सभी परिवारोों और गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के निम््नलिखित 
श्रेणी के परिवारोों के लिये उपलब््ध है: अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक जिनके पास आवास 
है, दिव््ययाांगजन और वे परिवार जहाँ महिलाएँ मुखिया की भूमिका रखती हैैं।

�	SBM-G केे तहत BPL और नि�र्दि�िष्ट श्रेेणीी केे APL परि�वाारोंं केे लि�येे प्रदाान कीी जाानेे वाालीी प्रोोत्सााहन रााशि� IHHL कीी एक 
इकाई के निर््ममाण और जल उपलब््धता (हाथ धोने और सफाई के लिये जल भंडारण सहित) के लिये 12,000 रुपए तक थी। 

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/drop-in-open-defecation-wash-report
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�	IHHL केे लि�येे इस प्रोोत्सााहन रााशि� मेंं केंंद्रीीय 
हिस््ससेदारी 9,000 रुपए (75%) और राज््य की 
हिस््ससेदारी 3,000 रुपए थी।

�	पूरू्वोोत्तर रााज्योंं और वि�शेषे श्रेणेीी केे रााज्योंं केे लि�ये 
केेंद्रीय हिस््ससेदारी 10,800 रुपए और राज््य की 
हिस््ससेदारी 1,200 रुपए थी (90% :10% के 
अनपुात मेें)। स््ववामित््व को बढ़़ावा दने े के लिये 
लाभार्थी को अपने IHHL के निर््ममाण मेें अतिरिक्त 
योगदान दने ेके लिय ेप्रोत््ससाहित किया गया।

�	चरण 2:
�	वर्षष 2014 सेे 2019 तक पि�छलेे पाँँ�च वर्षोंं मेंं समयबद्ध 

तरीके से ODF भारत की अभूतपूर््व उपलब््धधि प्राप््त 
करने के बाद कार््यक्रम के तहत प्राप््त लाभ को बनाए 
रखने के लिये स््वच््छता और व््यवहार परिवर््तन 
अभियान पर कार््य जारी रखना होगा और यह भी 
सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पीछे न छूटे तथा 
गाँवोों मेें संपूर््ण स््वच््छता प्राप््त हो।
�	फ़रवरीी 2020 मेंं SBM-G केे चरण 2 कोो 

1,40,881 करोड़ रुपए के परिव््यय के साथ मंज़ूरी 
दी गई जहाँ ODF स््थथिति और ठोस एवं तरल 
अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की संवहनीयता 
पर ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

�	SBM-G केे चरण 2 कोो वि�त्तपोोषण केे वि�भि�न्न 
क्षेत्ररों और केेंद्र एवं राज््य सरकारोों की विभिन्न 
योजनाओं के बीच अभिसरण के एक नए मॉडल 
के रूप मेें विकसित करने के लिये योजनाबद्ध 
किया गया है। इस कार््यक्रम को वर््ष 2020-21 से 
2024-25 तक मिशन मोड मेें लागू किया जाएगा।

z	 SBM केे वि�भि�न्न घटक:
�	स्वच्छ वि�द्याालय अभि�याान:

�	शि�क्षाा मंंत्राालय नेे SBM केे तहत स्वच्छ वि�द्याालय 
अभियान लॉन््च किया है जहाँ एक वर््ष के भीतर सभी 
सरकारी विद्यालयोों मेें बालकोों एवं बालिकाओं के लिये 
अलग-अलग शौचालय उपलब््ध कराने का लक्षष्य रखा 
गया है।

�	काार्ययक्रम काा उद्देेश्य यह सुुनि�श्चि�त करनाा हैै कि� देेश 
के प्रत््ययेक विद्यालय मेें आवश््यक हस््तक्षेपोों का एक 
समूह होना चाहिये जो एक बेहतर जल, स््वच््छता एवं 
साफ-सफाई कार््यक्रम के तकनीकी एवं मानव विकास 
दोनोों पहलुओं से संबंधित हो।

�	मंंत्राालय अन्य बाातोंं केे सााथ-सााथ सर्वव शि�क्षाा 
अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध््यमिक 

शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत विद्यालयोों 
मेें बालकोों एवं बालिकाओं को शौचालय प्रदान करने 
के लिये राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों को वित्तीय सहायता 
प्रदान करता है।

�	रााष्ट्रीीय स्वच्छताा कोोष:
�	‘स्वच्छ भाारत’ केे उद्देेश्य कीी प्रााप्ति�ि केे लि�येे व्यक्ति�गत 

परोपकारी योगदान और कॉर्पोरेट सामाजिक 
उत्तरदायित््व (CSR) वित्त को सुगम बनाने एवं 
चैनलाइज़ करने के लिये स््वच््छ भारत कोष (SBK) 
का गठन किया गया है।

�	इस कोोष काा उपयोोग ग्राामीीण और शहरीी क्षेेत्रोंं मेंं 
(विद्यालयोों सहित) स््वच््छता के स््तर मेें सुधार के लिये 
किया जाएगा। कोष से प्राप््त आवंटन का उपयोग ऐसी 
गतिविधियोों के लिये विभागीय संसाधनोों की पूर््तति एवं 
पूरकता के लिये किया जाएगा।
�	व्यक्ति�योंं और कॉॉर्पोोरेेट सेे योोगदाान कोो प्रोोत्सााहि�त 

करने के लिये, जहाँ भी संभव हो वहाँ कर छूट 
प्रदान करने के उपायोों पर विचार किया जा रहा है।

�	GOBAR-DHAN/गोोबर-धन:
�	गोोबर-धन याा गैैल्वनााइजिं�गं ऑर्गेेनि�क बाायोो-एग्रोो 

रिसोर्सेज (Galvanizing Organic Bio-
Agro Resources Scheme- GOBAR-
DHAN) योजना वर््ष 2018 मेें जल शक्ति मंत्रालय 
द्वारा शरुू की गई थी और इसका उद्देश््य बायोडिग्रेडबल 
अपशिष्ट को सपंीडित बायोगैस (CBG) मेें परिवर््ततित 
कर किसानोों की आय बढ़़ाना है।

SBM के कार््ययान््वयन मेें किन विभिन्न मुद्ददों का सामना 
करना पड़ रहा है?
z	 स्वच्छताा काार्यय केे संंबंंध मेंं बनीी रहींं पाारंंपरि�क माान्यतााएँँ:

�	भाारत मेंं स्वच्छताा और अपशि�ष्ट प्रबंंधन काा काार्यय जााति�योंं 
से संबद्ध रहा है। ऐतिहासिक रूप से, अधीनस््थ जातियोों को 
साफ-सफाई कार््य करने के लिये विवश किया गया है। 
SBM ने यह आख््ययान गढ़ने की कोशिश की कि स््वच््छता 
हर किसी का कार््य है, लेकिन इसने अंततः उन््हीीं पुराने 
जातिगत अभ््ययासोों को बनाए रखा है।
�	SBM कथि�त रूप सेे सफल परि�योोजनाा हैै; क्योंंकि� 

किसी भी विपक्षी दल या समुदाय ने इस पर आपत्ति 
नहीीं जताई है। जबकि संपूर््ण परियोजना राज््य एजेेंसियोों 
द्वारा शासित और उनकी निगरानी के अधीन है, इसका 
डिज़़ाइन यह स््पष्ट करता है कि बड़़ी पूंजी-गहन 
प्रौद्योगिकियोों को बढ़़ावा दिया जाता है। हालाँकि, अभी 
भी पुरानी प्रथाएँ ही सुर््खखियोों मेें बनी हुई हैैं।
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z	 शौौचाालयोंं तक साार्ववभौौमि�क पहुँँच काा अभााव:
�	केंंद्र सरकाार काा दाावाा हैै कि� भाारत खुुलेे मेंं शौौच सेे मुुक्त हैै, लेेकि�न वस्तवि�कताा अलग हैै। वर्षष 2020 में ंनि�यंंत्रक एवंं महाालेेखाा परीीक्षक 

(CAG) की एक रिपोर््ट ने इस विषय मेें SBM की सफलता पर सरकार के दावोों पर कई प्रश्न उठाए। इससे इस योजना के तहत 
शौचालय निर््ममाण की खराब गुणवत्ता को भी इंगित किया।
�	शहरीीकरण सेे जुुड़ेे कुुछ अध्ययनोंं मेंं बताायाा गयाा हैै कि� कुुछ महाानगरोंं मेंं झुुग्गीी-झोोपड़ि�योंं मेंं रहनेे वाालेे समुुदाायोंं केे पाास अभीी भीी 

सार््वजनिक शौचालयोों तक पहुुँच नहीीं है। यहाँ तक कि ग्रामीण भारत मेें भी शौचालय निर््ममाण को अपशिष्ट निपटान से जोड़़ा नहीीं 
गया है।

�	परि�-शहरीी क्षेेत्रोंं मेंं उत्पन्न मल-मूूत्र कीीचड़ कोो पर्याा�वरण मेंं फेंंक दि�याा जााताा हैै। सेेप्टि�िक टैंंकोंं कोो मैैनुुअल स्कैैवेंंजर द्वााराा सााफ कि�याा 
जाता है और कीचड़ को विभिन्न जल प्रणालियोों मेें बहा दिया जाता है।

z	 लोोगोंं कीी संंलग्नताा केे वि�कल्प केे रूप मेंं प्रौौद्योोगि�कीी काा उपयोोग नहींं होोनाा:
�	SBM केे मााध्यम सेे सरकाार जोो एक काार्यय करनाा चााहतीी थीी, वह थाा अपशि�ष्ट प्रबंंधन मेंं लोोगोंं कीी संंलग्नताा कोो कम कर इसकेे बदलेे 

बड़़ी, पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करना। लेकिन ये प्रौद्योगिकी सुविधाएँ अपने समर््थकोों के वादोों पर खरी नहीीं उतर सकी हैैं, 
जिससे शहर-दर-शहर इन््हेें दुरुस््त करने के लिये संसाधनोों की और बुरी तरह से प्रबंधित अपशिष्ट से उत््पन्न होने वाले स््ववास््थ््य संकट 
पर प्रतिक्रिया की मांग कर रहे हैैं।
�	उदााहरण केे लि�येे शहरोंं मेंं ठोोस और तरल अपशि�ष्ट प्रबंंधन कोो देेखाा जाा सकताा हैै। अधि�कांं�श शहरोंं मेंं केंंद्र सरकाार ठोोस अपशि�ष्ट 

से निपटने के लिये तकनीकी समाधानोों का उपयोग कर रही है। इनमेें से कुछ समाधान अपशिष्ट-से-ऊर््जजा संयंत्र और जैविक 
मिथेनीकरण के रूप मेें हैैं । लेकिन किसी भी मामले मेें अधिक सफलता प्राप््त नहीीं हुई है।
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�	इस परि�दृश्य मेंं सरकाारोंं नेे अधि�कांं�श काार्यय नि�जीी 
एजेेंसियोों को आउटसोर््स कर दिया है जिन््होोंने 
अपशिष्ट प्रबंधन लिये उन््हीीं पारंपरिक अधीनस््थ 
जाति समुदायोों को नियोजित किया है।

z	 स्वच्छताा कोो लााभ कीी इकााई बनाानाा:
�	शहर कीी सरकाारोंं सेे सड़क सफााई मशीीनोंं (जि�नकाा मूूल्य 

1 करोड़ रुपए तक है) सहित अधिक मशीनोों, जियो-टैगिंग 
के साथ अपशिष्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने 
के लिये अधिक वाहन आदि की खरीद के लिये कहा जा 
रहा है। ऐसी योजनाओं के लिये शहर सरकारोों को धन 
उपलब््ध कराया जाता है। हालाँकि, यह समस््त कार््य शहरी 
डोमेन मेें प्रवेश कर रहे बड़़े ठेकेदारोों को सौौंपा जा रहा है जो 
साफ-सफाई के कार््य को लाभ के धंधे मेें बदल रहे हैैं।
�	इन ठेेकेेदाारोंं द्वााराा नि�योोजि�त अधि�कांं�श श्रमि�क दलि�त 

हैैं। इस प्रकार, राज््य के पूर््ण स््ववामित््व वाली एक 
योजना सार््वजनिक स््ववास््थ््य सेवाओं के निजीकरण 
और निरंतर जातिगत भेदभाव के लिये एक साधन 
बन गई है।

z	 स्वच्छताा नि�रीीक्षकोंं कीी कमीी:
�	माार्चच 2024 मेंं हि�मााचल प्रदेेश उच्च न्याायाालय कोो शहरीी 

विकास विभाग ने बताया कि शिमला नगर निगम (जिसमेें 
34 वार््ड शामिल हैैं) मेें केवल पाँच स््वच््छता निरीक्षक 
मौजूद हैैं। ऐसे और अधिक निरीक्षकोों की भर्ती करने के 
बजाय उनके सेवानिवृत्त होने के बाद इस कैडर को भंग 
करने की तैयारी है।
�	जि�स रााज्य मेंं 50 सेे अधि�क नगर नि�कााय हैंं, वहाँँ� 

केवल 20 स््वच््छता निरीक्षक मौजूद हैैं, जिसका अर््थ 
है कि कुछ नगर निकायोों मेें कोई स््वच््छता निरीक्षक 
मौजूद नहीीं है।

z	 जल आपूूर्ति�ि काा अभााव:
�	शौौचाालय केे लि�येे बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे महत्त्वपूूर्णण हैंं, लेेकि�न येे 

अकेले ही रोगजनकोों के मल-मौखिक संचरण को रोकने के 
लिये पूर््व-आवश््यकता के रूप मेें काम नहीीं आ सकते। 
ग्रामीण क्षेत्ररों मेें जल की आपूर््तति की कमी एक प्रमुख मुद्दा 
है, जहाँ केवल 42.5% घरोों मेें शौचालय मेें उपयोग के लिये 
जल तक पहुुँच है, जिससे शौचालय के गैर-उपयोग की दर 
बढ़ जाती है।

�	अनुुपयुुक्त मल-गााद प्रबंंधन, अनुुपयुुक्त शौौचाालय 
प्रौद्योगिकी और अपर््ययाप््त मानव संसाधन की स््थथिति 
भी बनी हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्ररों मेें स््वच््छता कवरेज 
की प्राप््तति को कठिन बनाती है।

z	 बच्चोंं मेंं खुुलेे मेंं शौौच कीी आदत:
�	आँँकड़ेे सेे पताा चलताा हैै कि� वर्षष 2015 सेे 2019 तक खुुलेे 

मेें शौच मेें 12% की कमी आई है, जिसका अर््थ यह है कि 
ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस््ससा अभी भी खुले मेें 
शौच करता है। खुले मेें शौच करना ग्रामीण भारत मेें 
पारंपरिक व््यवहार है और लोग इसे स््वस््थ, स््वच््छ और 
कभी-कभी ‘धार््ममिक रूप से स््ववीकार््य’ मानते हैैं।
�	खुुलेे मेंं शौौच काा यह मुुद्दाा चिं�ंताा काा वि�षय हैै क्योंंकि� 

सरकारी अध््ययनोों से पता चलता है कि 15 वर््ष से कम 
आयु के बच्चचों का एक बड़ा अनुपात अन््य आयु समूहोों 
की तुलना मेें खुले मेें शौच का अधिक उपयोग करता 
है।

z	 समृृद्ध रााज्योंं कीी चुुनौौति�याँँ�:
�	प्रगति� केे बाावजूूद, समृृद्ध रााज्योंं नेे आर्थि�िक रूप सेे गरीीब 

राज््योों की तुलना मेें शौचालय के उपयोग मेें मिश्रित प्रदर््शन 
और कम लाभ ही दिखाया है, जो विभिन्न सामाजिक-
आर््थथिक संदर्भभों मेें अनुरूप रणनीतियोों की आवश््यकता को 
उजागर करता है।

�	तमि�लनााडुु, कर्नाा�टक, आंंध्र प्रदेेश, तेेलंंगाानाा और गुुजराात 
जैसे राज््योों ने आर््थथिक रूप से वंचित राज््योों की तुलना मेें 
नियमित शौचालय के उपयोग मेें कम प्रगति दिखाई है, जो 
दर््शशाता है कि कार््यक्रम का सभी राज््योों मेें समान प्रभाव नहीीं 
रहा है।

SBM की प्रभावशीलता मेें सुधार के विभिन्न उपाय:
z	 कमज़ोोर/भेेद्य वर्गोंं पर ध्याान केंंद्रि�त करनाा:

�	हाालाँँ�कि� भाारत नेे स्वच्छताा कवरेेज मेंं पर्याा�प्त प्रगति� कीी हैै, 
लेकिन समाज के वंचित वर्गगों, जैसे महिला प्रधान परिवार, 
भूमिहीन लोग, प्रवासी मज़दूर और दिव््ययाांगजनोों से संबंधित 
कुछ व््यक्तियोों, परिवारोों और समुदाय के पास अभी भी 
अपने घरोों मेें शौचालय मौजूद नहीीं हैैं या मौजूदा शौचालय 
उपयोग-योग््य नहीीं हैैं।
�	माानव अधि�काारोंं और साार्ववजनि�क स्वाास्थ्य दोोनोंं 

दृष्टिकोणोों से इस वंचित आबादी का समर््थन करना 
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महत्तत्वपूर््ण है क््योोंकि ये हाशिए पर स््थथित वर््ग पहले से 
ही बुनियादी सेवाओं तक पहुुँच से वंचित हैैं और 
विभिन्न स््ववास््थ््य समस््ययाओं का अनुभव करते हैैं।

z	 साार्ववजनि�क स्वाास्थ्य अवसंंरचनाा केे सााथ एकीीकरण:
�	शैैक्षणि�क संंस्थाानोंं, बााल देेखभााल केंंद्रोंं, अस्पताालोंं एवंं 

अन््य सरकारी प्रतिष्ठानोों को स््वच््छता अभ््ययासोों मेें और 
प्रगति की आवश््यकता है। सार््वजनिक प्रतिष्ठानोों और 
सरकारी विभागोों मेें स््वच््छता कवरेज के अलग-अलग 
आँकड़े को दीर््घघावधिक एवं व््यवहार््य विकल््प बनाने के 
लिये नवाचार की आवश््यकता है, जो सार््वजनिक स््ववास््थ््य 
अवसंरचना मेें अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण सिद्ध होगा।

z	 उपयुुक्त व्यवहाार परि�वर्ततन कोो बढ़ाावाा देेनाा:
�	सतत् वि�काास लक्ष्य 6 (SDG 6), याानीी वर्षष 2030 

तक “सभी के लिये जल एवं स््वच््छता तक पहुुँच सुनिश्चित 
करना” की प्राप््तति के लिये कई कारकोों पर विचार करने की 
आवश््यकता है। विविधता, संस््ककृति और आबादी मेें भारत 
जैसे वृहत देश के लिये, जहाँ कुल आबादी की 60% 
ग्रामीण क्षेत्ररों मेें निवास करती है, केवल शौचालय तक पहुुँच 
से ही स््वच््छ एवं सुरक्षित स््वच््छता अभ््ययासोों को सुनिश्चित 
नहीीं किया जा सकता।

�	उदााहरण केे लि�येे, वर्षष 1986 मेंं शुुरू कि�येे गए भाारत केे 
पहले स््वच््छता कार््यक्रम ‘केेंद्रीय ग्रामीण स््वच््छता कार््यक्रम’ 
से सबक प्राप््त हुआ कि केवल शौचालय निर््ममाण से 
शौचालय का उपयोग शुरू नहीीं हो जाता।
�	यह काार्ययक्रम घरेेलूू शौौचाालयोंं केे नि�र्माा�ण और पोोर-

फ््लश शौचालयोों को बढ़़ावा देने पर केेंद्रित था। 
हालाँकि इस कार््यक्रम मेें शौचालय के उपयोग के प्रति 
व््यवहार परिवर््तन पर ध््ययान केेंद्रित नहीीं किया गया, 
जिसके कारण यह विफल हो गया। इसलिये, 
व््यवहारिक रूप से सुदृढ़ अभ््ययासोों को बढ़़ावा देना एक 
तत््ककाल आवश््यकता है।

z	 समग्र पथ काा अनुुसरण:
�	SBM कोो रााजनीीति�क समर्थथन काा लााभ उठााकर, ई-बैंंकिं�ंग 

के माध््यम से घरोों को सीधे सब््ससिडी का भुगतान कर, 
तकनीकी मंच के माध््यम से निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ कर 
और कार््यक्रम की सफलता को प्रचारित कर इन मुद्ददों को 
हल करना सीखना होगा।

�	इसेे महाात्माा गांं�धीी केे 150 वेंं जन्मदि�न (2 अक्टूूबर, 
2019) तक ODF के लक्षष्य की प्राप््तति के लिये 
सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानोों के माध््यम से और 
सभी घरोों मेें व््यक्तिगत शौचालय सुविधाएँ प्रदान करने 
के रूप मेें उद्देश््योों पर ध््ययान केेंद्रित करना था।

z	 ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं सीीवर अवसंंरचनाा मेंं सुुधाार:
�	स्वच्छ भाारत अभि�याान केे काार्याा�न्वयन केे संंबंंध मेंं उचि�त 

सीवेज तंत्र की अनुपस््थथिति एक गंभीर चुनौती सिद्ध हुई। 
जबकि एक बड़ी आबादी शौच के लिये बाहर जाती थी, 
क्षेत्ररों मेें उत््पन्न सीवेज के उपचार के लिये कार््यशील सीवेज 
प्रणाली का अभाव था।
�	ऐसेे मेंं शौौचाालय बनाानेे सेे पहलेे सरकाार कोो इस 

समस््यया का समाधान भी करना होगा। गाँवोों और 
ग्रामीण क्षेत्ररों को भी सरकार के अमृत कार््यक्रम मेें 
एकीकृत करने की आवश््यकता है।

z	 सुुदृढ़ अपशि�ष्ट प्रबंंधन प्रणाालीी:
�	शहरोंं मेंं प्रदूूषण काा स्तर बढ़नेे और लैंंडफि�ल केे भर जाानेे 

से, शहरोों मेें अपशिष्ट प्रबंधन को फिर से शुरू करने की 
तत््ककाल आवश््यकता है ताकि अपशिष्ट को पूरी तरह से 
संसाधित किया जाए और इसे लैैंडफिल मेें न डाला जाए।
�	मंंत्राालय कोो उन सभीी रााज्योंं मेंं अपशि�ष्ट प्रसंंस्करण 

को बढ़़ाने के लिये कदम उठाना चाहिये जो पिछड़़े हुए 
हैैं और देश मेे﻿ं 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्राप््तति 
के लिये स्रोत पर पृथक्करण, प्राथमिक संग्रह, द्वितीयक 
भंडारण, परिवहन, द्वितीयक पृथक्करण, संसाधन 
पुनर्प्राप््तति, प्रसंस््करण, उपचार और ठोस अपशिष्ट के 
अंतिम निपटान पर बल देना चाहिये। 

z	 शहरीी स्थाानीीय नि�काायोंं कोो पूूरकताा प्रदाान करनाा:
�	शहरीी क्षेेत्रोंं मेंं बुुनि�याादीी सेेवााएँँ प्रदाान करनेे कीी रणनीीति�योंं 

को गहन किया जाना चाहिये और इन योजनाओं के ज़मीनी 
कार््ययान््वयन मेें सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये। भारत मेें 
शहरी स््थथानीय निकायोों (जो अवसंरचना और क्षमता की 
गंभीर कमी रखते हैैं) को शहरी क्षेत्ररों के प्रबंधन मेें नागरिक 
भागीदारी बढ़़ाने के लिये समर््थन प्रदान किया जाना चाहिये 
और उन््हेें बेहतर संसाधनोों एवं साधनोों से सुसज्जित किया 
जाना चाहिये।
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z	 कर बोोझ कोो संंबोोधि�त करनाा:
�	जबकि� सरकाार काा ध्याान यह सुुनि�श्चि�त करनेे पर होोनाा 

चाहिये कि देश मेें अधिकतम अपशिष्ट का प्रसंस््करण 
किया जाए, पुनर््चक्रण एवं खाद उद्योग पर वस््ततु एवं सेवा 
कर (GST) व््यवस््थथा के तहत बढ़़ा हुआ कर बोझ इस 
वृहत मिशन के साथ संरेखित नहीीं है।
�	पुुनर्चचक्रण योोग्य वस्तुुओं केे लि�येे बढ़ाा हुआ कर स्लैैब 

पुनर््चक्रण क्षेत्र को पंगु बना रहा है। कंपोस््टटििंग मशीनोों 
पर पहले के 8% के मुकाबले अब 12% टैक््स लग 
रहा है। एक ओर जहाँ सरकार शहरी कंपोस््ट को 
बढ़़ावा देने की कोशिश कर रही है, वहीीं 5% GST 
लगाने से इसके उत््पपादन एवं प्रचार-प्रसार पर 
नकारात््मक प्रभाव पड़़ेगा। इसलिये, दीर््घकालिक 
लक्षष्ययों को प्राप््त करने के लिये GST दर को युक्तियुक्त 
बनाया जाना चाहिये।

z	 प्रौौद्योोगि�कि�योंं काा अंंगीीकरण और एकीीकरण:
�	रााष्ट्रीीय सूूचनाा वि�ज्ञाान केंंद्र (NIC) द्वााराा वि�कसि�त 

मोबाइल ऐप, MIS, डैशबोर््ड APIs सहित विभिन्न 
ई-गवर्ननेंस समाधानोों को शामिल करने की आवश््यकता है, 
जिसका उद्देश््य विभिन्न राज््योों मेें ODF+ की प्रगति को 
ट्रैक करना है।

�	SBM-G काा ई-गवर्नेंंस समााधाान एक सुुदृढ़, इंंटरऑपरेेबल, 
स््ककेलेबल, सुरक्षित एवं भूमिका-आधारित प्रणाली हो जो 
उपयोगकर््तता को मोबाइल ऐप का उपयोग कर भौगोलिक 
निर्देशांक के साथ ठोस एवं तरल की सभी संपत्तियोों को दर््ज 
करने मेें सक्षम बनाए।

निष््कर््ष
इसमेें कोई संदेह नहीीं है कि भारत ने SBM के तहत देश भर 

मेें शौचालय की पहुुँच बढ़़ाकर SDG 6 की प्राप््तति की दिशा मेें तेज़ी 
से प्रगति की है। लेकिन इसके साथ ही भारत को पर््ययावरण सुरक्षा और 
मल-मुख रोग के संचरण के ढाँचे के भीतर अपनी सफलता की 
संवीक्षा भी करनी चाहिये जो विशेष रूप से बच्चचों को कुपोषण या 
समय-पूर््व मृत््ययु से मुक्त बचपन बिताने मेें मदद कर सकती है। ऐसा 
करने से और SBM की चिह्नित जटिलताओं का समाधान करने से 
सभी के लिये सार््वभौमिक स््वच््छता प्राप््त करने और SDG लक्षष्ययों 
एवं उद्देश््योों को पूरा करने के रूप मेें भारत और अन््य देशोों को 
स््वच््छता के एजेेंडोों की पूर््तति करने की राह मिलेगी।

पश्चिम एशिया: अत््यधिक सैन््ययीकृत क्षेत्र
पश्चिम एशिया मेें तनाव बढ़ रहा है। यह वह क्षेत्र है जो 

सैन््ययीकरण पर अत््यधिक निर््भर है और वैश्विक हथियारोों के आयात 
मेें 30% हिस््ससेदारी रखता है। वैश्विक ऊर््जजा उपभोग के लिये 
निष््कर््षण संसाधनोों का एक प्रमुख आपूर््ततिकर््तता होने के बावजूद, 
पश्चिम एशिया विभिन्न संघर्षषों के कारण बढ़ती अस््थथिरता का सामना 
कर रहा है। 

इज़राइल-गाज़ा संघर््ष, ईरान एवं इज़राइल के बीच शत्रुता और 
लेबनान एवं यमन के ईरान समर््थथित मिलिशिया द्वारा जारी हमले तनाव 
बढ़़ा रहे हैैं। 

‘स््टटॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर््च इंस््टटीट्यूट’ के अनुसार, 
पश्चिम एशिया वैश्विक स््तर पर सबसे अधिक सैन््ययीकृत क्षेत्ररों मेें से 
एक है और विश्व के शीर््ष 10 हथियार आयातकोों मेें से चार यहीीं स््थथित 
हैैं। संयुक्त राज््य अमेरिका इस क्षेत्र का प्रमुख हथियार आपूर््ततिकर््तता है। 
इस सैन््ययीकरण ने पश्चिम एशिया को संभावित ‘बारूद के ढेर’ पर 
बिठा रखा है। 

पश्चिम एशिया मेें हाल की अशांति के पीछे के कारण:
z	 इज़रााइल नेे गााज़ाा केे वि�रुद्ध युुद्ध छेेड़ दि�याा, जबकि� ईराान 

समर््थथित लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह ने फिलिस््ततीनियोों 
के साथ एकजुटता दिखाते हुए शीबा फार््म््स (Shebaa 
Farms) मेें इज़राइली सैन््य बलोों पर रॉकेट दागे। शीबा 
फार््म््स एक इज़राइल-नियंत्रित क्षेत्र है, जिस पर लेबनान अपना 
दावा करता है। 

z	 इज़राायल कीी अंंधााधुंं�ध बमबाारीी सेे असंंतुुष्ट अरब देेशोंं नेे 
यहूदी राज््य पर दबाव बनाने के लिये कूटनीति के रास््तते 
आजमाए। 
�	ईराान समर्थि�ित मि�लि�शि�याा नेे भीी इज़रााइल केे खि�लााफ नए 

मोर्चे खोल दिए। 
z	 यमन कीी शि�याा मि�लि�शि�याा हूतीी (Houthis) नेे 

फिलिस््ततीनियोों के साथ एकजुटता प्रदर््शशित करते हुए नवंबर माह 
के मध््य मेें लाल सागर मेें वाणिज््ययिक जहाज़ोों पर हमला करना 
शुरू कर दिया। 
�	उन्होंंनेे कई शि�पिं�ंग दि�ग्गजोंं कोो लााल साागर मेंं अपनाा 

परिचालन निलंबित करने के लिये विवश किया। लाल 
सागर स््ववेज नहर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध््य के 
माध््यम से भूमध््य सागर को अरब सागर (और हिंद 
महासागर) से जोड़ता है। 
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z	 इज़रााइल नेे सीीरि�याा और लेेबनाान केे अंंदर कई हमलेे कि�येे हैंं, जि�समेंं हमाास, हि�जबुुल्लााह और ईराान केे सैैन्य कमांं�डर माारेे गए हैंं। 
z	 ईराान नेे 16 जनवरीी कोो इरााक़ केे कुुर्दि�िस्ताान, सीीरि�याा और पााकि�स्ताान मेंं हमलेे कि�येे, जि�समेंं मोोसााद ऑपरेेशनल सेंंटर और सुुन्नीी 

इस््ललामी आतंकवादियोों को निशाना बनाने का दावा किया गया। 
z	 सकल घरेेलूू उत्पााद केे हि�स्सेे केे रूप मेंं पश्चि�म एशि�याा काा सैैन्य परि�व्यय उच्च बनाा हुआ हैै, जहाँँ� सऊदीी अरब, कतर, जॉॉर्डडन, ओमाान, 

कुवैत और इज़राइल जैसे देश लगातार अपने सकल घरेलू उत््पपाद का एक महत्तत्वपूर््ण भाग रक्षा क्षेत्र को आवंटित कर रहे हैैं। 
z	 इसकेे अति�रि�क्त, इस क्षेेत्र मेंं अन्य क्षेेत्रोंं कीी तुुलनाा मेंं सैैन्य क्षेेत्र मेंं नि�योोजि�त श्रम शक्ति� काा अनुुपाात सबसेे अधि�क हैै। 

पश्चिम एशियाई संघर््ष के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि  
z	 ऑटोोमन सााम्रााज्य काा प्रभााव: पश्चि�मीी एशि�याा वृृहत रूप सेे 14वींं शतााब्दीी सेे लेेकर 20वींं शतााब्दीी केे आरंंभ तक ऑटोोमन सााम्रााज्य केे 

नियंत्रण मेें रहा था। 
�	इस सााम्रााज्य नेे एक सफल प्रशाासनि�क प्रणाालीी केे मााध्यम सेे वि�भि�न्न जााति�योंं, धर्मोंं और संंस्कृृति�योंं वाालीी वि�वि�ध आबाादीी पर शाासन 

किया। 
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z	 प्रथम वि�श्व युुद्ध केे बााद कीी प्रगति�: प्रथम वि�श्व युुद्ध और 
ऑटोमन साम्राज््य की हार के बाद, इस भूभाग मेें महत्तत्वपूर््ण 
परिवर््तन हुए। विजयी मित्र राष्ट््रों (मुख््य रूप से ब्रिटेन और 
फ््रााँस) ने स््थथानीय अरब आबादी की इच््छछाओं की प्रायः उपेक्षा 
करते हुए पूर््व ऑटोमन क्षेत्ररों को आपस मेें बाँट लिया। 
�	इससेे, वि�शेेष रूप सेे युुद्ध केे दौौराान अरब समर्थथन केे बदलेे 

मेें किये गए वादोों को तोड़ने के कारण, विश्वासघात और 
आक्रोश की भावनाएँ पैदा हुईं। 

z	 सााइक्स-पि�कॉॉट समझौौताा (Sykes-Picot 
Agreement): यह वर््ष 1916 मेें यूनाइटेड किंगडम 
और फ््रााँस के बीच संपन्न एक अनौपचारिक संधि थी, 
जिसमेें रूसी साम्राज््य और इटली की सहमति भी शामिल थी, 
ताकि ऑटोमन साम्राज््य के अंतिम विभाजन मेें प्रभाव एवं 
नियंत्रण के उनके पारस््परिक रूप से सहमत क्षेत्ररों को परिभाषित 
किया जा सके। 
�	इस समझौौतेे नेे प्रभाावीी रूप सेे अरब प्राायद्वीीप केे बााहर केे 

ऑटोमन प््राांतोों को ब्रिटिश और फ््रााँसीसी नियंत्रण एवं प्रभाव 
के क्षेत्ररों मेें विभाजित कर दिया। 

z	 बााल्फोोर घोोषणाा (Balfour Declaration): यह 
वर््ष 1917 मेें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा 
जारी एक सार््वजनिक वक्तव््य था, जिसमेें फिलिस््ततीन मेें 
‘यहूदी लोगोों के लिये राष्ट्रीय गृहक्षेत्र’ (national 
home for the Jewish people) की स््थथापना 
के लिये समर््थन की घोषणा की गई थी। फिलिस््ततीन उस समय 
एक ऑटोमन क्षेत्र था जहाँ एक छोटी अल््पसंख््यक यहूदी 
आबादी पाई जाती थी। इस घोषणा के कई दीर््घकालिक परिणाम 
सामने आए। 

z	 इज़रााइल काा नि�र्माा�ण: 
�	वर्षष 1917 मेंं प्रथम वि�श्व युुद्ध केे दौौराान ब्रि�टि�श सरकाार नेे 

फिलिस््ततीन मेें ‘यहूदी लोगोों के लिये राष्ट्रीय गृहक्षेत्र’ की 
स््थथापना के लिये समर््थन व््यक्त करते हुए बाल््फफोर घोषणा 
जारी की। 

�	द्वि�तीीय वि�श्व युुद्ध केे बााद, वर्षष 1947 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र 
(UN) ने एक विभाजन योजना का प्रस््तताव रखा जहाँ 
फिलिस््ततीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज््योों मेें 
विभाजित किया जाना था और यरूशलेम को एक अंतर््रराष्ट्रीय 
नगर की स््थथिति प्रदान की जानी थी। 

�	वर्षष 1948 मेंं इज़रााइल ने ेअपनीी स्वतंंत्रताा कीी घोोषणाा 
कर दी, जिससे पड़़ोसी अरब राज््योों के साथ उसका युद्ध 
शुरू हो गया । 

z	 अरब-इज़रााइल युुद्ध (1948): 
�	वर्षष 1948 मेंं इज़रााइल कीी स्वतंंत्रताा कीी यहूदीी घोोषणाा नेे 

आसपास के अरब राज््योों को उस पर हमले के लिये प्रेरित 
किया। 

�	युुद्ध केे अंंत मेंं इज़रााइल नेे संंयुुक्त रााष्ट्र वि�भााजन योोजनाा कीी 
मूल कल््पना से लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण 
कर लिया था। 

z	 वर्षष 1979 कीी इस्लाामीी क्रांं�ति�: 
�	वर्षष 1979 कीी इस्लाामीी क्रांं�ति� मेंं शााह कोो उखााड़ फेंंकनेे 

के बाद ईरान मेें एक धार््ममिक राज््य की स््थथापना हुई। इसके 
साथ ही इज़राइल के प्रति ईरान का दृष्टिकोण बदल 
गया और उसे फिलिस््ततीनी भूमि पर कब््ज़़ा करने वाले या 
‘ओक््ययूपायर’ (occupier) के रूप मेें देखा जाने लगा। 

�	ईराान केे सर्वोोच्च नेेताा अयाातुुल्लाा खुुमैैनीी (Ayatollah 
Khomeini) ने इज़राइल और संयुक्त राज््य अमेरिका 
को क्षेत्र मेें हस््तक्षेप करने वाले पक्षषों के रूप मेें चिह्नित करते 
हुए इन््हेें क्रमशः ‘छोटा शैतान’ और ‘बड़ा शैतान’ पुकारा।  

z	 वर्षष 1979 केे बााद एक ‘छाायाा युुद्ध’ (Shadow 
War): 
�	इसकेे परि�णाामस्वरूप देेशोंं केे संंबंंध और बि�गड़ गए। 

उल्लेखनीय है कि इज़राइल और ईरान कभी भी प्रत््यक्ष सैन््य 
टकराव मेें संलग््न नहीीं हुए हैैं, लेकिन दोनोों ने छद्म 
आभिकर््तताओं (proxies) और सीमित रणनीतिक 
हमलोों के माध््यम से एक दूसरे को क्षति पहुुँचाने का प्रयास 
किया है। 

�	वर्षष 2010 केे दशक कीी शुुरुआत मेंं इज़रााइल नेे ईराान कोो 
परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिये उसके 
कई प्रतिष्ठानोों और परमाणु वैज्ञानिकोों को निशाना बनाया। 

�	माानाा जााताा हैै कि� वर्षष 2010 मेंं अमेेरि�काा और इज़रााइल द्वााराा 
एक दुर््भभावनापूर््ण कंप््ययूटर वायरस ‘स््टक््सनेट’ 
(Stuxnet) विकसित किया था। इसका उद्देश््य ईरान 
के नैटान्ज़ (Natanz) परमाणु स््थल पर अवस््थथित 
यूरेनियम संवर्दद्धन प्रतिष्ठान पर हमला करना था। इसे किसी 
औद्योगिक मशीनरी पर पहले सार््वजनिक रूप से ज्ञात 
साइबर हमले के रूप मेें देखा गया। 
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�	दूूसरीी ओर, ईराान कोो इस क्षेेत्र मेंं कई आतंंकवाादीी समूूहोंं—जैैसेे लेेबनाान मेंं हि�जबुुल्लााह और गााज़ाा पट्टीी मेंं हमाास, केे वि�त्तपोोषण 
और समर््थन के लिये ज़िम््ममेदार माना जाता है जो इज़राइल और अमेरिका विरोधी समूह हैैं। 

z	 हााल केे घटनााक्रम: 
�	इज़रााइल पर ईराान काा पूूर्णण पैैमाानेे काा सैैन्य हमलाा तथाा गााज़ाा मेंं इज़रााइल कीी नि�रंंतर काार्ररवााई नेे इस क्षेेत्र कीी अस्थि�िरताा कोो और 

बढ़ाया है। 
�	यमन केे गृृहयुुद्ध, लेेबनाान केे रााजनीीति�क संंकट, सीीरि�याा केे गृृहयुुद्ध और तुुर्कीी-सााइप्रस संंघर्षष सहि�त वि�भि�न्न संंघर्षोंं कीी 

निरंतरता अंतर््रराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को बढ़़ा रही है। 

प्रमुख हितधारक कौन हैैं और उनके भिन्न उद्देश््य क््यया हैैं? 
z	 इज़रााइल: उसकेे उद्देेश्योंं मेंं हमाास काा अंंत करनाा, बंंधकोंं कोो रि�हाा कराानाा और अपनीी सुुरक्षाा केे लि�येे खतरोंं कोो बेेअसर करनाा शाामि�ल हैंं। 

�	गााज़ाा मेंं इसकीी सैैन्य काार्ररवााई और अन्य क्षेेत्रोंं मेंं हमलेे इसीी उद्देेश्य कोो परि�लक्षि�त करतेे हैंं। 
z	 हमाास: गााज़ाा एवंं वेेस्ट बैंंक मेंं इज़रााइल कीी नीीति�योंं और काार्योंं कोो चुुनौौतीी देेनेे कीी इच्छाा रखताा हैै। 

�	एक फि�लि�स्तीीनीी इस्लाामीी रााजनीीति�क संंगठन और आतंंकीी समूूह केे रूप मेंं यह इज़रााइल केे सााथ लंंबेे समय सेे संंघर्षष मेंं शाामि�ल 
रहा है। 

z	 ईराान: यह पश्चि�म एशि�याा मेंं वि�भि�न्न इज़रााइल वि�रोोधीी गैैर-रााज्य अभि�कर्ताा�ओं (जैैसेे हमाास, इस्लाामि�क जि�हााद, हि�जबुुल्लााह, हूतीी याा 
इराक एवं सीरिया के शिया मिलिशिया) का समर््थन करता है। 
�	ईराान काा लक्ष्य भूूभााग मेंं अपनाा प्रभााव बढ़ाानाा हैै, जहाँँ� वह प्राायःः अमेेरि�कीी और इज़रााइलीी हि�तोंं काा वि�रोोध करताा हैै। 

z	 हि�जबुुल्लााह और अन्य मि�लि�शि�याा: प्राायःः ईराान द्वााराा समर्थि�ित येे समूूह मुुख्य रूप सेे इज़रााइल केे वि�रोोध मेंं और फि�लि�स्तीीनीी हि�तोंं केे समर्थथन 
मेें संघर््ष मेें शामिल रहे हैैं। 

z	 संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा: वह इज़रााइल काा समर्थथन करताा हैै तथाा क्षेेत्रीीय स्थि�िरताा बनााए रखनेे और अपनेे हि�तोंं कीी रक्षाा करनेे कीी इच्छाा रखताा 
है। 
�	इस भूूभााग मेंं व्याापक सैैन्य उपस्थि�िति� और कूूटनीीति�क पकड़ रखनेे वाालेे अमेेरि�काा केे तीीन उद्देेश्य हैंं- 

�	इज़रााइल कीी सुुरक्षाा सुुनि�श्चि�त करनाा 
�	क्षेेत्र मेंं तैैनाात अमेेरि�कीी सैैनि�कोंं और परि�संंपत्ति�योंं कीी सुुरक्षाा 
�	क्षेेत्र मेंं अमेेरि�कीी नेेतृृत्व वाालीी व्यवस्थाा कोो सुुदृढ़ बनााए रखनाा 

z	 अन्य क्षेेत्रीीय अभि�कर्ताा�: पााकि�स्ताान जैैसेे देेशोंं केे इस संंघर्षष मेंं अपनेे रणनीीति�क हि�त हैंं, जोो प्राायःः धाार्मि�िक, रााजनीीति�क और क्षेेत्रीीय समीीकरण 
से प्रभावित होते हैैं। 
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पश्चिम एशिया मेें संघर्षषों का भू-राजनीतिक प्रभाव:  
z	 माानवीीय संंकट: नि�रंंतर सैैन्य काार्ररवााइयोंं सेे, वि�शेेष रूप सेे 

गाज़ा मेें, भारी संख््यया मेें लोगोों के हताहत होने और मानवीय 
स््थथितियोों के बिगड़ने का खतरा है। 

z	 क्षेेत्रीीय अस्थि�िरताा: दीीर्घाा�वधि�क संंघर्षष पहलेे सेे हीी अस्थि�िर 
पश्चिम एशियाई क्षेत्र को और अस््थथिर कर सकते हैैं जिससे 
पड़़ोसी देश प्रभावित हो सकते हैैं। गाज़ा मेे﻿ं इज़राइल की 
कार््रवाइयोों के कम होने के कोई संकेत नहीीं दिख रहे हैैं, जिससे 
हिजबुल्लाह और हूती के हमले भी लगातार जारी हैैं। 

z	 वैैश्वि�क आर्थि�िक प्रभााव: प्रमुुख शि�पिं�ंग माार्गोंं (जैैसेे लााल 
सागर) और तेल आपूर््तति मेें व््यवधान के वैश्विक आर््थथिक 
परिणाम उत््पन्न हो सकते हैैं। 

z	 चरमपंंथ काा प्रसाार: जाारीी संंघर्षष कट्टरपंंथ कोो बढ़ाावाा देे सकतेे 
हैैं तथा चरमपंथी समूहोों के उदय का कारण बन सकते हैैं, जिससे 
क्षेत्र और अस््थथिर हो सकता है। 

z	 अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंबंंध: यह संंघर्षष वैैश्वि�क शक्ति�योंं और क्षेेत्रीीय 
राज््योों के बीच राजनयिक संबंधोों को तनावपूर््ण बना रहा है, 
जिससे शांति एवं स््थथिरता के लिये अंतर््रराष्ट्रीय प्रयास जटिल 
सिद्ध हो सकते हैैं। 

z	 सुुरक्षाा वि�फलताा: पश्चि�म एशि�याा मेंं पि�छलेे संंघर्षोंं (जहाँँ� प्राायःः 
राष्ट्र-राज््य या राज््य और गैर-राज््य अभिकर््तता शामिल थे) के 
विपरीत वर््तमान संकट व््ययापक सुरक्षा विफलता से चिह्नित हो 
रहा है। 

भारत पर इसके संभावित प्रभाव
z	 ऊर्जाा� सुुरक्षाा पर प्रभााव: पश्चि�म एशि�याा सेे आयााति�त तेेल पर 

भारत की निर््भरता, मूल््य अस््थथिरता और आपूर््तति व््यवधानोों के 
प्रति उसे संवेदनशील बनाती है। 
�	पश्चि�म एशि�याा मेंं ऊर्जाा� संंसााधनोंं केे लि�येे बढ़तीी प्रति�स्पर्द्धाा� 

के कारण कीमतेें बढ़ सकती हैैं तथा आपूर््तति के लिये 
प्रतिस््पर्द्धा बढ़ सकती है, जिससे भारत के लिये आवश््यक 
ऊर््जजा प्राप््त करना अधिक कठिन हो जाएगा। 

�	भाारत दुुनि�याा काा तीीसराा सबसेे बड़ाा तेेल उपभोोक्ताा और 
आयातक देश है। भारत का 40% से अधिक तेल पश्चिम 
एशिया से आता है। 

z	 भाारतीीय प्रवाासीी: पश्चि�म एशि�याा मेंं भाारतीीय प्रवाासि�योंं कीी एक 
बड़ी संख््यया मौजूद है जिनके आय अर््जन पर पर इस उथल-
पुथल का गंभीर असर पड़ सकता है। 

�	धन-प्रेेषण (Remittances): पश्चि�मीी एशि�याा केे 
अनिवासी भारतीय प्रति वर््ष लगभग 40 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर घर भेजते हैैं जो देश के कुल धन-प्रेषण प्रवाह मेें 
55% से अधिक की हिस््ससेदारी रखता है। 
�	भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक (RBI) केे अनुुसाार, भाारत कोो 

प्राप््त कुल प्रेषण का 82% संयुक्त अरब अमीरात 
(UAE), सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान 
जैसे पश्चिम एशियाई देशोों तथा यहाँ व््ययापक रूप से 
संलग््न एवं सक्रिय संयुक्त राज््य अमेरिका एवं यूनाइटेड 
किंगडम से प्राप््त होता है। 

z	 व्याापाार और नि�वेेश: यूूएन कॉॉमट्रेेड डेेटााबेेस केे अनुुसाार वर्षष 
2017 से 2021 के बीच भारत के संचयी दो-तरफ़़ा माल व््ययापार 
मेें ईरान और GCC सदस््य देशोों की हिस््ससेदारी 15.3% थी। 

पश्चिम एशिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण
z	 मध्य-पूूर्वव क्वााड (I2U2) पहल: I2U2 (India, 

Israel, the U.S. and the UAE) के पीछे का 
विचार यह है कि आर््थथिक, प्रौद्योगिकीय एवं राजनयिक सहयोग 
के लिये दक्षिण एशिया, मध््य-पूर््व और संयुक्त राज््य अमेरिका 
को परस््पर संबद्ध किया जाए। 

z	 ‘मेेडि�कल डि�प्लोोमेेसीी’: ‘वैैक्सीीन मैैत्रीी’ भाारत सरकाार द्वााराा 
पश्चिम एशियाई देशोों को COVID-19 टीके उपलब््ध कराने 
के लिये शुरू की गई एक मानवीय पहल थी। 
�	वि�शेेष रूप सेे सऊदीी अरब और बहरीीन इस पहल केे 

लाभार्थी बने। 
z	 डााउनस्ट्रीीम परि�योोजनााएँँ: भाारत नेे पश्चि�म एशि�याा केे देेशोंं कोो 

भारत के हाइड्रोकार््बन क्षेत्र मेें डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं मेें 
निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है। 
�	अबूू धााबीी नेेशनल ऑयल कंंपनीी और इंंडि�यन स्ट्रैैटेेजि�क 

पेट्रोलियम रिज़र््व््स लिमिटेड (ISPRL) के बीच जनवरी 
2017 मेें तेल भंडारण एवं प्रबंधन समझौते पर हस््तताक्षर किये 
गए। 

�	यह रेेखांं�कि�त करताा हैै कि� मैंंगलोोर कैैवर्नन केे लि�येे संंयुुक्त 
अरब अमीरात से कच्चे तेल की आपूर््तति ऊर््जजा क्षेत्र मेें 
रणनीतिक साझेदारी के निर््ममाण मेें एक महत्तत्वपूर््ण 
परिवर््तनकारी कदम सिद्ध होगी। 

z	 ऊर्जाा� क्षेेत्र मेंं रणनीीति�क भाागीीदाारीी: अबूू धााबीी नेे लोोअर 
ज़कुम (Lower Zakum) मेें भारत के ONGC के 
नेतृत््व वाले संघ को एक बड़़ी तेल रियायत प्रदान की है। 
�	वि�भि�न्न उच्च-स्तरीीय वाादोंं और समझौौतोंं पर नज़र रखनेे केे 

लिये एक उच्च-स््तरीय मंत्रिस््तरीय कार््यबल का गठन किया 
गया है। 
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z	 टेेक कूूटनीीति�: भाारत पश्चि�म एशि�यााई देेशोंं केे सााथ अपनेे संंबंंधोंं कोो मज़बूूत करनेे केे लि�येे प्रौौद्योोगि�कीीय माार्गग अपनाा रहाा हैै। 
�	उदााहरण केे लि�येे, डि�जि�टल भुुगताान प्रणाालीी मेंं भाारत कीी एक प्रमुुख पहल RuPay काार्डड कोो अबूू धााबीी मेंं लॉॉन्च कि�याा गयाा हैै। 

z	 सांं�स्कृृति�क कूूटनीीति�: भाारत नेे संंयुुक्त अरब अमीीराात द्वााराा भाारतीीय समुुदााय कोो एक वि�शेेष उपहाार केे रूप मेंं दुुबई मेंं पहलेे हिं�ंदूू मंंदि�र काा 
उद्घाटन किया। योग, बॉलीवुड और संगीत भारत के सॉफ््ट पावर के अन््य कुछ आयाम हैैं। 

संघर््ष को संबोधित करने के लिये कौन-से दृष्टिकोण प्रस््ततावित किये गए हैैं? 
z	 वाार्ताा� और ‘टूू स्टेेट सॉॉल्यूूशन’: वि�भि�न्न अंंतर्राा�ष्ट्रीीय अभि�कर्ताा�ओं नेे वाार्ताा� केे मााध्यम सेे प्रााप्त टूू स्टेेट सॉॉल्यूूशन कीी वकाालत कीी हैै, जहाँँ� 

इज़राइल और फिलिस््ततीन दो स््वतंत्र राज््योों के रूप मेें सह-अस््ततित््व मेें रहेेंगे। 
�	समझौौताा वाार्ताा� स्पष्ट सीीमााएँँ स्थाापि�त करनेे, यरूशलेेम कीी स्थि�िति� जैैसेे मुुद्दोंं काा समााधाान करनेे और दोोनोंं पक्षोंं केे लि�येे सुुरक्षाा गाारंंटीी प्रदाान 

करने पर लक्षित होगी। 
�	ओस्लोो समझौौताा (Oslo Accords): इज़रााइल और फि�लि�स्तीीन लि�बरेेशन ऑर्गेेनााइज़ेेशन (PLO) केे बीीच पूूर्वव कीी वाार्ताा�एँँ टूू 

स््टटेट सॉल््ययूशन की प्राप््तति पर लक्षित रही थीीं। 
�	संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा, संंयुुक्त रााष्ट्र और अरब लीीग जैैसेे अंंतर्राा�ष्ट्रीीय अभि�कर्ताा�ओं द्वााराा प्रस्ताावि�त वि�भि�न्न शांं�ति� योोजनााएँँ। 

z	 युुद्धवि�रााम और माानवीीय सहाायताा: तत्कााल युुद्धवि�रााम समझौौतेे और संंघर्षष सेे प्रभाावि�त लोोगोंं कोो माानवीीय सहाायताा सेे पीीड़ाा कोो कम करनेे 
और राजनयिक समाधान के लिये माहौल बनाने मेें मदद मिल सकती है। 
�	तीीव्र संंघर्षष कीी अवधि� केे दौौराान शत्रुुताा कोो रोोकनेे केे लि�येे मि�स्र, कतर और अन्य क्षेेत्रीीय अभि�कर्ताा�ओं कीी मध्यस्थताा सेे अस्थाायीी युुद्धवि�रााम 

लागू किया गया था। 
�	अंंतर्राा�ष्ट्रीीय माानवीीय संंगठन गााज़ाा और वेेस्ट बैंंक मेंं प्रभाावि�त आबाादीी कोो सहाायताा एवंं समर्थथन प्रदाान करतेे हैंं। 

z	 अंंतर्राा�ष्ट्रीीय मध्यस्थताा: समझौौताा वाार्ताा� और शांं�ति� वाार्ताा� कोो सुुवि�धााजनक बनाानेे केे लि�येे तटस्थ अंंतर्राा�ष्ट्रीीय मध्यस्थोंं याा संंगठनोंं (जैैसेे संंयुुक्त 
राष्ट्र) की भागीदारी। 

z	 मुुख्य मुुद्दोंं कोो संंबोोधि�त करनाा: संंघर्षष केे मूूल काारणोंं—जैैसेे भूूमि� वि�वााद, संंसााधनोंं तक पहुँँच और शरणाार्थि�ियोंं केे अधि�काारोंं कोो संंबोोधि�त 
करना दीर््घकालिक स््थथिरता मेें योगदान दे सकता है। 

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/elusive-two-state-solution
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/israel-palestine-conflict-1
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z	 लोोगोंं केे परस्पर संंपर्कक संंबंंधीी पहल: वि�श्वाास और समझ केे 
निर््ममाण के लिये ज़मीनी स््तर पर इज़राइलियोों और फिलिस््ततीनियोों 
के बीच संवाद एवं सहयोग को प्रोत््ससाहित करना। 
�	‘सीीड्स ऑफ पीीस’ (Seeds of Peace) और 

‘वनवॉइस’ (OneVoice) जैसे संगठन इज़राइल और 
फिलिस््ततीन के युवाओं के बीच संवाद एवं सहयोग को 
बढ़़ावा दे रहे हैैं। 

�	व्याापाार, शि�क्षाा और संंस्कृृति� जैैसेे क्षेेत्रोंं मेंं इज़रााइल-
फिलिस््ततीन संयुक्त उद्यम की स््थथापना करना जो सहयोग को 
बढ़़ावा देेंगे। 

z	 माानवााधि�काार और अंंतर्राा�ष्ट्रीीय काानूून: यह सुुनि�श्चि�त करनाा 
कि दोनोों पक्ष अंतर््रराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार 
मानकोों का सम््ममान करेें तथा उल्लंघन करने वालोों को जवाबदेह 
ठहराएँ। 
�	अंतंर्राा�ष्ट्रीीय अपरााध न्याायाालय (ICC) द्वााराा क्षेते्र मंें कथि�त 

यदु्ध अपराधोों और मानवाधिकार हनन की जाँच की जा रही है। 
�	संयंुकु्त रााष्ट्र केे प्रस्ताावोंं मंें अवैैध बस्ति�ियोंं कीी निं�ंदाा कीी गई तथाा 

अतंर््रराष्ट्रीय काननू का सम््ममान करने का आह्वान किया गया। 
z	 क्षेेत्रीीय सहयोोग : एक अधि�क स्थि�िर वााताावरण केे नि�र्माा�ण केे 

लिये शांति प्रयासोों मेें क्षेत्रीय हितधारकोों और पड़़ोसी देशोों को 
शामिल किया जाना चाहिये। 
�	अरब शांं�ति� पहल (Arab Peace Initiative), जोो 

फिलिस््ततीनियोों के साथ एक व््ययापक शांति समझौते के बदले 
मेें इज़राइल और अरब राज््योों के बीच संबंधोों को सामान््य 
बनाने की पेशकश करती है। 

�	मध्य-पूूर्वव मेंं शांं�ति� एवंं स्थि�िरताा कोो बढ़ाावाा देेनेे केे उद्देेश्य सेे 
क्षेत्रीय शिखर सम््ममेलनोों और पहलोों का आयोजन करना। 

z	 आर्थि�िक वि�काास: इज़रााइल और फि�लि�स्तीीन दोोनोंं केे लोोगोंं केे 
जीवन स््तर मेें सुधार लाने और अवसर पैदा करने के लिये क्षेत्र 
मेें आर््थथिक विकास का समर््थन करना। 
�	फि�लि�स्तीीन इंंवेेस्टमेंंट प्रमोोशन एजेंंसीी (PIPA) और 

अन््य संगठन वेस््ट बैैंक एवं गाज़ा मेें आर््थथिक विकास को 
प्रोत््ससाहित करने के लिये कार््य कर रहे हैैं। 

�	आधाारभूूत संंरचनाा और आर्थि�िक वि�काास परि�योोजनााओं केे 
लिये धन जुटाने हेतु अंतर््रराष्ट्रीय दाता सम््ममेलनोों का आयोजन। 

z	 सुुरक्षाा उपााय: इज़रााइल और फि�लि�स्तीीन दोोनोंं केे लोोगोंं कीी 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायोों को लागू करना, जिसमेें 
अंतर््रराष्ट्रीय शांति सेनाओं की तैनाती शामिल हो सकती है। 
�	संंयुुक्त रााष्ट्र शांं�ति� मि�शन, जैैसेे कि� संंयुुक्त रााष्ट्र ट्रूस 

सुपरविज़न ऑर्गेनाइज़ेशन (UNTSO), युद्धविराम की 
निगरानी के लिये क्षेत्र मेें तैनात किये गए हैैं। 

�	हिं�ंसाा कोो कम करनेे केे लि�येे सीीमाा सुुरक्षाा व्यवस्थाा और 
विश्वास-निर््ममाण के उपाय। 

z	 शैैक्षि�क पहल: समझ और सहि�ष्णुुताा कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे 
दोनोों पक्षषों के इतिहास एवं संस््ककृति के बारे मेें शिक्षा और 
जागरूकता को बढ़़ावा देना। 
�	ऐसेे शैैक्षि�क काार्ययक्रम जोो समझ और सहि�ष्णुुताा कोो बढ़ाावाा 

दतेे हैैं, जसै ेकि इज़राइल मेें हैैंड इन हैैंड बाई-लिगुंअल स््ककूल। 
�	सांं�स्कृृति�क आदाान-प्रदाान पहल और संंयुुक्त कलाा-संंबंंधीी 

परियोजनाएँ। 

निष््कर््ष 
इस बात की संभावना नहीीं दिखती कि सीरिया, यमन और मध््य-

पूर््व के अन््य हिस््सोों मेें जारी संघर््ष आसानी से समाप््त हो जाएँगे। सभी 
पक्षषों को वार््तता की मेज पर लाने के लिये श्रमशील राजनीतिक कुशलता 
की आवश््यकता होगी। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया शांति योजना 
जैसी पहले भी अपने सर्वोत््ककृष्ट रूप मेें स््व-हितकारी ही हैैं, क््योोंकि 
वे दूसरे पक्ष की पूरी तरह से उपेक्षा कर केवल एक पक्ष को लाभ 
पहुुँचाती हैैं।

बिना किसी विपक्ष के चुनाव जीतना
गुजरात के सूरत लोकसभा निर््ववाचन क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल 

(भाजपा) के उम््ममीदवार या अभ््यर्थी को निर््वविरोध निर््ववाचित घोषित 
किया गया है। यह निर््वविरोध निर््ववाचन की स््थथिति तब बनती है जब 
किसी निर््ववाचन क्षेत्र मेें अन््य सभी उम््ममीदवार अपना नामांकन वापस 
ले लेें या अयोग््य घोषित कर दिए जाएँ, जिससे मैदान मेें केवल एक 
उम््ममीदवार रह जाए। जब ऐसा परिदृश््य उत््पन्न होता है तब औपचारिक 
रूप से निर््ववाचन कराने की आवश््यकता के बिना ही उस उम््ममीदवार 
को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ एक विजेता तो होता है 
लेकिन कोई ‘पराजित’ पक्ष नहीीं होता। यहाँ केवल वे ही होते हैैं जिन््हेें 
नियमोों के तहत मैदान से बाहर कर दिया गया और जिन््होोंने ‘स््ववेच््छया’ 
अपना नाम वापस लेने का निर््णय लिया। 

निर््ववाचन संबंधी कानूनोों और व््यवहार के मौजूदा प्रावधानोों मेें 
निर््वविरोध निर््ववाचित होना पूर््णतः वैध है। कोई व््यक्ति लोगोों द्वारा उसे 
निर््ववाचित किये जाने के बिना ही सबसे बेहतर प्रतिनिधि के रूप मेें 
उभरता है, क््योोंकि मतपत्र पर वही एकमात्र विकल््प होता है। यह 
अपेक्षित प्रयास के बिना ही कुछ हासिल कर लेने जैसा है। अब तक 
कम से कम 35 उम््ममीदवार ऐसे रहे हैैं जो लोकसभा के लिये निर््वविरोध 
निर््ववाचित हुए। इनमेें से अधिकांश मामले स््वतंत्रता के बाद आरंभिक 
दो दशकोों मेें सामने आए, जबकि निर््वविरोध निर््ववाचित होने का पिछला 
मामला वर््ष 2012 मेें सामने आया था। 

निर््ववाचनोों के संचालन नियम 1961 के नियम 11 मेें कहा गया 
है कि: “(1) रिटर््नििंग ऑफिसर (RO) निर््ववाचन लड़ने वाले 
अभ््यर््थथियोों की सूची की तैयारी के पश्चात् तुरंत उस सूची की एक 
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प्रति अपने कार््ययालय मेें किसी सहजदृश््य स््थथान मेें लगवाएगा और जहाँ निर््ववाचन लड़ने वाले अभ््यर््थथियोों की संख््यया भरे जाने वाले स््थथानोों की संख््यया 
के बराबर या उससे कम हो, वहाँ वह सूची लगवाने के ठीक पश्चात धारा 53 की, यथास््थथिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर््ववाचन 
का परिणाम, प्ररूप 21 से 21B तक मेें से किसी ऐसे एक प्ररूप मेें, जो समुचित हो, घोषित करेगा...” 
नोट:
निर््ववाचनोों का संचालन नियम 1961 (Conduct of Election Rules 1961): 
z	 आशयि�त नि�र्वाा�चन कीी लोोक सूूचनाा: आशयि�त नि�र्वाा�चन कीी लोोक सूूचनाा, जोो धााराा 31 मेंं नि�र्दि�िष्ट हैै, प्ररूप 1 मेंं होोगीी औ र नि�र्वाा�चन 

आयोग के किन््हीीं निदेशोों अध््यधीन रहते हुए ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जैसी रिटर््नििंग ऑफिसर ठीक समझता हो। 
z	 नाामांं�कन पत्र याा नाामनि�र्देेशन पत्र: हर नाामनि�र्देेशन पत्र, जोो धााराा 33 कीी उप-धााराा (1) केे अधीीन उपस्थि�ित कि�याा गयाा हैै, 2A सेे 2E 

तक के प्ररूपोों मेें से ऐसे प्ररूप मेें पूरा किया जाएगा, जैसा समुचित हो: 
�	परंंतुु प्ररूप 2A याा प्ररूप 2B मेंं नाामनि�र्देेशन-पत्र मेंं प्रतीीकोंं केे बाारेे मेंं घोोषणाा कोो पूूरीी करनेे मेंं असफलताा याा पूूरीी करनेे कीी त्रुुटि� कीी 

बाबत यह नहीीं समझा जाएगा कि वह धारा 36 की उपधारा (4) के अर््थ के भीतर सारवान स््वरूप की त्रुटि है। 
z	 नाामांं�कन पत्र देेतेे समय फााइल कि�येे जाानेे वाालेे शपथ पत्र काा प्राारूप: यथाास्थि�िति�, अभ्यर्थीी याा उसकाा प्रस्ताावकर्ताा�, जैैसाा भीी माामलाा 

हो, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर््नििंग ऑफिसर को नामांकन पत्र सौौंपते समय उसे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी के 
समक्ष प्ररूप 26 मेें अभ््यर्थी द्वारा ली गई शपथ का एक शपथ पत्र भी देगा। 

z	 संंसदीीय और सभाा नि�र्वाा�चन क्षेेत्रोंं मेंं नि�र्वाा�चनोंं केे लि�येे प्रतीीक: नि�र्वाा�चन आयोोग भाारत केे रााजपत्र मेंं और प्रत्येेक रााज्य केे शाासकीीय 
राजपत्र मेें अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकोों का, जिन््हेें संसदीय या सभा निर््ववाचन क्षेत्ररों मेें निर््ववाचनोों मेें के अभ््यर्थी चुन सकेेंगे और उन निर्बंधनोों 
का, जिनके अध््यधीन उनका चुनाव होगा, विनिर्देश करेगा। 
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वर््तमान मुद्दा: 
z	 वि�रोोधीी दल केे उम्मीीदवाार केे नाामांं�कन काा वि�रोोध: 

�	इस माामलेे मेंं, सूूरत नि�र्वाा�चन क्षेेत्र केे वि�पक्षीी दल केे 
उम््ममीदवार ने नामांकन पत्ररों के तीन सेट फाइल किये थे। इन 
तीनोों नामांकन पत्ररों के प्रस््ततावकोों मेें उसका बहनोई, भतीजा 
और कारोबारी साझेदार शामिल थे। सत्तारूढ़ दल के एक 
कार््यकर््तता ने विपक्षी उम््ममीदवार के नामांकन पर आपत्ति 
जताते हुए आरोप लगाया कि उसके प्रस््ततावकोों के हस््तताक्षर 
जाली थे। 

z	 नाामांं�कन पत्रोंं कीी अस्वीीकृृति�:
�	RO कोो उन प्रस्ताावकोंं सेे भीी हलफनाामेे प्रााप्त हुए, जहाँँ� 

दावा किया गया कि उन््होोंने उम््ममीदवार के नामांकन पत्र पर 
हस््तताक्षर नहीीं किये हैैं। जताई गई आपत्तियोों पर उम््ममीदवार 
से एक दिन के भीतर जवाब/स््पष्टीकरण की मांग की गई। 
चूँकि निर््धधारित समयसीमा के भीतर प्रस््ततावकोों को संवीक्षा 
के लिये RO के समक्ष पेश नहीीं किया जा सका, इसलिये 
उसके नामांकन पत्ररों के तीनोों सेट खारिज कर दिए गए। 

नोट:
रिटर््नििंग ऑफिसर: 
z	 रि�टर्निं�ंग ऑफि�सर (ROs) कि�सीी नि�र्वाा�चन क्षेेत्र वि�शेेष मेंं 

निर््ववाचन के संचालन की निगरानी के लिये ज़िम््ममेदार होते हैैं। 
वे भारत निर््ववाचन आयोग (ECI) द्वारा नियुक्त किये जाते हैैं 
और चुनावी प्रक्रिया मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं। 

z	 उनकेे कर्ततव्योंं मेंं उम्मीीदवाारोंं सेे नाामांं�कन स्वीीकाार करनाा, 
नामांकन पत्ररों की जाँच करना, उम््ममीदवारोों को प्रतीक 
आवंटित करना, मतदान प्रक्रिया का संचालन करना और मतोों 
की गिनती कराना शामिल है। ROs यह सुनिश्चित करते हैैं 
कि निर््ववाचन उचित एवं निष््पक्ष तरीके से और विधि के 
अनुरूप आयोजित किये जाएँ। 

z	 अन्य उम्मीीदवाारोंं केे नाामांं�कन पत्र भीी खाारि�ज: 
�	नि�र्वाा�चन नि�यम कि�सीी रााजनीीति�क दल द्वााराा स्थाानाापन्न 

उम््ममीदवार (substitute candidate) खड़़ा 
करन ेकी अनमुति दते ेहैैं। यदि मलू उम््ममीदवार का नामाकंन 
खारिज हो जाता है तो इस स््थथानापन्न उम््ममीदवार का 
नामाकंन स््ववीकार किया जा सकता है। इस मामल ेमेें विपक्षी 
दल न ेअपना स््थथानापन्न उम््ममीदवार खड़़ा किया था। 

�	हाालाँँ�कि�, इस स्थाानाापन्न उम्मीीदवाार काा नाामांं�कन 
पत्र भी इस कारण से खारिज कर दिया गया कि 
प्रस््ततावक के हस््तताक्षर असली नहीीं थे। शेष अन््य 
उम््ममीदवारोों के नामांकन या तो खारिज कर दिए गए 
या वे वापस ले लिये गए, जिससे सत﻿्तारूढ़ दल के 
उम््ममीदवार को विजेता घोषित करने का रास््तता साफ 
हो गया।

भारत मेें नामांकन संबंधी कानून 
z	 RPA 1951 कीी धााराा 33: 

�	जन प्रति�नि�धि�त्व अधि�नि�यम, 1951 (RP Act) कीी 
धारा 33 मेें विधिमान््य नामनिर्देशन या नामांकन की शर्ततें 
शामिल हैैं। अधिनियम के अनुसार 25 वर््ष से अधिक आयु 
का कोई निर््ववाचक भारत मेें किसी भी निर््ववाचन क्षेत्र से 
लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। 

z	 माान्यताा प्रााप्त रााजनीीति�क दलोंं केे प्रस्ताावक: 
�	हाालाँँ�कि�, उम्मीीदवाार केे प्रस्ताावक/प्रस्ताावकोंं कोो उस 

संबंधित निर््ववाचन क्षेत्र का निर््ववाचक होना चाहिये जहाँ 
नामांकन दाखिल किया जा रहा है। किसी मान््यता प्राप््त दल 
(राष्ट्रीय या राज््य) के मामले मेें उम््ममीदवार के पास एक 
प्रस््ततावक का होना आवश््यक है। 

z	 गैैर-माान्यताा प्रााप्त रााजनीीति�क दलोंं केे प्रस्ताावक : 
�	गैैर-माान्यताा प्रााप्त दलोंं द्वााराा खड़ेे कि�येे गए उम्मीीदवाारोंं और 

निर््दलीय उम््ममीदवारोों के लिये दस प्रस््ततावकोों का होना 
आवश््यक है। एक उम््ममीदवार अलग-अलग प्रस््ततावकोों के 
समर््थन के साथ अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर 
सकता है। इसका उद्देश््य किसी उम््ममीदवार के नामांकन की 
स््ववीकृति को अधिकतम संभव बनाना है, जहाँ चार मेें से 
कोई एक भी व््यवस््थथित होने के लिये स््ववीकृत हो जाए। 

z	 नाामांं�कन पत्रोंं कीी संंवीीक्षाा: 
�	RPA कीी धााराा 36 रि�टर्निं�ंग ऑफि�सर (RO) द्वााराा 

नामांकन पत्ररों की संवीक्षा के संबंध मेें कानून निर््ददिष्ट करती 
है। इसमेें यह प्रावधान है कि RO किसी ऐसी त्रुटि के लिये 
किसी भी नामांकन पत्र को अस््ववीकार नहीीं करेगा जो 
सारवान प्रकृति की नहीीं है। 
�	हाालाँँ�कि�, यह नि�र्दि�िष्ट करताा हैै कि� उम्मीीदवाार याा 

प्रस््ततावक के हस््तताक्षर का असली नहीीं होना अस््ववीकृति 
का आधार है। 
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उम््ममीदवारोों के निर््वविरोध निर््ववाचन से संबद्ध विभिन्न मुद्दे  
z	 ‘नोोटाा’ (NOTA) मतदाातााओं केे लि�येे चिं�ंतााएँँ: 

�	सवााल उठाायाा जाा रहाा हैै कि� यह प्रक्रि�याा मतदाातााओं कोो 
नोटा (None of the Above- 
NOTA) विकल््प का प्रयोग करने की अनुमति नहीीं 
देती है। नोटा का विकल््प मूल रूप से कानून मेें प्रदान नहीीं 
किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलोों एवं उम््ममीदवारोों को 
इस बारे मेें ‘प्रबुद्ध’ करने के लिये कि कुछ मतदाता उनके 
बारे मेें क््यया राय रखते हैैं, न््ययायालय के निर्देशोों पर इसे 
शामिल किया गया। 

�	यदि� यह कहाा जााए कि� नोोटाा कि�सीी भीी तरह सेे नि�र्वाा�चन 
प्रक्रिया को प्रभावित नहीीं करता है तो नोटा के विकल््प मेें 
विश्वास करने वाले मतदाताओं को यह सुनना अपमानजनक 
लग सकता है। हालाँकि अफ़सोस की बात यह है कि 
राजनीतिक दलोों पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव 
पड़ता नज़र नहीीं आता। 
�	इस प्रकाार, रााजनीीति�क संंस्कृृति� कोो प्रभाावि�त करनेे केे 

लिये एक प्रगतिशील सुधार के रूप मेें जिसकी कल््पना 
की गई थी, वह व््यवस््थथा मेें इस स््थथिति मेें आ गया है 
कि इसकी वैधता कमज़ोर हो गई है। 

z	 मतदाातााओं कीी प्राासंंगि�कताा कोो कम आँँकनाा: 
�	नि�र्वि�िरोोध नि�र्वाा�चन एक अर्थथ मेंं ‘नि�र्वाा�चक’ (जि�सेे RPA 

मेें “किसी निर््ववाचन क्षेत्र मेें वह व््यक्ति जिसका नाम उस 
निर््ववाचन क्षेत्र के लिये तत््समय प्रवृत्त निर््ववाचक नामावली मेें 
प्रविष्ट है और अधिनियम मेें वर््णणित निरर््हताओं मेें से किसी 
के अध््यधीन नहीीं है” के रूप मेें परिभाषित किया गया है) 
को अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया से पूरी तरह अपवर््जजित 
कर देता है। 
�	जि�स व्यक्ति� कोो नि�र्वाा�चक काा एक भीी मत प्रााप्त नहींं 

हुआ, वह संसद मेें संपूर््ण निर््ववाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि 
के रूप मेें बैठेगा। यह ऐसा द्वंद्व है जो वर््तमान निर््ववाचन 
प्रक्रिया से उत््पन्न होता है। इसे व््ययावहारिक बनाने के 
लिये डिज़़ाइन किया गया है, भले ही यह पूरी तरह से 
समुचित न लगे। मत के लिये जब तक अलग-अलग 
पक्षषों की मांग नहीीं होगी, तब तक मतदाताओं की पसंद 
परिकल््पपित ही होगी, क््योोंकि उनके पास पसंद के लिये 
विकल््प ही नहीीं होगा। 

z	 चरम स्थि�िति� कीी कल्पनाा: 
�	एक चरम स्थि�िति� मेंं, 543 संंसदीीय नि�र्वाा�चन क्षेेत्रोंं मेंं सभीी 

उम््ममीदवार (भले ही उनकी संख््यया 10,000 हो और वे 
विभिन्न राजनीतिक दलोों का प्रतिनिधित््व करते होों या या 
स््वतंत्र उम््ममीदवार होों) प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर 
सकते हैैं और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लेकिन 
लोकतंत्र की भावना को गंभीर रूप से आघात पहुुँचाते हुए 
एक बिलियन मतदाताओं को उनके सांविधिक अधिकार से 
वंचित कर सकते हैैं।  

�	यह तर्कक दि�याा जाा सकताा हैै कि� मतदााताा तब भीी अपनेे 
अधिकारोों से वंचित हो सकते हैैं जब चुनाव लड़ने के लिये 
कोई उम््ममीदवार ही न हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी पूर््ण 
होती है जब प्रतियोगियोों और मतदाताओं के बीच हित 
मौजूद होों। मत देने के लिये मत मांगे जाने की शर््त लागू होती 
है। 

z	 लोोक प्रति�नि�धि�त्व अधि�नि�यम, 1951 कीी धााराा 65 केे तहत 
अस््पष्ट प्रावधान: 
�	प्रणाालीी कोो चुुनााव लड़नेे वाालेे उम्मीीदवाारोंं केे पक्ष मेंं देेखाा 

जाता है क््योोंकि RPA प्रावधान करता है कि मतदान के 
पूर््ण बहिष््ककार को प्रत््ययेक उम््ममीदवार द्वारा शून््य मत प्राप््त 
करने के रूप मेें देखा जाएगा और यह धारा 65 के दायरे मेें 
होगा जो ‘मत बराबर होने’ से संबंधित है। 
�	धााराा 65 मेंं कहाा गयाा हैै कि�: “यदि� मतोंं कीी गणनाा केे 

समाप््त होने के पश्चात् यह पाता चलता है कि किन््हीीं 
अभ््यर््थथियोों के बीच मत बराबर हैैं, और मतोों मेें से एक 
मत जोड़ दिए जाने से उन अभ््यर््थथियोों मेें से कोई 
निर््ववाचित घोषित किये जाने के लिये हक़दार हो 
जाएगा, तो रिटर््नििंग ऑफिसर उन अभ््यर््थथियोों के बीच 
लॉट या लॉटरी द्वारा तत्कक्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे 
अग्रसर होगा मानो जिस अभ््यर्थी के हक़ मेें लॉट 
निकली है उसे अतिरिक्त मत प्राप््त हो गया है।” 

�	नि�र्वि�िरोोध नि�र्वाा�चन लोोगोंं केे प्रति�नि�धि� केे चयन मेंं लोोगोंं कीी 
भागीदारी के बिना लोगोों की इच््छछा को प्रणाली की 
व््ययावहारिक सुगमता से प्रतिस््थथापित कर देता है। जहाँ 
लोकतंत्र को “जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिये 
सरकार” के रूप मेें परिभाषित किया जाता है, यह अपरिहार््य 
स््थथिति है। 
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नामांकन पत्ररों की अस््ववीकृति के विरुद्ध 
उपलब््ध विभिन्न उपाय: 
z	 नि�र्वाा�चन न्याायााधि�करण वि�कल्पोंं कीी खोोज: 

�	RPA 1951 ऐसेे वि�वाादोंं कोो सुुलझाानेे केे लि�येे नि�र्वाा�चन 
न््ययायाधिकरण (Election Tribunal) की स््थथापना 
करता है। अधिनियम की धारा 100 किसी उम््ममीदवार के 
निर््ववाचन को निरस््त घोषित करने के आधार की रूपरेखा 
निर््ददिष्ट करती है। निर््ववाचन न््ययायाधिकरण के निर््णय से 
असंतुष्ट पक्ष उच्च न््ययायालय और अंततः सर्वोच्च न््ययायालय 
मेें अपील कर सकते हैैं। सर्वोच्च न््ययायालय ने अपने निर््णयोों 
के माध््यम से चुनावी विवादोों के संबंध मेें महत्तत्वपूर््ण दृष््टाांत 
स््थथापित किये हैैं। 

z	 RPA 1951 केे सााथ पठि�त अनुुच्छेेद 329 काा आश्रय 
लेना: 
�	RPA 1951 केे सााथ पठि�त संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 329 

(b) मेें प्रावधान है कि संबंधित उच्च न््ययायालय के समक्ष 
निर््ववाचन याचिका को छोड़कर किसी भी प्रकार से निर््ववाचन 
पर सवाल नहीीं उठाया जाएगा। जिन आधारोों पर ऐसी 
निर््ववाचन याचिका दायर की जा सकती है, उनमेें से एक 
नामांकन पत्ररों की अनुचित अस््ववीकृति है। 
�	सूूरत केे नवीीन माामलेे मेंं उपलब्ध काानूूनीी उपााय 

गुजरात उच्च न््ययायालय मेें निर््ववाचन याचिका दायर 
करना है। RPA मेें यह प्रावधान है कि उच्च न््ययायालय 
छह माह के भीतर ऐसे विचारण पूरी कर लेने का 
प्रयास करेेंगे, हालाँकि अतीत मेें प्रायः इसका पालन 
नहीीं किया गया है। निर््ववाचन याचिकाओं का शीघ्र 
निस््ततारण सही दिशा मेें एक कदम होगा। 

नोट:
अनुच््छछेद 329 – निर््ववाचन संबंधी मामलोों मेें न््ययायालयोों के 
हस््तक्षेप का वर््जन: 
z	 इस संंवि�धाान मेंं कि�सीी बाात केे होोतेे हुए भीी— 

�	अनुुच्छेेद 327 याा अनुुच्छेेद 328 केे अधीीन बनााई गई याा 
बनाई जाने के लिये तात््पर््ययित किसी ऐसी विधि की 
विधिमान््यता, जो निर््ववाचन-क्षेत्ररों के परिसीमन या ऐसे 
निर््ववाचन क्षेत्ररों को स््थथानोों के आवंटन से संबंधित है, किसी 
न््ययायालय मेें प्रश्नगत नहीीं की जाएगी।  

�	संंसद केे प्रत्येेक सदन याा कि�सीी रााज्य केे वि�धाान-मंंडल 
के सदन या प्रत््ययेक सदन के लिये कोई निर््ववाचन ऐसी 
निर््ववाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे 
प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस््ततुत की गई है जिसका 
समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या 
उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन््यथा नहीीं। 

निर््ववाचन याचिका का विचारण – RPA  
1951 की धारा 86: 
z	 उच्च न्याायाालय कोो नि�र्वाा�चन अर्जीी उपस्थाापि�त कि�येे जाानेे केे 

पश्चात् यथाशीघ्र उसे उस न््ययायाधीश को या उन न््ययायाधीशोों मेें 
से एक को निर््ददिष्ट किया जाएगा जो निर््ववाचन अर््जजियोों के 
विचारण के लिये मुख््य न््ययायाधीश द्वारा धारा 80A की 
उपधारा (2) के अधीन समनुदिष्ट किया गया है या किये गए 
हैैं। 

z	 नि�र्वाा�चन अर्जीी काा वि�चाारण, जहाँँ� तक कि� वह वि�चाारण केे बाारेे 
मेें न््ययाय के हितोों से संगत रहते हुए साध््य हो उसकी समाप््तति 
तक दिन प्रतिदिन चालू रहेगा, जब तक उच्च न््ययायालय उन 
कारणोों से जो अभिलिखित किये जाएँगे यह निष््कर््ष न निकाले 
कि विचारण को आगामी दिन से परे स््थगित करना आवश््यक 
है।  

z	 प्रत्येेक नि�र्वाा�चन यााचि�काा पर यथाासंंभव शीीघ्रताा सेे वि�चाारि�त कीी 
जाएगी और उस तिथि से, जिसको निर््ववाचन अर्जी उच्च न््ययायालय 
को विचारण के लिये उपस््थथापित की गई है, छह माह के भीतर 
विचारण को पूर््ण करने का प्रयास किया जाएगा। 

z	 सर्वोोच्च न्याायाालय केे पाास जाानाा: 
�	पीीड़ि�त पक्ष उच्च न्याायाालय केे आदेेश केे 30 दि�नोंं केे भीीतर 

सर्वोच्च न््ययायालय मेें अपील दायर कर सकता है: 
�	जगन नााथ बनााम जसवंंत सिं�ंह (1954) माामलेे मेंं 

निर््ववाचन विवादोों पर एक महत्तत्वपूर््ण निर््णय देते हुए 
सर्वोच्च न््ययायालय ने स््थथापित किया कि यह साबित 
करने का भार याचिकाकर््तता पर है कि किसी उम््ममीदवार 
का निर््ववाचन भ्रष्ट आचरण से उल्लेखनीय रूप से 
प्रभावित हुआ है। न््ययायालय ने यह भी स््पष्ट किया कि 
निर््ववाचन याचिका का दायरा RPA 1951 की धारा 
100 मेें उल्लिखित आधार तक ही सीमित है। 

�	मोोहिं�ंदर सिं�ंह गि�ल बनााम मुुख्य नि�र्वाा�चन आयुुक्त 
(1978) मामले मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने निर््णय दिया 
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कि निर््ववाचन निष््पक्ष रूप से आयोजित किये जाने 
चाहिये और इस सिद््धाांत का कोई भी उल्लंघन निर््ववाचन 
को रद्द कर देगा। न््ययायालय ने यह भी पुष्टि की कि 
निर््ववाचन न््ययायाधिकरण भ्रष्ट आचरण के आरोपोों की 
जाँच कर सकता है, भले ही निर््ववाचन याचिका मेें यह 
मांग स््पष्ट रूप से नहीीं की गई हो। 

z	 ‘फर्स्ट�ट-पाास्ट-द-पोोस्ट-सि�स्टम’ (FPTPS) मेंं संंशोोधन: 
�	RPA 1951 मंें पहलीी बाार नाामांं�कन दााखि�ल करने ेवाालेे 

किसी भी उम््ममीदवार के न होन ेपर दसूरी अधिसचना जारी 
करन ेका प्रावधान है, लकेिन उसके बाद पुनः इसे दोहराए 
जाने पर यह मूक है। हालाँकि, इसके पास एक समाधान यह 
है लोगोों को परूी तरह स ेअपवर््जजित किया जाए, यदि लोग 
निर््ववाचन स ेदरू रहत ेहैैं और ‘नोटा’ के विकल््प स ेवचंित हैैं, 
क््योोंकि नोटा का लोकतातं्रिक अभ््ययास मेें कोई महत्तत्व नहीीं है।
�	उम्मीीदवाार इस प्रक्रि�याा कोो रद्द कर सकतेे हैंं लेेकि�न 

लोग सामूहिक रूप से ऐसा नहीीं कर सकते। विजयी 
उम््ममीदवारोों की घोषणा के लिये मतोों का न््ययूनतम 
प्रतिशत लागू कर फर््स््ट-पास््ट-द-पोस््ट-सिस््टम मेें 
संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिये। 

�	इसीी प्रकाार, यदि� कोोई उम्मीीदवाार दूूसरीी बाार भीी 
निर््ववाचन के लिये स््वयं को पेश नहीीं करता है तो उस 
सीट को मनोनीत की श्रेणी मेें स््थथानांतरित कर दिया 
जाना चाहिये, जहाँ भारत के राष्ट्रपति सरकार से 
परामर््श किये बिना निर््धधारित योग््यता के अनुसार किसी 
व््यक्ति को मनोनीत कर सकते हैैं। 

निष््कर््ष: 
भारत मेें निष््पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना 

लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों को बनाए रखने के लिये महत्तत्वपूर््ण है, लेकिन 
जब उम््ममीदवारोों को निर््वविरोध निर््ववाचित किये जाने से इस लक्षष्य से 
समझौता हो जाता है। भारत व््ययापक कानूनी ढाँचे, सुदृढ़ संस््थथानोों और 
सक्रिय नागरिक भागीदारी के माध््यम से ऐसे निर््ववाचनोों की दिशा मेें 
प्रयास कर सकता है जो कदाचार एवं हेरफेर से मुक्त होों। चुनावी 
प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने मेें सहयोग करना राजनीतिक 
दलोों, चुनावी अधिकारियोों और न््ययायपालिका सहित सभी हितधारकोों 
के लिये अनिवार््य है। भारत निष््पक्षता, पारदर््शशिता और जवाबदेही के 
मूल््योों को बरकरार रखते हुए अपनी लोकतांत्रिक नीींव को सुदृढ़ कर 
सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि लोगोों की इच््छछा एवं 
अभिव््यक्ति शासन की आधारशिला बनी रहे।
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दृष्टि एडिटोरियल अभ््ययास प्रश्न
z	 एंंटीी-ट्रस्ट काानूून नि�ष्पक्ष बााज़ाार प्रति�स्पर्द्धाा� एवंं नवााचाार कीी सुुनि�श्चि�तताा केे लि�येे बड़ीी तकनीीकीी कंंपनि�योंं कीी एकााधि�काारवाादीी प्रथााओं कोो 

किस प्रकार संबोधित करते हैैं? व््ययाख््यया कीजिये।
z	 भाारत केे ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं एचआईवीी/एड्स रोोगि�योंं कोो एंंटीीरेेट्रोोवााइरल थेेरेेपीी (ART) प्रदाान करनेे मेंं वि�द्यमाान चुुनौौति�योंं कीी चर्चाा� कीीजि�येे। 

एचआईवी/एड््स महामारी से निपटने मेें भारत के राष्ट्रीय एड््स नियंत्रण कार््यक्रम की प्रभावशीलता का आलोचनात््मक विश्लेषण कीजिये।
z	 हााल केे संंशोोधनोंं और चुुनौौति�योंं पर ध्याान केंंद्रि�त करतेे हुए, मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग सेे नि�पटनेे मेंं वि�धाायीी ढाँँ�चेे कीी प्रभाावशीीलताा काा मूूल्यांं�कन कीीजि�येे।
z	 तमि�लनााडुु केे मछुुआरोंं केे लि�येे कच्चााति�वुु समझौौतेे केे साामााजि�क-आर्थि�िक नि�हि�ताार्थथ और भाारत-श्रीीलंंकाा संंबंंधोंं पर इसकेे प्रभााव काा मूूल्यांं�कन 

कीजिये।
z	 वैैश्वि�क सुुरक्षाा समीीकरण पर नााटोो वि�स्ताार केे प्रभााव और गैैर-नााटोो देेशोंं केे लि�येे इसकेे नि�हि�ताार्थथ काा मूूल्यांं�कन कीीजि�येे। समकाालीीन भूू-

राजनीति मेें नाटो की भूमिका और भारत के रणनीतिक हितोों के लिये इसके महत्तत्व की भी चर््चचा कीजिये।
z	 भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक (RBI) कीी उपलब्धि�ियोंं और इसकेे समक्ष आई बााधााओं काा परीीक्षण कीीजि�येे। ‘वि�कसि�त भाारत’ केे लक्ष्य केे लि�येे एक 

प्रेरक शक्ति के रूप मेें RBI की पूरी क्षमता को साकार करने के लिये आवश््यक सुधारोों का प्रस््तताव कीजिये।
z	 उच्चतर शि�क्षाा मेंं कॉॉलेेज स्वाायत्तताा कीी अवधाारणाा कीी—इसकेे महत्त्व, संंबद्ध चुुनौौति�योंं और संंभाावि�त सुुधाारोंं पर प्रकााश डाालतेे हुए, चर्चाा� 

कीजिये।
z	 प्रौौद्योोगि�कीी और नीीति� सुुधाारोंं कीी भूूमि�काा पर प्रकााश डाालतेे हुए भाारत मेंं समाावेेशीी स्वाास्थ्य सेेवाा प्रााप्त करनेे कीी रााह कीी चुुनौौति�योंं और 

आवश््यक रणनीतियोों की चर््चचा कीजिये। वे कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैैं जहाँ सुधार किये जा सकते हैैं?
z	 रक्षाा क्षेेत्र मेंं प्रौौद्योोगि�कीी केे उपयोोग केे आधुुनि�क युुद्ध तथाा रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा पर संंभाावि�त प्रभाावोंं कीी चर्चाा� कीीजि�येे। भाारत इन प्रगति�योंं काा कि�स 

प्रकार प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकता है?
z	 महि�लााओं कीी आजीीवि�काा पर जलवाायुु परि�वर्ततन केे प्रभााव और जलवाायुु परि�वर्ततन शमन एवंं अनुुकूूलन कोो संंबोोधि�त करनेे मेंं लिं�ंग-संंवेेदनशीील 

नीतियोों की भूमिका की चर््चचा कीजिये।
z	 भाारत मेंं ई-मोोबि�लि�टीी संंक्रमण सेे संंबद्ध उभरतीी हुई चुुनौौति�योंं काा मूूल्यांं�कन कीीजि�येे। इसकेे व्याापक अंंगीीकरण केे लि�येे कीी गई सरकाारीी 

पहलोों एवं संबद्ध अवसरोों की चर््चचा कीजिये।
z	 भाारतीीय रााज्योंं केे समक्ष वि�त्त प्रबंंधन मेंं आनेे वाालीी चुुनौौति�योंं कीी चर्चाा� करतेे हुए रााजस्व एवंं रााजकोोषीीय अनुुशाासन बढ़ाानेे केे उपााय सुुझााइयेे।
z	 भाारत मेंं कृृषि� उत्पाादकताा बढ़ाानेे मेंं प्रौौद्योोगि�कीी और संंवहनीीय प्रक्रि�यााओं कीी भूूमि�काा पर चर्चाा� कीीजि�येे। इन्हेंं समाावेेशीी वि�काास केे लि�येे कैैसेे 

एकीकृत किया जा सकता है?
z	 भूू-रााजनीीति�क बदलाावोंं और पर्याा�वरणीीय चिं�ंतााओं पर वि�चाार करतेे हुए आर्ककटि�क क्षेेत्र मेंं भाारत केे रणनीीति�क हि�तोंं, चुुनौौति�योंं एवंं संंभाावि�त 

सहयोग पर चर््चचा कीजिये।
z	 वस्तुुओं और सेेवााओं तक अभि�गम्यताा केे माामलेे मेंं दि�व्यांं�ग उपभोोक्तााओं केे समक्ष उभरनेे वाालीी चुुनौौति�योंं कीी चर्चाा� कीीजि�येे। समााज मेंं 

समावेशी उपभोग को बढ़ावा देने के लिये आवश््यक नीतिगत उपाय सुझाइये।
z	 ग्रेेट इंंडि�यन बस्टर्डड केे संंरक्षण पर सर्वोोच्च न्याायाालय केे हाालि�याा नि�र्णणय केे नि�हि�ताार्थोंं कीी चर्चाा� कीीजि�येे। इसकेे संंरक्षण हेेतुु कौौन-सेे उपााय 

आवश््यक हैैं?
z	 क्षेेत्रीीय स्थि�िरताा और अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंबंंधोंं पर इसकेे प्रभााव पर प्रकााश डाालतेे हुए दक्षि�ण चीीन साागर केे आसपाास केे भूू-रााजनीीति�क महत्त्व और 

क्षेत्रीय विवादोों पर चर््चचा कीजिये।
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z	 वैैश्वि�क शांं�ति� और स्थि�िरताा पर ईराान-इज़रााइल संंघर्षष केे संंभाावि�त प्रभाावोंं पर चर्चाा� कीीजि�येे। मध्य-पूूर्वव क्षेेत्र मेंं दीीर्घघकाालि�क स्थि�िरताा सुुनि�श्चि�त 
करने के उपाय सुझाइये।

z	 पर्याा�वरण जाागरूकताा और संंवहनीीय अभ्याासोंं कोो बढ़ाावाा देेनेे मेंं पृृथ्वीी दि�वस केे महत्त्व पर चर्चाा� कीीजि�येे। लोोग पृृथ्वीी केे संंरक्षण मेंं कि�स 
प्रकार योगदान दे सकते हैैं?

z	 कर अपवंंचन और कर चोोरीी केे नैैति�क एवंं आर्थि�िक नि�हि�ताार्थोंं पर चर्चाा� कीीजि�येे तथाा समााज और अर्थथव्यवस्थाा पर उनकेे प्रति�कूूल प्रभाावोंं 
को कम करने के उपाय सुझाइये।

z	 स्वाास्थ्य पर प्रसंंस्करि�त और वसाा, नमक एवंं शर्ककराा मेंं उच्च (HFSS) खााद्य पदाार्थोंं केे प्रभााव पर चर्चाा� कीीजि�येे तथाा उनकेे प्रति�कूूल प्रभाावोंं 
को कम करने के लिये नीतिगत उपायोों का प्रस््तताव कीजिये।

z	 भाारत मेंं साार्ववजनि�क स्वाास्थ्य और स्वच्छताा अभ्याासोंं पर स्वच्छ भाारत मि�शन केे प्रभााव कीी चर्चाा� कीीजि�येे। इसकेे काार्याा�न्वयन मेंं कौौन-सीी 
प्रमुख चुनौतियाँ मौजूद हैैं?

z	 पश्चि�म एशि�यााई संंघर्षष केे पीीछेे कीी ऐति�हाासि�क पृृष्ठभूूमि� कीी चर्चाा� कीीजि�येे। वेे कौौन-सेे दृष्टि�कोोण हैंं जि�नकेे मााध्यम सेे इस संंघर्षष कोो हल 
किया जा सकता है?

z	 भाारत मेंं स्वतंंत्र और नि�ष्पक्ष नि�र्वाा�चन सुुनि�श्चि�त करनेे मेंं लोोक प्रति�नि�धि�त्व अधि�नि�यम, 1951 केे महत्त्व कीी चर्चाा� कीीजि�येे। यह समय केे 
साथ किस प्रकार विकसित हुआ है?
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